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 सोमेंट  के  पैकिंग  प्रभार  में  वद्ध

 *122.  श्री  दिव  कुमार  fag  ठाकुर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  सीमेंट  के  afar  प्रभार  में  ale  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  gat  उसके  कारण  क्या  भ्र ौर

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  भी  इन  प्रभारों  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  ate  सीमेंट  के

 पैकिंग  प्रभार  हर  तिमाही  में  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  तदनुसार  चालु  तिमाही  मैच

 1980)  के  सीमेंट  पेकिंग  प्रकार
 ज  )

 31-12-79  को  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  इस  प्रकार

 निर्धारित  किए  गये  पेकिंग  प्रभार  की  राशि  प्रति  टन  सीमेंट  पर  66-94  रु०  है  जबकि  पिछली

 तिमाही  में  63-16  रु०  प्रति  टन  थी  पेकिंग  प्रभार  में  बढ़ोतरी  जूट  को  कोमल  में  बद्धी  और

 पैकिंग  के  नये  बोरों  के  उपयोग  के  प्रतिष्ठित  का  75  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  80  प्रतिशत  किया

 जाना  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  पेकिंग  प्रभार  मध्य  प्रदेश  सहित  सभी
 राज्यों

 शासित  प्रदेशों  पर  समान  रूप  से  लागु  होते  हैं  ।

 श्री  शिव  कुमार  fag  ठाकुर  :  झ्रष्यक्ष  महोदय  हमारे  देश  में  सीमेंट  की  कीमतों  में  काफी

 afg  होती  जा  रही  है  पौर  एक  झाम  आदमी  के  लिए  यह  संभव  नवदीं  है  कि  वह  आसानी  से  छुपने

 aye  के  भ्रन्तगंत  सी  मेंट  खरीद  सके  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना

 चाहता  हूँ  कि  पिछली  तिमाही  के  मुकाबले  में  जो  3  रुपये  से  ज्यादा  पैकिंग  चार्ज  में  प्रति

 टन  वृद्धि  हुई  है  वह  जो  इतनी  तेजी  से  हुई  है  ।  इसके  क्या-क्या  कारण  हैं  ।
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 मौलिक  उत्तर  19  1980

 श्री  चरनजीत  चानना  :  मैंने  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उन  कारणों  की  पोर  खींचा  2

 जा  पहले  ही  दे  दिये  गए  हैं  ।  कारण  तो  वही  हैं  ।  मुख्य  कारण  प्रति  टन  3-78  रुपये  की  वृद्धि

 प्रति  बोगी  90  पेसे  की  वद्ध  जिसमें  से  छः  पैसे  की  तद्धित  पटसन  के  मूल्यों  में
 वध  होने  के  कारण

 हुई  है
 ।

 mena  महोदय  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  को
 ग्र

 मप्राय  कुछ  मिला  था  ale  वह

 इस  प्रश्न  से  पेदा  नहीं  होता  ।  मुख्य  प्रदान  पेकिंग  प्रभार  के  बारे  में  है  न  कि  सीमेंट  के  मूल्यों  के

 बारे  में  ।  मन्नी  महोदय  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  चुक  हैं  ।  माननीय  सदस्य  अरब  agar  दुसरा

 अनुपूरक  प्री  पूछ  ।

 श्री  दिव  कुमार  सिह  ठाकुर  :  मेरे  पहले  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  पाया  |

 gene  महोदय  :  og  इस  प्रदान  से  पदा  नहीं  होता  है  ।

 श्री  शिव  कुमार  सिह  ठाकुर  :  पेकिंग  चार्ज  से  ही  यह  सम्बन्धित  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  तो  पैकिंग  चार्ज  के  लिए  पूछिये  ।

 ait  fog  कुमार  fag  ठाकर  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  दामन  इन  पैकिंग  चार्जेज  को  कम  करने  के  लिए  कोई  उपाय  सोच  रहा  है  ?

 शी  चरनजीत  चानना  :  सीमेंट  की  बोरियों  के  लिये  पेकिंग  प्रभार  हर  तिमाही  निर्घारित

 किये  जाते  हैं  जसा  कि  31  दिसम्बर  1979  को  चालु  तिमाही  के  लिये  नियमित  किये  गये  थे  ।

 उद्योग  मंत्रालय  ने  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  नियुक्त  की  थी  जिसने  एक  सूत्र  तार  किया  है

 जिसके  arate  पर  प्रति  तिमाही  लागत  का  तैयार  किया  जाता  है  ।  areal  तिमाही  के

 लिये  भी  हम  ऐसा  ही  करेंगे  ।  कुछ  भिन्नता यें  मी  होती  हैं  जसा  कि  मैंने  भ्र पने  उत्तर  में  पहले  ही

 जि  कर  दिया  है  ग्र्धाति  पटसन  के  मूल्य  में  वृद्धि  सनौर  जब  मैं  वृद्धि  बोलता  हूँ  तो  जो  कुछ  मी

 पटसन  का  मूल्य  होगा  उसी  के  हिसाब  से  उक्त  दर  निश्चित  होगी  ।  ये  कारा  हैं  दूसरे  उपयोगिता

 के  अ्रनुपात  को  निरन्तर  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  अरब  यह  75  प्रतिशत  से  बढ़कर  80  प्रतिशत  हो  गई

 है  ।  वास्तव  समिति  की  सिफारिश  है  तो  100  प्रतिशत  की  बात  कही  गई  थी  ।

 माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  यह  सब  कुछ  उपभोक्ता  के  हित  में  किया  जा

 रहा  है  ताकि  उपभोक्ता  तक  पहुँचने  वाला  उत्पाद  यथासमय  भ्रघिकतम  तथा  सर्वश्रेष्ठ  किस्म

 का  al

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मेरे  विचार  से  जब  मंत्री  महोदय  पटसन  के  मुल्य  की  बात  कर  रहे  थे

 तो  उनका  अभिप्राय  पटसन  की  बोरियों  a

 श्री  ज्योतिमंय  ag  :  उसके  लिए  ase  हैसियत  है  |

 ait  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हैसियत  नहीं  मेकिंग  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पटसन

 की  इन  बोरियों  के  मूल्य  सरकार  ने  स्वयं  अथवा  उसके  द्वारा  नियुक्त  समिति  ने  हुसैन  जुट  मिल्स

 एसोसिएशन  द्वारा  भ्रम्य।वेदेन  किये  जाने  पर  नियमित  किये  थे  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  वे

 टाट  बनाने  के  कायें  में
 काफी

 लाम  कमा  रहे  सरकार  ने  पटसन  की  इन  बोरियों  के  मूल्य

 क्यों  बढ़ाये  ?

 वित्त  मंत्री  att  उद्योग  मंत्रो  :  हम  पटसन  के  बाजार  मुल्यों  को

 हिसाब  में  लेते  हैं  घौर  बाजार  मुल्य  बढ़ते  जा  रहे  थे  तथा  बाजार  मूल्यों  के
 मजार

 पर  दो
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 मौखिक  उत्तर क
 क  2  1901  क

 श्री  इन्द्रजीत  पटसन  को  बोरियाँ  aaa,  कच्चा  पटसन  ?

 श्री  वेंकटरमन  :  पटसन  बना  सामान  जी  हाँ  ।  जब  हम  बोरियों  की  बात  करते  हैं

 तो  वह  पटसन  की  बोरियाँ  ही  हैं  ।  इन  पटसन  की  बोरियों  को  बनाने  की  लागत  का  ब्यौरा

 प्रौद्योगिक  तथा  मुल्य  ब्युरो  द्वारा  संकलित  किया  जाता  है  ।  वह  बाजार  मूल्य  उत्पादक  की  लागत

 को  ध्यान  में  रखता  है  ale  फिर  म्रांकड़े  तयार  करता है  ate  इस  तरह ये  yer  निश्चित

 होते हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  प्रशन  यह  था  कि  क्यो  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  समय  उद्योग  पटसन

 क  बोरियों  के  मामले  में  काफी  लाम  कमा  रहा  है  ।  इस  टूटी  से  सरकार  ने  पटसन  की  बोरियों

 के  मूल्य
 में  कौर  विधि  की  झ्र नुम ति  क्यों  दी  ?

 श्री  वेंकटरमन  :  वें  पटसन  निर्मितियों  को  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  बोरियां  विभिन्‍न  सी  मेंट

 मिलों  द्वारा  लाई  जा  रही  वे  बाजार  से  खरीदते  हैं  शरर  फिर  पेक  करके  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को

 भेजते हैं
 ।  इसीलिये  उन्हें  उपलब्ध  मूल्य  पर  बाजार  से  खरीदना  पड़ता  है  ।  हमने  उनके  मुल्य

 कच्चे  पटसन  के  बाजार  मुल्यों  तथा  फिर  उनको  बोरियों  में  बदलने  की  लागत  के  श्राघार  पर

 नियत  किये  हैं  |

 श्री  यू०  एच०  पटेल  :  पेकिंग  प्रचारों  में  इतनी  बार  तथा  कितनी-कितनी  वृद्धि  की  गई

 पैकिंग  प्रचार  में  विधि  के  कारण  1977  से  सीमेंट  के  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ?

 श्री  चरनजीत  चानना  :  मैं  आपको  1977-78  के  1979-80  तक  के  दौरान  पटसन  पैकिंग

 प्रचारों  में  द्वारा  परिवर्तनों  का  ब्यौरा  दूगा  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं  उन्हें  तो  पढ़कर

 सुना  सकता  हूँ  ग्रोवर  यदि  कहें  तो  समा  पटल  पर  रख  सकता  हूँ  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बेहतर  होगा  |

 श्री  पटेल  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  सीमेंट  के  ara  पैकिंग  प्रचारों  के  बढ़ने

 से  बढ़ते  हैं  ताकि  सीमेंट  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के
 कारण  ?  मैं  इसमें  wat  जानना  चाहता  हूँ  ।

 श्री  चरनजीत  चानना  :  बोरियाँ  तो  अलग-ग्रहण  होतीं  हैं  ।

 श्री  पटेल  :  वर्ष  1977  से  wa  तक  पेकिंग  प्रचारों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ?  जो

 मूल्य
 आपने  दिये  हैं  यह  उनका  एक  भाग  है  ।

 श्री  saifaaa  बसु  ay  1971  से  ga  तक  का  क्यों  न  बतायें  ।

 श्री  चरनजीत  चानन  मेरे  पास  तो  1977-78  से  लेकर  चालू  तिमाही  तक  के

 mae  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हूं  तो  मैं  यह  देता  हूँ  ।

 ay  1977-78

 नकल  a  जुन  41.77  रुपये

 जुलाई  से  सितम्बर  41:62  रुपये

 41°65  रुपये अक्तूबर  से  दिसम्बर

 जनवरी  से  मारे  41°63  रुपये

 aq  1978-72

 ara  से  जून  47°34  रुपये

 जुलाई  से  सितम्बर  47:35"
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 47:27
 ह

 अक्तूबर  से  दिसम्बर
 ह

 जनवरी  से  aa  50:79

 ay  1979-80

 ira से  जन  5250  रुपये
 1

 जुलाई  से  सितम्बर  57-33
 1

 अक्तूबर  से  दिसम्बर  63°16

 जनवरी  से  ars  66:94
 म

 शब  माननीय  सदस्य  इनके  साथ  नये  तथा  पुराने  बोरों  के  अनुपातों  का  aga  जोड़

 सकते  हूं  ।  मैं  वह  भी  पढ़  देता  मैं  asa  बताता  g  कि  चालु  तिमाही  इस  मामले  में  सबसे

 भ्रमणी  रही  है  :

 aa a
 से  जुन  1977-78  55:45  रुपये

 60°40
 प

 जुलाई
 से  सितम्बर

 अक्तूबर  से  दिसम्बर  66:34 VV  ह |

 जनवरी  से  मैच  50°50
 '

 श्री  ज्योतिष  बसु  :
 क्योंकि  यह  सच  है  कि  बिड़ला  सानिया  तथा  जैन  बन्धनों

 जैसे  बड़े  व्यापार  गृह  पटसन  का  व्यापार  करते  पटसन  का  निर्माण  करते  हैं  तथा  सीमेंट  संयंत्र

 भी  चलाते  हैं--सभी  एक-दूसरे से  जुड़े  हुए  हैं--भ्रौर--'चित्त  भी  मेरी  पट  भी  मेरीਂ  की

 कहावत  इन  लोगों  पर  लागु  होती  क्या  अप  मूल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  orgy  कितनी

 बार  इन  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की  भ्र नुम ति  दी  थी  ?  पटसन  तथा  पटसन  से  बने  सामान  के

 बाजार  भाव  तथा  सट्टों  जैसी  विभिन्‍न  बातों  पर  निभंर  करते  हैं  ।
 क्या  मंत्री  महोदय  हमें

 यह  बतायेंगे  कि  पटसन  के  बिक्री  मुल्य
 लाभकारी

 मुल्यों  से  भी  कम  भराने  के  कारण  उन्होंने  कितनी

 बार  सीमेंट  के  मूल्यों  में  कमी  की  ॥

 पुरानी  बोरियों  की  पैकिंग  का  प्रतिशत  कितना  जहाँ  इसके  मुल्य  का  प्राकलन

 करने  के  लिये  बाजार  नहीं  है  तब  श्राप  पटसन  की  बोरियों  के  मामले  में  उपभोकक्‍्ताश्रों  को  लाभ

 पहुँचाने  के  लिये  arg  कया  करेंगेਂ  भ्र ौर  श्राप  पुरानी  बोरियों  के  मुल्यों  तथा  उनके

 उतार-चढ़ाव  का  कसे  पता  करते  हैं  ?

 श्री  कार  वेंकटरामन  :  एक  बार  पुरानी  बोरियों  में  50  प्रतिशत  सीमेंट  पैक  किया

 गया  था  ।  उपभोक्ताओं  तथा  उपभोक्ताओं  से  इस  आशय  की  बहुत  सी  शिकायतें  मिली  हैं  कि

 पुरानी  बोरियों  में  सीमेंट  निकल  जाती  है  जिसके  फलस्वरूप  fer  ate  मात्रा  दोनों  की  हानि

 होती  है  ।

 इसी  लिये  पुरानी  बोरियों  का  उपयोग  निरन्तर  घटाया  गया  है  ।  उसके  श्राप  रात  भर  में

 तो  कम  कर  नहीं  करते  क्योंकि  मूल्यों  में  एकदम  वृद्धि  होती  इस  समय  इसका  अनुपात

 80  :  20  है  ।  20  प्रतिशत  पुरानी  बोरियाँ  झ्र ौर  80  प्रतिशत  नई  बोरियाँ  ।  a  आद्या  है  कि  मेरे

 मित्र  हो  गये  हैं  ।

 श्री  ज्योति मंथ  पटसन  के  मूल्यों  में  झ्रापने  कितनी  बार  उतार-चढ़ाव  पाये  ग्रथित
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 पटसन  बाजार  में  सीमेंट  की  बोरियों  के  मुल्य  घटाये  हैं  तथा  उपभोक्ताओं  को  उनके  लाम  पहुँचा

 है  ?  मेरे  प्रशन  का  यह  पहला  भाग है  आपने  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  कितनी

 बार  ऐसा  gar  तथा  कितना  उतार-चढ़ाव  प्राया  है  ?

 श्री  चरनजीत  चानना  :  उन्हें  सन्तोष  नहीं  हो  सकता  ।  सीमेंट  के  मूल्यों  तथा  पैकिंग  के

 मूल्यों  के  बीच  सम्बन्ध  का  ब्यौरा  बताने  के  लिये  हमें  सूचना  चाहिये  ।

 प्रदान  मूल्यों  के  बारे  में  है  ।  हमें  उसके  लिये  सूचना  चाहिये  ।

 meal  महोदय  :  झप  अपना  प्रदान  दी  जिये  ।

 थ्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  प्रभी  agar  seq  दे  रहा  मैंने  पुछा  है  कि  भावों  में  कितनी

 ब.र  उतार-चढ़ाव  कराये

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्नकाल  है  ।  यह  चर्चा  का  प्रदान  नहीं  है  ।

 :  श्री  ज्योतिर्मय  मैं  एक  विशिष्ट  seq  पूछ  रहा  हूँ  ।  वह  उसे  टाल  रहे  हैं  ।

 mena  महोदय  :  श्राप  उसके  लिये  नये  सिरे  से  सुचना  दे  सकत  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  उन्होंने  पटसन  के  मामले
 में  ढाई  करोड़  रुपये  इकट्ठ  कर

 लिये  हैं  ।

 ध्रच्घकष  महोदय  :  बस  काफी  ।  बरगला  प्रदान  संख्या  123  |

 श्री  ज्योतिर्मय  मैं  श्राप  से  सुरक्षण  चाहता  हूँ  ।  मेरा  प्रशन  है  कि  कितनी  बार"**

 mere  महोदय  :  आपको  सुचना  देनी  चाहिये  कौर  मैं  उसकी  अनुमति  दे  दूगा  ।

 थ्रो  ज्योतिमंय  वट  इत  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकते  कितनी  बार  सीमेंट  के

 मूल्य

 meat  महोदय :
 मैं  इसकी  aga  नहीं  दूगा  ।  मैं  श्रगला  प्रश्न  उभार  चुका  प्रदान

 संख्या  123

 कुमारी  कमला  कुमारी  |  वह  यहां  नहीं  हैं  ।  अगला  प्रशन  1  प्रदान  संख्या  124

 अखिल  भारतीय  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  एसोसिएशन  से  ज्ञापन

 *]  24.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  दिन  qa  अखिल  भारतीय  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  संगठन

 की  ait  से  उन्हें  एक  प्रतिनिधि  मंडल  मिला

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  उन  व्यक्तियों  ने  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  ज्ञापन  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  अर

 उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  तथा  (a):  जी

 ~

 श्रीमान  ।

 तथा  :  विवरण  संलग्न  है  :

 विवरण

 द दਂ  द  al अखिल  a  ॥,  ्य  प vse  स्वतन्त्रता  साना  सन  ६.  |  पने  ज्ञापन  में  निम्नलिखित  माँग  है  :

 (1]  जनता  सरकार  के  शासन  के  दौरान  स्थगित  की  गई  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन

 बहाल  किया  जाये  |
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 (2)  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  योजना  को  सांविधिक  मान्यता  दी  जाये  |

 (3)  इस  योजना  का  नाम  बदल  कर  सम्मान  पेंशन  योजना  नाम  रखा  जाये  ।

 पेशन  की  राशि  200  रु०  से  बढ़ाकर  500  रु०  प्रतिमाह  की  जाये  । (4)

 (
 थ

 )  5000  रु०  को  वार्षिक  श्रघिकतम  राय  सीमा  को  हटाया  जाए  ।

 (6)  स्वतन्त्रता  सेनानी  Faa  की  आयकर  से  मुक्त  किया  जाए  |

 (7)  कुछ  वाद्यों  हों /मोचों/ग्रान्दोलनों  को  मान्यता  दी  जाए  |

 (8)  राष्ट्रीय  नेतायों  के  प्रम  रा  पत्रों  के  आघार  पर  भूमिगत  पीड़ितों  को  पेंशन  स्वीकृत

 दी  जाए

 उपयुक्त  मांगों  की  जाँच  की  गई  है  तथा  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  इस  प्रकार  है  :

 (1)  बड़ी  संख्या  में  निलम्बित  की  गई  पेंशनों  के  बारे  में  आरोप  तथ्यों  पर  ध्राघारित

 नहीं  Gat  किन्हीं  जाली  अ्रथवा  क्षुद्र  प्राकारों  पर  निलम्बित  नहीं  की  गई  है  जैसाकि  भ्रमित

 भारतीय  स्वतन्त्रता  सेनानी  संघ  द्वारा  बताया  गया  है  वरन  नीति  लिखत  में  से  किसी  एक  अथवा

 अधिक  आधारों  पर  निलम्बित  की  गई  हैं  :

 आवेदक  एक  वास्तविक  स्वतन्त्रता  सेनानी  नहीं  है  ।

 यातनां  छः  महीने  से  कम  है  ।

 यातना  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  से  सबंधित  नहीं  है  ।

 भरे  दस्तावेजों  साक्ष्य  प्रस्तुत  करना  |

 नजरबन्दी  फरार  होना  साक्ष्यों  द्वारा  प्रमाणित  नहीं  है  ।

 सभी  साधनों  से  बिक  राय  5000  रु०  से  अधिक  है  ।

 (2)  पेंशन  योजना  को  सांविधिक  मान्यता  देने  से  सम्बन्धित  माँग  पर  श्रतीत  में

 विचार  किया  गया  था  ।  एक  श्रसांविधघिक  योजना  श्रमिक  लचीली  सभी  गई  थी  ate  इसका

 स्वरूप  प्रभावशाली  होने  कौर  उचित  कार्यान्वयन  में  बाघक  नहीं  रहा  है  ।

 (3)  ~ 1G |  का  नाम  बदलकर  सम्मान  पेंशन  रखने  के  gar  पर  भी  विचार  किया  गया

 था  शरीर  यह  fama  किया  गया  कि  नाम  में  परिवर्तन  करना  श्रावक  नहीं  है  ।

 (4)  तथा  (5)  पेंशन  की  राशि  बढ़ाने  शौर  विधिक  रसिकता  ara  सीमा  हटाने  को

 दोनों  माँगों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।

 (6)  200  रु०  प्रतिमास  पेंशन  की  वर्तमान  राशि  रोक  5000  रु०  की  प्राय  की  विधिक

 प्रघिकंतम  सीमा  पर  कर  लगने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (7)  इन  मामलों  को  अतीत  में  बार-बार  जाँच  की  गई  थी  परन्तु  उनको  मान्यता  देना

 संभव  नहीं  पाया  गया  |

 (8)  इस  माँग  की  मी  जाँच  की  गई  थी  परन्तु  इसको  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  था  ।

 थ्रो  रामावतार  शास्त्रो  :  ध्रच्यक्ष  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  कुर्बानियों  को  वजह  से

 ही  हम  तमाम  लोग  यहाँ  उपस्थित  लेकिन  दुख  है  कि  उनकी  समस्याओं  के  प्रति  सरकार

 बहुत  दिलचस्पी  नहीं  रखती  io  * (24717)  मैं  बोल  रहा  अगर  यह  सेनानियों  के  प्रति  ऐसा

 रिया  झ्रपना येंगे  तो  कसे  काम  चलेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को  सम्बोधित  कीजिये  ।  मैं  बाप  से  कह
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 रहा हँ
 कि  श्राप  अरपना  अनुपूरक  प्रशन  पूछिये  ह

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कुछ  भुमिका  तो  बतानी  होगी  ।  तो  मैं  यह  कह  रहा  था  कि

 स्वतन्त्रता  सेनानी  बूढ़े  भी  हैं  प्रौढ़  उनकी  कठिनाइयाँ  भी  बहुत  बुढ़ापे  में  जो  होती  इन्होंने

 wer  है  कि  हम  उस  पर  विच।र  करेंगे  ।  तो  मैं  कहना  agar  कि  जितनी  जल्दी  श्राप  उनकी

 UREA  पर  विचार  करेंगे  उतना  ही  उनका  भला  इस  बत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं

 ae  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  ऐसे  स्वतन्त्रता  सेनानी  भी  जिन्हें  उस  समय  की  सरकार  ने

 गाँधी  नवीन  समझते  के  सजा  पुरी  होने  के  पहले  ही  जेल  से  रिहा  कर  दिया  था  ?  झगर

 ऐसे  लोग  g  तो  कितने  लाग  हैं  ate  क्या  उनको  T14  देना  स्थगित  कर  दिया  गया  है  या  बन्द

 कर  दिया  गया  है  ?  ant  यह  बात  सत्य  है  तो  इसका  औचित्य  कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  कब  बन्द  कर  दी  यह  तो  देखना  पड़ेगा  ।

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  ag  तो  सवाल  उठाया  उसमें  गाँधी-इवान  एक्ट  वाली  बात

 उठती  नहीं
 है  ।  इस  स्पेसिफिक  क्वीन  का  अलग  नोटिस  afer  ।

 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :  स्वतन्त्रता  सेनानियों  से  सारे  सवाल  सम्बन्धित  हैं  ।  मन्त्री  जी

 नगर  राज  तेयार  नहीं  हैं  जो  दूसरे  दिन  इसका  उत्तर  लेकिन  ag  सम्बन्धित  नहीं

 यह  कहने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  मैं  उनके  जवाब  से  सन्तुष्ट  नहीं  ह  ।

 meq  मैं  चाहूँगा  कि  हमारी  श्राप  मदद  यह  सवाल  बड़ा  gt  महत्वपूर्ण

 है  ।  मैं  पहले  ही  ast  कर  चुका  ह  कि  सारे  स्वतन्त्रता  सेनानी  बूढ़े  हो  चुके  हैं  ate  धीरे-धीरे

 मरते  जा  रहे  हैं  ।

 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  क्या  ऐसे  स्वतन्त्रता  सेनानी  हजारों  की  संख्या  में  श्राज  भी  बाकी

 हैं  जो  किसी  वजह  से  समय  पर  श्रावेदन-पत्र  सरकार  के  पास  नहीं  भेज  सके  ?  क्या  सरकार  ऐसे

 लोगों  से  फिर  से  भ्रावेदन-पत्र  लेकर  पेंशन  देने  का  विचार  रखती  हैं  ?

 इसके  साथ  ही  यह  बात  भी  है  कि  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  ताम्र-पत्र  देने  की  नीति

 को  बन्द  कर  दिया  था  ।  जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  ताम्रपत्र  नहीं  दिये  गये  क्या  सरकार

 gr  हें  फिर  ताम्रपत्र  देने  का  निराले  लेगी  ?

 गह  मन्त्री  जल  स्पीकर  श्रानरेवल  मेम्बर  का  सुभाव  मी  है  wiz

 सवाल  भी  मैं  इतना  विश्वास  दिलाना  चाहता  हँ  कि  फ्रीडम-काइट्स  की  तरफ  से  जो

 मेमोरेंडम  हमारे  पास  राजा  हम  इसको  देख  रहे  हैं  ait  यह  जो  कहना  है  कि  जनता  की

 सरकार  ने  ताम्रपत्र  देने  का  सिस्टम  बन्द  कर  तो  जिनको  पहले  ताम्रपत्र  नहीं  मिले

 उस  पर  हम  जरूर  गौर  करेंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  ( atteratt  इन्दिरा  गाँधी )
 :  अध्यक्ष  मैं  aval  इजाजत  से  कुछ  जोड़ना

 चाहती  g  ।  हम  लोगों  ने  ही  इस  प्रश्न  पर  सबसे  पहले  विचार  किया  था  ।  विपक्षी  दल  के  माननीय

 सदस्यों  को  यह  बात  नहीं  सभी  थी  ।  तथापि  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  पहले  किसने  सोचा  ।  यह

 एक  बरच्छा  विचार  है  ।  परन्तु  यह  सच  है  कि  हमारी  पिछली  सरकार  के  दौरान  भी  कुछ  लोग

 छूट  गए  थे  ।  गृह  मंत्री  द्वारा  ज्ञापन  वसूल  किए  जाने  के  पहले  भी  मैंने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  जो

 कि  मुझे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मिलते  रहे  थे  ।  यह  श्रीनिवासन  दिया  था  कि  जब  कभी  भी

 हमें  अवसेर  मिला  हम  सारे  मामले  पर  विचार  करेंगे  न  केवल  उनकी  माँगों  पर  बल्कि  उन  बातों
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 पर  भी  जिन्हें  उचित  सभा  जायेगा  ।  वे  भले  ही  हर  चीज  न  भाने  कौर  कुछ  महत्वपूर्ण ों  वर्ग  को  छूट

 भी  गये  थे  ।  परन्तु  सरकार  की  कौर  से  तथा  नौकर  शाही  की  टूटी  से  यह  बड़ा  कठिन

 है  कि  हर  व्यक्ति  को  पात्र  बना  लिया  जाएगा  ।  कहां  तक  सीमा  रख  यदि  विपक्ष  के

 माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  सुभाव  है  तो  उस  पर  सहर्ष  विचार  करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  ge  शायद  कोई  we  gee  नहीं  a

 प्रो  एन  जी  लगा  इस  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  नौकरशाही  हमारी  भ्रपेक्षाद्यों  के

 UTP  सहयोगी  नहीं  रही  हैਂ

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  सहयोग  न  करने  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  मेरा  यह

 अभिप्राय  नहीं  था  ।  उन्होंने  सहयोग  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  श्रमिप्राय
 यह  नहीं  था  ।

 sto  जी  रंगा  :  हालांकि  प्रधान  मत्री  ने  स्वाधीनता  के  इतने  वर्षों  के  बाद  सारी

 योजना  को  आरम्भ  किया  ।  फिर  भी  बहुत  से  मामले  श्रमी  तक  निरांयाधीन  हैं  ।  इतने  मंत्रियों  के

 पास  नहीं  जितने  कि  नौकरशाही  के  पास  ।  अपने  नौकरशाही  को  बराड़  देने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  वह  सभी  दलों  के  उन  संसद  सदस्यों  की  जोकि

 स्वाधीनता  सेनानी  एक  समिति  गठित  करेंगे  जो  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  पड़े

 मामलों  को  निपटाने  में  सरकार  की  मदद  करें  क्योंकि  8  बरम  बीत  चुके  हैं  जब  कि  प्रधान  मंत्री

 ने  यह  योजना  प्रारम्भ  की  थी  |

 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  :  मैं  पहले  ही  कह  चुकी  ह  कि  यदि  किसी  के  पास  कोई  सुभाव  है

 तो  मैं  उस  पर  विचार  करने  को  dare  हु  ।  श्री  उन  स्वाधीनता  सेनानियों  को  जो  इस  श्रेणी  में

 भरते  हैं  हम  एक  साथ  सकते  हैं  प्रौढ़  उनके  सुभाव  ले  सकते  हैं  कौर  मैं  इस  प्रचार  पर  एक

 भ्रम  दूर  कर  दू  जिसके  बारे  में  मैंने  कुछ  देर  पहले  कहा  है  ।  मैं  नौकरशाही  पर  इसका  इत्जाम

 नहीं  डाल  रही  हु  ।  मेरा  मतलब  यह  था  कि  उन्हें  क्रिया  नीति  के  पक्ष  को  देखना  है  ।  इसीलिए

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हम  योजना  का  दुरुपयोग  न  कुछ  मान  दण्ड  निश्चित  किए

 गए  थे  ।

 श्री  एस  चित्रण  उनके  ज्ञपान  खण्ड  7  के  लिए  दिये  गये  उत्तर  में  मै  कौर  आगे  यह

 जानना  चाहुंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  हैदराबाद  में  हुए  झ्रान्दोलन  का  स्वरुप  देवा  के  अन्य

 मागों  में  हुए  आन्दोलनों  से  सर्वथा  fara  था  ate  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  जो  टष्टिकोण

 aq  उत्तर  में  बताया है  उस  पर  पुनर्विचार  करेगी  ?

 थ्री  योगेन्द्र  माना  :  मैं  कह  चुका  हू  कि  यह  विचाराधीन  है  at  हम  जल्द  हो  कोई

 निर्णय  करने  वाले  हैं  ।  इसमें  उनकी  इस  मांग  का  एक  भाग  भी  शामिल  है  जो  उन्होंने  पेश  की

 यह  मद  संख्या  8  के  अधीन  है  ।  वह  भी  विचाराधीन  है  यह  मैं  पहले  ही  कट  चुका  हुं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  जिन  लोगों  ने

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  नेता  सुभाष  चन्द्र  बोस  द्वारा  चलाये  गये  झ्रान्दोलन  में  भाग  लिया  था

 तथा  आजाद  हिन्द  फौज  कौर  1946  में  ae.  में  माग  लिया  था  उनके  मामले  पर  भी

 विचार  किया  जायेगा  क्योंकि  रायल  इंडियन  रीवोलवर  के  एक  भी  मामले  को  स्वीकार  नहीं  किया

 गया  है  ?  मैं  ag  नवदीं  कहना  चाहता  कि  ऐसा  नौकरशाही  अथवा  किसी  aa  की  वजह  से  झा
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 सरकार  को  यह  हयमेत्व  लेना  ही  है  कि  क्या  इन  दोनों  वर्गों  को  anf  किया  जायेगा  कौर

 कया  जिन्होंने  आपात  स्थिति  के  दौरान  दूसरे  स्वाधीनता  संग्राम  में  भाग  लिपा  था  उन्हें  मी  शामिल

 किया  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  :  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  हमने  arse  हिन्द

 फौज  तथा  अरार  को  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  झगर  कुछ  लोग  शामिल  नहीं

 हुए  हैं  हम  उनके  मामलों  पर  विचार  करेंगे  ।  जहाँ  तक  हनन  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  है  ।  ऐसा

 लगता  है  कि  म!'ननीय  सदस्यों  को  काफी  इनाम  मिल  चुका  है  ।  वे  सभी  सरकार  में  थे  ।

 ''  के  मामले  को  लेकर  हुए  प्रान्दोलन  से  प्रभावित  राज्य

 *|25.  श्री  मुकुन्द  मंडल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कं  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 क्या  पूर्वी  भारत  में  '  विदेशियों

 '
 के  मामले  को  लेकर  हुए  भ्रान्दोलन  से  कुछ  राज्य

 प्रभावित  हुए  हैं  ;

 उन  राज्यों  की  सरकारों  ate  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  गये  उपायों  को  उचित  ate  पर्याप्त

 समिति

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  ने  स्थिति  सामान्य  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है

 झर  उसके  क्या  परिणाम  fara  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  (7),( at) ate
 (4

 ik

 क़सम  कौर  मेघालय  में  efaafaar”’  के  प्रश्न  पर  आन्दोलन  हुए  हैं  ।  प्रथम  सरकार  रोक  मेघालय

 सरकार  कानून  श्ररौ ष्  व्यवस्था  को  बनाए  रखने  कौर  श्रपने-भ्रपने  राज्यों  में  सभी  वर्गों  के  लोगों  में

 सुरक्षा  की  भावना  को  बहाल  करने  के  लिए  सभी  ग्रावइ्यक  कदम  उठाती
 रही  है  |

 2.  भारत  सरकार  द्वारा  समस्या  के  विभिन्‍न  पहलवानों  से
 निपटने  के  लिए  शुरू  किए  गए

 उपायों  में  क़सम  बंगलादेश  सीमा  पर  भ्र ति रिक्त  बलों  की  सीमा  के  मेघालय  त्रिपुरा  क्षेत्र

 में  सतकंता  की  क्रमबद्ध  रूप  से  कड़ा  नदी  तटीय  पुलिस  को  बढ़ाना  ate  क़सम  कौर  उत्तर

 पूर्वी  क्षेत्र  में  समी  मतदाताश्रों
 को

 फोटो  लगा  gar  पहचान  पत्र  देने  की  शुरुआत  सम्मिलित

 है  ।  असम  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  करें  जिससे

 कि  बन  att  aa  सरकारी  भूमि  पर  भ्रतिक्रमण  को  प्रभावकारी  रूप  से  रोका  जा  सके  कौर

 विदेशी  राष्ट्रिकों  द्वारा  सम्पत्ति  के  अधिग्रहण  को  रोकने  के  लिए  उचित  कानूनी  प्रस्ताव  तैयार

 कर  |

 श्री  मुकुन्द  मंडल  :  मैंने  माननीय  मंत्री  से  एक  स्पष्ट  उत्तर  मांगा  है  परन्तु  उन्होंने  मेरे

 प्रदान  का  स्पष्ट  उत्तर  दिया  मुझेः  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  असम  समस्या  पर  एक

 निःसहाय  दशक  की  भाँति  कार्य  कर  रही  है  ।  आयाम  और  मेघालय  में  नरमेद  यक्ष  हो  रहा  है  ।

 वहां  आन्दोलन  के  नाम  पर  श्रत्घाधुन्च  लूट-पाट  कौर  श्रागजनी  हो  रही  है  ।  श्रासाम  से  भारतीय

 नागरिकों  को  बहुत  ही  मानवीय  ढंग  से  निकाला  जा  रहा  है  ।  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  को''*ਂ  सामना  करना  पड़  रहा
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 अघ्यक्ष  महोदय  ऑ्रापको  प्रत  पूछना  चाहिए  wt  भाषण  नहीं  देना  चाहिए  ।

 at  मुकुन्द  मण्डल  :  आसामियों  द्वारा  राष्ट्र  विरोधी  नारे  लगाए  गए  हैं  ।

 भ्रध्यक्षे  महोदय  :  इसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 है  ।  कृपया  यदि  आपका  कोई  दूसरा  पूरक  प्रदान  है  तो  उसे  पूछिए  |

 श्री  मुकन्द  इसे  रोकने  के
 लिए  सरकार  ने  क्या  रुख  अपनाया  है  तथा  इन

 क्रम-नवीन  गतिविधियों  को  जारी  रखने  की  अनुमति  कब  तक  दी  जाती  रहेगी  ?

 श्री  ate  मकवाना  :  भारत  सरकार  इस  विषय  में  सतक है  ।  जसा  कि  मैंने  अपने

 वक्तव्य  में  कहा  है  इसके  लिए  कई  उपाय  किए  गए  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  ने  सभी  राजनैतिक  दलों  के

 की  बैठक  बुलाई  थी  ate  उसमें  कुछ  विचार  विमश  किया  गया  था  ।  उस  टूटी  से

 ara  के  विद्यार्थियों  को  भी  आमंत्रित  किया  गया  था  ale  उनके  साथी  इस  प्रश्न  पर  गृह  मंत्री

 तथा  दूसरे  सहयोगियों  द्वारा  विचार  विम  किया  गया  था  ।  हम  उनके  साथ  बात-चीत  कर  रहे  हैं

 | झ्र  समाधान  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  इस  स्थिति  में  यह  कहना  बहुत  ही  कठिन  है  कि

 इसका  समाधान  कब  तक  हो  जाएगा  |

 at  मुकुन्द  मण्डल  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रदान
 यह  है  कि

 )

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अपना  प्रदान  पूछ  चुके  हिंदी  श्राप  उसी  तरह  से  उसकी

 वृति  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू
 गा  |

 श्री  मुकन्द  मण्डल
 :

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  ग्राम  के  श्राफ  इन्डियाਂ  में

 प्रकाशित  समाचार  की  कौर  आकर्षित  करना  चाहूँगा  |  इसमें  कहा  गया  है  कि  प्रदेश  कांग्रेस  (Fo)

 समिति  mara  के  रास्तों  की  नाकाबन्दी  करके  भ्रान्दोलन  को  प्रारम्भ  कर  रही  है भ्रौर  फिर  कहा

 गया  है  कि  mar  को  जाने  वाली  सड़कों  की  अपनी  नाकाबन्दी  योजना  को  सोमवार  से

 चारिक  ढंग  से  प्रारम्भ-करते  के  लिए  श्री  मुखर्जी  इस  सप्ताह
 के  wea  में  सिलीगुड़ी  जा  रहे

 हैं

 जिससे  कि  कोई  भी  aaa  से  बाहर  न  जा  सके  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इससे  कुछ  नहीं  लेना  है  ।  ग्रुप  अपना  seq  पूछ  सकते  इंस

 प्रकार  के  भाषणों  मे  न
 जाइये

 ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू  गा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  को  मी  अ्रनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  मण्डल  कृपया  अग्र पता  प्रदान

 पूछिए  ।  श्राप  अनावश्यक  रूप  से  सदन  का  समय  लेते  जो  रहे  हैं  ।

 श्री  सुकुन्द  मण्डल :  पश्चिम  बंगाल  में  कांग्रेस  दारा  प्रारम्भ  किए  गए  इस

 भ्रान्दोलन  के  प्रति  सरकार  का  क्या  waar  है  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  हमने  समाचार  पत्र  में  छपे  समाचार  को  देख  लिया  है  ।  मेरे  पास

 इसकी  पुरी  जानकारी  नहीं  है  परन्तु  मैं  इसे  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही  हू  ।  मैं  इसे

 स्पष्ठ  कर  देना  चाहती  हूँ  कि  हम  ऐसा  कोई  कदम  नहीं  उठाना  चाहते  हैं  जिससे  तनाव  बढ़े  अ्रथवा

 जो  किसी  भी  रूप  में  इस  स्थिति  को  बढ़ावा  दे  *

 mena  महोदय  :  कृपया  मौखिक  बात-चीत  मत  कीजिए  |

 श्री  थुगोत  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  इस  ब्रान्दोलन  के  कारण  से

 प्ररुग़ाचल  प्रदेश  के  सैंकड़ों  विद्याथियों  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ने  जा  रहा  है  क्योंकि  गोहाटी
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 विश्वविद्यालय  इस  ag  की  qiaral  को  समय  पर  नहीं  ले  रहा  है  ।  यदि  तो  सरकार  द्वारा

 इस  विषय  में  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  ये  छात्र  भ्रांत  छात्रायें  समय  पर  परिणामों  में

 बेठ  सकें  |

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  उन  छात्र  कौर  छात्रा त्रों  को  पर्याप्त  संरक्षण  दिया  जाएगा  जो

 परीक्षा  में  बैठना  चाहेंगे  ।  पूर्वात्तिर  विश्व  विद्यालय  ने  इसकी  व्यवस्था  कर  ली  है

 (saaats ) )

 श्रीमती  गीता  क्या  मंत्री  महोदय  पूर्वाचल  लोक  परिषद्‌  के  नेता  श्री  निवारण

 बोरा  द्वारा  दिए  गये  वक्तव्य  की  जानकारी है  जो  उन्होंने  यहां  पर  grata  बात-चीत  में  भाग  लेने

 के  पश्चात
 ata

 जाने  इस  सम्बन्ध  में  दिया  था  कि  विदेशी  दबाव  के  कारण  सरकार  को  उनकी

 माँगों  को  मानने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ेगा  ।  उनकी  एक  यह  है  कि  1951  के  वर्ष  को

 विभाजन  ag  माना  यदि  सरकार  को  इस  वक्तव्य  की  जानकारी  है  तो  उस  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 गह  मंत्री  जल  :  झष्यक्ष  बोरा  साहब  दूसरे  दिन  हराकर  नेगोसिएशन

 में  शामिल  हुए  थे  alt  बातचीत  खत्म  करने  के  बाद  यह  फैसला  ग्रा  कि  प्रस  में  कोई  भी  wiz.

 te  नहीं  दिया  जायेगा  ।  हो  सकता  है  कि  वे  जाकर  क़सम  में  ay  दूसरे  दोस्तों  से  सलाह

 meat  करके  फिर  दोबारा  बात  चीत  शुरू  करें  इसलिए  प्रस  को  हमने  अपना  कोई  स्टेटमेन्ट  नहीं

 दिया  ।  मगर  उन्होंने  जो  स्टेटमेन्ट  दिया  हैं  ag  हमारी  नोटिस  में  पाया
 फिर

 मी  उसका  कोई

 कट्राडिक्शन  या  तस्दीक  नहीं  की  ।  लेकिन  मैं  कह  देना  चाहता  हूँ  कि  यह  बात  बिल्कुल  निराघार

 है  कि  सरकार  कोई  भी  फैसला  किसी  विदेशी  ताकत  की  प्रेरणा  से  या  दबाव  से  करना  चाहती  है

 बल्कि  हम  इस  बात  पर  ६ढ  हैं  कि  कोई  भी  विदेशी  ताकत  वहां  अपना  दखल  देगी  तो  उसको

 बर्दाश्त  नहीं  किया  जायेगा  |

 शिविर  में  उपस्थित  हुए  बिना  cafes  सेना  में  पदघारणाधिकार  का  बने  रहना

 *126.  श्री  उत्तम  राव  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रादेशिक  सेना  में  काम  करने  वाले  शिवसैनिक  कर्मचारियों  को  प्रादेशिक  सेना  में

 पदघारणघिकार  बनाए  रखने  की  अनुमति  दी  जाती  है  भले  ही  उन्होंने  कई  वर्षों  तक

 किसी  शिविर  में  भाग  न  लिया  यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  सरकार  को  मालुम

 है  कि  दिल्‍ली  में  लोगों  ने  प्रादेशिक  सेना  में  ग्रसना  पदधघारणाघिकार  बनाए  रखा  हालाँकि

 उन्होंने  गत  अनेक  वर्षों  से  किसी  शिविर  में  माग  नहीं  लिया  ate

 उनका  पदघारणाधिकार  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 है  ताकि  उनके  नीचे  वाले  लोगों  को  पदोन्नति  मिल  सके  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  fag  जी
 विशेष

 प्रतिबद्ध  सूची  श्रनश्रटेच्ड  के  कमीशन  प्राप्त  अफसरों  अथवा  उन

 ब जिन्हें  प्रशिक्षण  दीवारों  में  भाग  लेने  से  विशेष  तौर  छूट  दी  जाती  को  छोड़  कर  प्रादेशिक
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 सना  में  काम  करने  वाले  अरन्य  adie  तमंचा  रियों  को  प्रशिक्षण  शिविरों  में  भाग  न  लेने  के

 कालरा  रख  स्त  किया  जा  सकता  है  |

 (5)  ate  जी  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  ag है
 कि  एक  जुनियर  कमीशन

 प्रात  ग्रीस  ग्रोवर  71.0  wea  तर्कों  ने  तीन  ag  अथवा  इससे  अधिक  अवधि  तक  दिल्‍ली  में  वार्षिक

 प्रशिक्षण  शिविरों  में  भाग  नहीं  लिया  ।  जिन  मामलों  में  शिविर  में  माग  न  लेने  के  लिए  वेध

 कारण  नहीं  उनमें
 सेब  गीत

 व्यक्तियों  को  प्रादेशिक  सेना  से  बरखास्त  करने  के  लिए  कारंवाई

 को  जा  रही  है  ।

 श्री  उत्तमराव  पाटिल
 :

 मैं  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  कुछ  ग्र  शिकारियों  को

 देश  से  बाहर  स्थानान्तरित  किया  गया  है  ale  वे  अब  भी  अपना  लिया  रखे  हुए  हैं  ?  यदि

 तो  उन्हें  ऐसा  करने  की  प्रयुक्ति  किस  श्राघार  पर  दी  गई  है  ?  प्रादेशिक  सेना  के
 श्रमिक  frat

 के  लिए  पदोन्नति  के  ग्र वसर ों  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दूसरे  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं
 ?

 श्री  सिह  जहाँ  तक  पहले  प्रसून  का  सम्बन्ध  है  तो  मैं  नहीं  समझता  हु  कि

 प्र  देशिक  सेना  के  किसी  अधिकारी  को  देश  से  बाहर  स्थानान्तरित  किया  गया  क्या  स्थानान्तरण

 से  ग्रा पका
 आशय  दूसरे  राज्यों  अ्रथवा  देशों  से  तो  नहीं  है  ?  मैं सम भता  हूँ  कि  यह  सुचना  सही

 नहीं  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जहाँ  तक  पदोन्नति  का  सम्बन्ध  वे  अघिकारी

 जिन्हें  विशेष  भ्र सम्बद्ध  सूची  में  रखा  गया  किसी  भी  रुप  में  दिल्‍ली  में  लगाई  गई  एकदो  की

 पदोन्नति  में  बाघा  नहीं  डालते
 हैं  |

 श्री  सिह  देव  मैं  समझता हुं
 कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  सहमत  होंगे  की  एक

 जुनियर  कमी दान  प्राप्त  रिकवरी  तथा  7!  wer  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  सेवा  से  निकाल  देना

 काफी  आसान  मैं  जानना  चहता  ह  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रादेशिक  सेना  के  उन  96

 ग्रीवा  रियों  तथा  कुछ  व्यक्तियों  को  जिन्होंने  20  वर्ष  से  भी  प्रिक  सेवा  कर  ली  है  तथा  1962

 1965  att  1971  की
 लड़ा  इयों  में  भाग  लिया  को  पिछली  सरकार  द्वारा  बिना

 किसी  बात

 प्रिया  कारण  के  नौकरी  से  हटा  दिया  था  यद्यपि  उन्होंने  सभी  दीवारों  में  भाग  लिया  था  तथा

 उन्हें  1962  से  1975  तक  उन  शिविरों  में  शामिल  भी  किया  गया  ati  उन्हें  उनके  सैनिक

 व्यवसाय  से  उखाड़  दिया  गया  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठा  रही  है  कि  जिन  व्यक्तियों  ने  दीवारों  में  लगातार  भाग  लिया  था  उनको  सेवायों  तथा  वेतन

 को  सिविल  विभागों  में  कायम  रखा  जायेगा  ?

 श्री  सिह  सरकार  शभ्रवश्य  ही  इस  मामले  पर  ध्यान  देगी  ।  जनता  शासन  के

 दौरान  क्या-क्या  ग्रा  वह  दौर  भी  दिलचस्प  है  परन्तु  मुझे  पहले  मामले  की  जाँच  करनी  होगी  ।

 श्री  सिह  देव  :  परन्तु  दो  दिन  पहले  वे  प्रधान  मंत्री  we  आपसे  मिले  थे  |

 डा०  कण  fag:  प्रादेशिक  सेना  का  सुरक्षा में
 सैनिक  तथा  ag  सेनिक  दोषियों  के

 बाद  तीसरा  नम्बर  कराता  परन्तु  प्रत्यक्ष  रुप  में  प्रादेशिक  सेना  के  साथ  पूर्ण  रूप  से  अच्छा

 व्यवहार  नहीं  हो  रही  है  कौर  ऐसा  sata  होता  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  से  इसके  इन्दर  काफी

 लापरवाही  ग्रा  गई  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  कया  प्रादेशिक  सेना
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 कों  प्रतीक  प्रभावशाली  बनाने  तथा  पिछले  कुछ  वर्षों  की  तुलना  में  उसके  wear  को  भ्रच्छे  ढंग  से

 निभाने  हेतु  वे  प्रादेशिक  सेना  की  कार्यप्रणाली  की  समीक्षा  करने  की  कोई  योजना  बना  रहे  हैं  ?

 शी  माननीय  सदस्य  ने  एक  बहुत  ही  ठीक  तके  दिया  है  ate  सरकार

 श्रव्य  ही  इस  पर  ध्यान  देगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  age  कारखानों  में  उत्पादन  में  कमी

 *  127.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  न्या  रक्षा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनि  वाला  विवरण

 समा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 क्या  यह  सच  है  कि  बिजली  के  कम  उत्पादन  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  स्थिति

 स्लयूट  कारखानों  में  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  कानपुर  तथा  शाहजहांपुर  स्थित  कारखानों  में  गत  6  मास  में  कितना

 उत्पादन  ale

 इन  फैक्टरियों  के  श्रमिकों  कों  खाली  रहने  पर  कितनी  राशि  wer  की  जा

 रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 भ्रूण  कारखानों  के  उत्पादन  के  आंकड़ों  का  विवरण  देना  लोकहित  में
 नहीं  होगा  ।

 इस  सबंध  में  उत्तर  प्रदेश  के  age  कारखानों  के  कर्मचारियों  को  खाली  बैठे  रहने

 पर  लगभग  13.8  लाख  रुपये  की  रानी  war  की  गई  है  ।

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  बिजली  की  सप्लाई  न  मिलने  के  कारण  उत्पादन  में  ars  कमी  में

 सुधार  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  प्रौढ़  उन  सहायक  उद्योगों  की

 सहायता  के  लिए  जो  इन  कारखानों  को  आवश्यक  वस्तुएँ  सप्लाई  करते  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  क्या  यह  सच  है  कि  बिजली  की  सप्लाई  a  मिलने  से  केवल

 झावइ्यक  रक्षा  उत्पादन  पर  ही  विपरीत  प्रभाव  नहीं  पड़ता  बिक  तमंचा  रियों  कौर  श्रमिकों  के

 वेतन  में  भी  कटौती  होती  है  ?

 श्री  सी०  पी०  एन०  fag:  उत्तर  प्रदेश  में  1979  के  महीने  में  बिजली

 सप्लाई  को  स्थिति  बड़ी  खराब  रही  है  ।  मैं  श्रमिकों  उत्तर  प्रदेश  को  शाहजहाँपुर  तथा

 कानपुर  की  बिजली  से  सम्बन्धित  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  gar  क्योंकि  सदस्य  ने  विशेष

 रूप  से  इन  दो  स्थानों  के  बारे  में  पुछा  है  ।  शाहजहाँ  पुर  में  एक  महीने  में  63  बार  बिजली  की

 सप्लाई  में  रुकावटें  झाई  ।  वास्तव  शाहजहाँ  पुर  के  मामले  में  गत  छ  महीनों  में  234  भप्रवसरा

 ऐसे  aa  जब  बिजली  की  सप्लाई  में  रुकावटें  आई  जिनमें  से  63
 एक  महीने  में

 ध्रर्थात

 1979  के  महीने में  थी  ।  कानपुर  स्थित  कारखानों  में  बिजली  की  सप्लाई  में  रुकावटों  की  संख्या

 प्रतिमास  35  से  60  के  बीच  में  थी  ।  प्रश्न  का  दूसरा  माग  दूध  कारखानों
 को  आवश्यक  बिजली

 की  सप्लाई  के  बारे  में  सरकार  ने  ऊर्जा  मंत्रालय  के  जरिए  पहले  ही  एक  आदेश  जारी  कर

 दिया  है  जिसमें  उपभोकताश्रों  की  जाँच  सुची  में  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  को  प्राथमिकता  के  आघार

 पर  नम्बर  पर  रखा  गया  हमने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकार  दोनों  का  ध्यान

 इस  ait  भ्राकषित  किया  है  ate  उनसे  भ्रनुरोध  किया है  कि  वे  यह  देखें  कि  बिजली  के  gare

 13



 ates  उत्तर
 19

 1980

 दक्ष  डस्पादन  यूनिटों  को
 airs  पहुँचे  ।  मैं  यहां  ag  उत्लेख  करना  चा  हूँगा  कि  मध्य

 प्रदेश  कौर

 उत्तर  प्रदेश  ही  ऐसे  राज्य हैं  जहाँ  बिजली  की  सबसे  अ्रधघिक  कटौती  हुई  है  जिसके  कारण  सारे

 कारखानों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  |

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  उन  सहायक  उद्योगों  का  क्या  त्र  जो  इन  कारखानों  को  बे

 ध्रावदयक  वस्तुएਂ  सप्लाई  करते  हैं  जिनके  बिना  उनका  काम  नहीं  चल  सकता  |

 श्री  सी०  पी०  एन०  fag:  जहाँ  तक  उग्रायुध  कार कानों  की  अ्रावश्यक  वस्तु ग्र ों  की

 सप्लाई  का  yea  यह  जाहिर  है  कि  हम  प्रयास  करेंगे  ae  हम  उनके  लिए  भीं  उतना  ही  करेंगे

 जितना  कारखानों  के  लिये  क्योंकि  उनके  यहाँ  कर्मचारी हैं  ।

 श्री  संजय  गांधी  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  कारखानों  के  कमेंट्री  बिजली  को  कमी  के

 कारण  बेकार  नहीं  पिछली  सरकार  की  गलत  योजना  के  कारण  तथा  इन  कारखानों

 को  मिले  पर्याप्त  MIS  के  कालरा  हैं  ?

 थ्री  सी०  पी०  एन०  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  प्रासंगिक  प्रशन  पूछा  हैਂ
 "+

 )

 इस  सदन  में  कुछ  हंसी  की  श्रावाजें  सुनकर  प्रसन्नता  होती  है  |

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  feta  बाहर  की  जा  सकती  है  |

 mea  महोदय  :  a  हमेशा  यह  areas  होता  है  कि  क्या  श्री  बसु  सहायता  करने  के

 लिए  हमेशा  तयार  रहते  हैं  ।  क्या  यह  उनका  स्वेच्छिक  प्रयास  है  ?  ***

 श्री  सी०  पी०  एन०  fag:  माननीय  सदस्य  ने  उत्पादन  न  होने  या  उसमें  कमी  जाने

 पोर  जनता  शासन  के  दौरान  हुए  ग्रमावों  के  बारे  में  पुछा  है  ।  aw  संदेह  है  कि  ऐसा  हर  क्षेत्र  में

 gar  तथा  wigs  कारखानों  में  भी  झा  )

 श्री  रामगोपाल  इस  गंभीर  बिजली  संकट  का  प्रभाव  हमारे  देश  में  सबसे  श्रमिक

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  पर  पड़ा  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुँ  कि  क्या  बिजली  की  सप्लाई  के  लिए

 कोई  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  जा  सकतीं  हैं  जेसे  तापीय  बिजली  घरों  की  स्थापना  शादी  ?

 श्री  सो०  पी०  एन ०»  fag:  इन  झायुघ  कारखानों  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  वैकल्पिक

 कदम  उठाये  जसे  कि  कुछ  आयुध  कारखानों  में  जेनरेटर  लगाना  |

 श्री  एन०  नीलंलोहिथा  हसन  :  क्या  भारत  सरकार  के  पास  कोई  नई  रक्षा  उत्पादन

 यूनिट  आरम्भ  करने  को  प्रस्ताव  है  श्र  यदि  हाँ  तो  केरल  सरकार  ने  एक  अझम्यावेन  दिया  है'**

 )

 wera  महोदय  :  इतना  ही  पर्याप्त  है  ।

 थ्रो  हरिकेश  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  को  अपना  दूसरा  पूरक  प्रदान  पूछने  की  अनुमति

 दी  जाये  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  दो  पूरक  geal  की  gala  दे  चुका  हुँ  ।  अगला  प्रशन  ।

 कोहिनूर  मिल्स  के  बोर्ड  श्राफ  डायरेक्ट  में  प्रतिनिधियों  की  नियुक्ति
 *  128.  stadt  प्रमिला  दंडवते  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  1976  कोहिनूर  मिल्स  के  बो  श्राफ

 डायरेक्टर
 में  श्रमिकों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  की  नियुक्ति  की
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 (UF)
 मौखिक  उत्तर

 (a)  बोर्ड  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  a  नियुक्ति  ह कारण  क्या  कौर

 1976  में  श्रमिक  प्रतिनिधियों  के  साथ  किन-किन  कौर  व्यक्तियों  की  नियुक्ति

 हुई  थी  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत
 चानना

 घौर  (  )  शू  कि  य

 कक  मूल  रूप  से  गेर  सरकारी  मत  सरकार  द्वारा  किसी  निदेशक  की  नियुक्ति  किए  जाने  का

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  प्रबंधकीय  बोड़  ने  जो  मुख्य  रूप  से  सेंट्रल  बैंक  श्राफ  इंडिया  द्वारा

 नियंत्रित  1976  में  एक  श्रमिक  नेता  श्री  ato  ats  होशंग  को  उत्पादन  में  सुधार

 करने  के  लिये  श्रमिकों  के  सहयोग  का  निश्चय  करने  की  दृष्टि  से  बोर्ड  में  प्रति  रिक्त  निदेशक

 के  रूप  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  नियमित  किया  था  ।  श्री  होशंग  ate  में  1976  में

 शामिल  हो  गये  थे  तथा  अन्ततोगत्वा  1977  में  उन्होंने  त्यागपत्र  दे  fear  था  ।

 सव  श्री  कपाड़िया  को

 1976  में  ats  में  सहयोजित  किया  गया  था  जब  दिसम्बर  1976  में  को  हो  किंग  बो

 द्रुमिल  हुए  थे  तो  उनके  साथ  ध्वन्य  कोई  भी  व्यक्ति  नियुक्त  नहीं  किया  था  ।

 श्री  प्रमिला  दंडवते  :
 अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहती  हु  कि  fro  होल्डिंग  ने  जब

 1977  में  इस्तीफा  दिया  तो  उसके  बाद  किसी  लेबर  रेप्रेजेन्टेटिव  को  बोर्ड  श्राफ  डाइरेक्टर

 पर  लिया  गया  था  या  नहीं  कौर  दूसरी  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीय  मिल  मजदूर  संघ  में  1977  से

 पहले  जो  लोग  लिये  जा  रहे  क्या  फिर  उनको  अबोध  पर  लेंगे  ?
 वहाँ  पर  कांग्रेस  का  काम  करवा

 लने  की  पद्धति  थो  att  वह  सन  1977  के  बाद  रुक  गई  थी  ।  तो  क्या  फिर  से  1980  में  उसको

 शुरु
 करने  वाले  हैं  थ्रोट  उन  जगहों  पर  दूसरे  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्ति  होने  वाली  हैं

 ?

 श्री  चरमननोत  चानना  माननीय  सदस्या  द्वारा  पुछा  गया  प्रश्न  वास्तव  में  प्रासंगिक  नहीं

 है  क्योंकि  माननीय  सदस्य  को  बताया  गया  है  कि  श्री  होशंग  का  नियुक्ति  भारतीय  सेन्ट्रल  बेक

 के  प्रबन्धकों  द्वारा  की  गई  सरकार  द्वारा  नहीं  ।  उन्होंने  ag  पूछा  है  कि  उनके  हटाये

 जाने  या  त्याग  पत्र  देने  के  बाद  किसी  वैकल्पिक  श्रमिक  सदस्य  को  नियुक्ति  कयों  नहीं  की  गई  ।

 दरअसल  उसका  उत्तर  रिकार्ड  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहाँ  तक  प्राकार  का  सम्बन्ध

 ag  बात  माननीय  सदस्यों  को  ज्यादे  भ्रमणी  तरह  मालुम  होगी  क्योंकि  वह  उस  समय  भूत पुर्व

 सरकार  का  एक  ड्रग  थी  |

 प्रो  मधु  दंडवते  :  ag  किस  प्रकर  सरकार  का  एक  लग  थीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 ग्रप्नत्यक्ष  रूप  से  ।  दूसरा  भ्रनुप्रक  प्रदान  ।

 ( saaate ) )

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  40  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  का  खर्चा  वहाँ  के  लिए  सेन्ट्रल  बैक

 साफ  इंडिया  कौर  झाई ०  डी०  बी ०  जो  कि  गवर्नमेंट  का  फाइनशयल  इंस्टीट्यूशन  है  उसका  रखा

 गया है  |

 mea  महोदय  :  क्या  यह  प्रश्न  से  सम्बद्ध  है
 ?

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  लेकिन  राज  वहाँ  की  हालत  ऐसी  है  कि  वहाँ  के  मजदूर  यह

 समझते  हैं  कि  यह  मिल  बन्द  हो  जाएगी ।
 जाज़ जाग

 ठक
 पुज [सड  स  जब  पिछली  सरकार  में  उद्योग  मन्त्री

 थे  तब  उन्होंने  इसे  के  हाथ
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 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  यह  इ  oe  से  संबद्ध  नहीं  है  ।  प्रदान  को  भ्र नुम ति  नहीं  है  ।  कौर  कोई

 प्रदान  ।  श्री  बारोटਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ag  एक  महिला  है  |

 मती  प्रमिला  दंडवते  :  मेरा  यह  सवाल  है  कि  वहाँ  के  मजदूरों  के  जो  बेरोजगार  हो  जाने

 की  संभावना  है  उसको  देखते  हुए  क्या  सरकार  से  उस  मिल  को  जारी  रखने  की

 व्यवस्था  करने  के  घिरे  में  सोचने  वाली  है  या  कुछ  कौर  करने  वाली  है  ?

 श्री  चरणजीत  चानना  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  प्रासंगिक  seat  उठाया  है  ।  जहाँ  तक

 उनके  शासन  में  मिल  के  कुप् नर बन्ध  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचित  करना

 चाहुंगा
 कि  वर्तमान  प्रबन्धात्मक  प्रणाली  के  अ्रन्तगंत  उस  मिल  के  लिए  यथा  संभव  अच्छे  से

 अच्छा  प्रबन्ध  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  मगन  भाई  बारोट :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  g  कि  क्या

 श्री  होगी  ने  जो  बम्बई  के  टेक्सटाइल  मिल  वैसे  की  प्रतिनिधि  युनियन  के  नेतायों  में  से  एक  हैं

 शरीर  जिन्होंने  उनके  ध्रुमिर  1976  में  कार्यभार  संभाला  अपने  पद  से  1977  में  त्याग  पत्र

 दे  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  ऐसी  परिस्थितियाँ  उत्पन्न  कर  दी  गई  थी  कि

 उन्हें  प्रतिनिधि  यूनियन  का  सदस्य  होने  ate  एक  लाभदायक  भूमिका  निभाने  के  बावजूद  उन्हें

 जनता  शासन  के  कालरा  अ्रपने  पद  से  त्याग  पत्र  देने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  था  ।  क्या  उससे

 मिल  के  कार्यकरण  पर  प्रभाव  पड़ा  या  नहीं  श्र  क्या  जिस  परिस्थिति  के  बारे  में  माननीय

 सदस्य  ने  शिकायत  की  वह  जनता  शासन  के  दौरान  मिल  के  प्रयास  द्वारा  उत्पन्न  की

 गई  थी  |

 वित्त  att  उद्योग  मन्त्री  ares  :  ag  टिप्पणी  करना  हमारा  काम  नहीं

 है  कि  श्री  होशंग  ने  क्यों  त्याग  पत्र  दिया  ।  हमारे  fears  में  केवल  इतना  ही  है  कि  उन्होंने  पद

 त्याग  कर  दिया  ait  यह  एक  संजोग है  कि  उस  समय  जनता  सरकार  शासन  में  arg  थी  ।  मैं

 केवल  इतना  ही  कहू  सकता  जहाँ  तक  sarge  संजोग  का  संबंध  है  श्राप  स्वयं

 निष्कर्ष  निकाल  सकते  हैं  ।  लोग  श्रपनीं **  '  के  प्रसार  निष्कर्ष  निकाल  सकते  हैं  ।

 जहाँ  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंघ  प्रबन्ध  बहुत  खराब  था  ।  इस  मिल  में  वास्तव

 में  8,000  से  श्रमिक  कमेंचारी  हैं  कौर  यह  बम्बई  की  सबसे  बड़ी  मिलों  में  से  एक  है  जिसमें

 1,30000  तालियां  इसे  ga:  संगठित  करने  मौर  फिर  से  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 थी  ।  इसे  इसमें  सुघार  करने  ate  ga:  स्थापित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदमों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  इसे  स्थापित  करने  तथा  सुचारु  ढंग  से  चलाने  के

 लिए  हर  संभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  दिक्षित  बेरोजगार  हरिजनों  की  सहायता
 *  120.  थ्री  प्रधानी  :  नया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  दिक्षित  बेरोजगार  हरिजनों

 तथा  भ्रादिवासियों  को  वित्तीय  तथा  wea  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बविचाराघीन

 ait

 यदि  at  इस  बारे  में  क्या  ब्यौरा  है  ?
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 29  1901  )  मौखिक
 उत्तर

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत  :  att  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  वित्तीय  तथा  wa  सहायता  देने  के  अनेक  कार्यक्रम  हैं  |

 उपयुक्त  प्रकरणों  में  ये  योजना  शिक्षित  बेरोजगार  हरिजनों  एवं  आदिवासियों  के  लिये  भी

 उपलब्ध  हैं  ।  इस  प्रकार  की
 घरों

 का  एक  विवरण  समा  पटल  पर  रखा  जाता है
 |

 विवरण

 1,  क्षेत्रोन्मुख  कार्यक्रम

 1.  प्रौद्योगिक  टूटी  से  पिछड़े  जिलों  को  वित्तिय  संस्थापकों  से  मिलने  वाला  रियायती  दर

 का  वित्त  ।

 2.  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  पात्र  जिलों  को  उपलब्घ  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  |

 3.  ग्रधिसूचित  पहाड़ी  तथा  दूरस्थ  क्षेत्रों
 के

 लिये  लागू  परिवहन  राज  सहायता  ।

 4.  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  होने  वालों  के  लिए  लागू  33  1/3

 प्रतिशत  की  सामान्य  राज  सहायता  दर  जिसका  अधिकतम  3000  रुपये  इस  योजना  के  श्रन्तगंत

 लाभान्वित  होने  वाले  श्रादिवाधियों  के  लिये  राजसहायता  की  दर  50  प्रतिशत  है  ।

 11.  प्रशिक्षणोन्मुख  कार्यक्रम  :

 1,  स्व  नियोजन  कार्यक्रमों  के  लिये  ग्रामीण  युवकों  का  प्रशिक्षण  किया

 2.  उद्यमिता  विकास  कार्यक्रम

 (i)  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पुर्णतया  सहायता  प्राप्त  लघु  उद्योग  सेवा  भारतीय  निवेश

 arf  द्वारा  चलाये  जा  रहे  कार्यक्रमों  में  हरिजनों  तथा  जनजातियों  के

 झ्रभ्यधियों  को  प्रधानता  दी  जाती  है  |

 (ii)  विकास  आयुक्त  का  कार्यालय  स्व  रोजगार  तथा  स्थानीय

 कतारों  के  अनुसार  उदय  मयों
 की  प्रतिभा  का  संविधान  करने  हेतु  अनुसूचित  जातियों  एवं  जनजा  तियों

 सहित  कमजोर  वर्ग  के  विशिष्ट  लक्ष्य  समूहों  के  लिये  विशेष  उद्यमिता  विरासत  कार्यक्रम  चलाता

 है  ।

 (iii)  सभी  प्रबंधकीय  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  जाति के

 प्रशिक्षणाधथियों  को  निःशुल्क  प्रवेश  दिया  जाता  है  ।

 (iv)  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उद्यमिता  कार्यक्रमों  में  10  प्रतिशत

 सीटें  अनुसूचित  जातियों/प्रादिम  जाति  के  श्रम्यधियों  के  लिये  सुरक्षित  हैं  ।

 3.  संभाव्यता  परियोजना  रिपोर्टें  बनाने  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  लगाये  गये  प्रभारों  के

 विषय  में  सहायता  करना  |

 4.  उद्यमिता  विकास  कार्यक्रम  के  ग्रन्तरगंत  प्रशिक्षित  किये  गये  इ  सीनियर  उद्यमकत्ताग्रों

 के  लिये  ब्याज  राज  सहायता  देना  |

 5.  उद्यमकर्त्ताप्रो ंके  लिये  प्रारम्मिक  धघनरोशि/सीमान्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करने

 सम्बन्धी  कायें  क्रम  |

 सामान्यतया  उद्यमियों  के  लिये  उनकी  जरुरतों  का  10  प्रतिशत  तक  प्रारम्भिक  धनराशि

 सीमान्त  wat
 rf |  TRE  अ  कि झा  उपलब्ध  ah कर be  र ्  जाती  हरिजनों  एवं  जनजाति  के  लोगों  के  लिये  इसे  उदार
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 19-  1980
 सिक

 उत्तर

 बना  कर  15  fama  तक  कर  दिया  गया  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  इसकी  श्रघिकतम  सीमा

 20,000  रुपये  है  ।

 111.  संस्था/क्षेत्रोन्मुख  योजनाएं

 उपयु  क्त  सरकारी  योजनाओं  के  ग्र लावा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  खादी  तथा  ग्रामों

 योग  आयोग  ग्रसित  भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  आयुक्त  जसे  प्रधिकरण

 तथा  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों  के  रेशम  उद्योग  तथा  कार  अभिकरणों  द्वारा  चलाये  जाने  ara

 विभिन्‍न  कार्यक्रम  हैं  जो  हरिजनों  तथा  भ्रादिवासियों  के  लिये  मी  उपलब्ध  हैं  ।

 श्री  प्रधानी  :
 मैंने  मत्री  महिला  द्वारा  दियां  गया  वक्तव्य  देख  लिया  उन्होंने

 कहा  हैं

 में  ग्रीौद्यो :गक  रूप  से  पिछड़  जिलों  को  उपलब्ध  केन्द्रीय  प  जी  निरपेक्ष  सहायता

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़  जिलों  से  उनका  क्या  तात्पर्य  है  कौर  क्या

 इनमें  प्राथमिक  रूप  से  पिछड़  जिले  मी  शामिल  हैं  ।

 श्री  चरनजीत  चानना  योजना  आयोग  ने  कुछ  aq  पहलें  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों

 का  पता  लगाने  के  लिए  उद्यम  किया  था  ate  शध्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  के  इन्दर  ही

 उन्होंने  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  का  भी  पता  लगाया  ।  इन  जिलों  विशेष  रियायतें

 उपलब्ध  हैं  ।  वित्तीय  संस्थान  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  स्थित  पिछड़े  इलाकों  को  विशेष

 रियायतें  देती  हैं  ।  जो  लोग  जो  उद्यमी  वहाँ  उद्योग  स्थापित  करते  हैं  उन्हें  प्रति  रिक्त  पू  जी-निवेश

 सुविधाएਂ  दी  जाती  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करू  गा  कि  ag  योजना  अ्रायोग  द्वारा  तैयार

 किए  गए  प्रतिवेदन  में  दिया  गया  ब्यौरा  देखें  ।

 श्री  के०  प्रधानी  :  नया  मैं  जान  सकता  हू  कि  क्या  उनके  पास  उन  आदिवासियों  तथा

 हरिजनों  से  संबंधित  भ्रामक  हैं  जिन्हें  इस  वर्ष  अथवा  मछील  ay  के  दौरान  इसके  श्रंतगंत  सहायता

 दी  गई  है  ।

 श्री  चरनजीत  चानना :  वे  ध्राकड़े  उपलब्ध  नहीं है  |  यदि  ag  उसके  लिए  अलग से से  नोटिस

 तो  हम  ये  आकड़े  एकत्र  कर  सकते  हैं  कौर  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 थ्री  अनादि  चरण  दास  :
 ये  जो  मंत्री  जी  ने  एरिया  ग्रोरियेन्टेड  ग्रोवर  stad  श्रोरियेन्टेड

 प्रोग्राम  बताए  हैं  ये  तो  सब  किताबों  में  भी  दिए  हुए  मैं  मंत्री  जी  से  पुछना  चाहता  हूँ  कि  क्या

 सचमुच  में  यह  देखा  जाता  है  कि  भ्र! दिवासिग्रों  भ्र ौर  हरिजनों  को  उनसे  मदद  मिलती  है  या  थीं

 हमारी  स्टेट  उड़ीसा  में  इनसे  उन्हें  कोई  मदद  नहीं  मिलती  कोई  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  होती  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  हरिजनों  ate  ग्रा दि वासियों  के  लिए  क्या  वे  कोई  अलग

 से  ट्रेनिंग  बनाने  के  बारे  में  विचार  करने  जा  रहे  हैं
 ?

 थी  चरणजीत  चानना :  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस

 नमेंदिए  गए  उत्तर  की  ध्रोर  दिलाना  चाहता  gt  हाल  ही  श्रीमती  एन  च

 संसद  सदस्य  से  प्राप्त  एक  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  था

 माननीय  सदस्य  ने  जिस  कठोर  सीमा  निर्घारण  का  सुभाव  दिया  उसको  अ्रपेक्षा  हमें
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 फाल्गुन

 1901  मौखिक  उत्तर

 स्वंय  ही  कमजोर  वर्गों  के
 उद्यमियों

 पर  fade  ध्यान  देकर  उन्हें  प्रोत्साहन  देकर  श्रपनी

 सदस्यता  का  परिचय  देना  1

 योजना
 aa

 ने  फ्री  शिवरानी  की  म्रध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  जो

 उक्त  योजना के  ग्रन्तगत  ‘a  गई  सुविधाओं  का  सके  लाभ  पाने  वालों  पर  पड़े  प्रभाव  का

 oad di yeaa  करने  का  प्रयास  कर  रही है  कभी  तक  उस  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  जसे  ही

 वेदन  प्राप्त  होगा  सरकार  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  करेगी  ate  औद्योगिक  रूप

 से  पिछड़  क्षेत्रों  में  रहने  वालें  लोगों  जिसमें  पिछड़े  लोग  मी  शामिल  आवश्यक  सुविधाए

 देगी  ।

 श्री  बाबु  साहिब  परुलेकर  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  बेरोजगारी  के  प्रश्न  का  एक  बार

 हमेशा  के  लिए  amar  करने  की  ठप्टि  सरकार  संविधान  के  अनुच्छेद  19  में  संशोधन  करेगी

 ait  काम  के  अधिकार  को  उसमें  मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  शामिल  करेगी  ate  यदि  तो

 क्यों  नहीं
 ?

 वित्त  ale  उद्योग  मंत्रो  कार  यदि  संविधान  में  एक  भ्रनुच्छेद  शामिल

 करने  से  पी  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  तब  तो  यह  सबसे  अ्रघिक  आसान  बात  होगी ।

 लोकिन  हमारे  जैसे  वड़े  देश  हमारे  सामने  जो  बुहत  समस्या
 है  उस  पर  विचार  करते  इसे

 कार्यान्वित  करना  बहुत  कठिन  होगा  ।  मत  बेरोजगारी  कम  करने  के  लिए  समी  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ।  कोई  नया  कह  सकता  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  पूरी  तरह  भर  हमेशा  के  लिए

 माप्त  हो  जाएगी  |

 श्री  रामबिलास  पासवान  :  अघ्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रइन  किया  वह  wat

 ग्रुप  चित  जाति  ate  से  संबंधित  है  ale  मंत्री  जी  ने  जवाब  दिया  पिछले  दिनों

 संबंघित  हैं  ।  मैं  समानता  हूँ  कि  जो  बुनियादी  seq  था  gage  को  टाल  दिया  गया
 मैं

 मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  पूछना  चाहता  हूँ

 प्रो ०  सधुदंडवते  :
 art  जिसे  रूलिंग  पार्टी  कहते  हैं  उसको  हम  श्रपोर्ज.शन  पार्टी  कहते  हैं  ।

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :
 मैं  जानना  चाहता  हु  कि  शड़युल्ड  काइट्स  ale  ट्राइबल  को

 अपने  कितनी  सहायता  दी  है  ale  जिस  तरह  से  गवनमेंटसरविसेज  में  उनके  लिए  रिजर्वेशन  है

 उसी  तरह  से  इ  डस्ट्रीज  में  भी  उनके  लिए  रिज़वान  की  व्यवस्था  श्राप  करेंगे  ?  इनके  विकाश

 के  fat  क्या  aaa  से  एक  मंत्रालय  भी  खोलेंगे  ?

 श्री  चरणजीत  चानना
 :  इस  प्रदान  का  उत्तर  मैं  पहले  ही  दे  परन्तु  मैं  माननीय

 सदस्य  का  ध्यान  इस  प्रश्न  का  जो  ए  भाग  है  उस  wie  दिलाना  चाहता  उसमें  यह  लिखा

 garg

 क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगार  हरिजन  ate

 प्रा  निवासी

 श्री  राम  बिलास  परिवार
 :

 मैंने  यह  पूछा  है  कि  रिज़वान  देंगे  या  नहीं  ?  मैंने  यह  भी

 पूछा है
 कि  वित्तीय  सहायता  कितनी  दी  है  इनके  विकास  के  लिए  क्या  अलग  मंत्रालय

 खोलेंगे  ।  इनका  जवाब  नहीं  पाया  है  ।  मेरा  सवाल  स्पष्ट  मैंने  पूछा  है  कि  कितनी  वित्तीय

 सहायता  दी  है
 ।

 19



 लिखित  उत्तर
 ललन  19

 मान  1980

 श्री  चरनजीत  चानना  :  इस  प्रश्न  के  लिए  qa  पूर्वसूचना  चाहिए
 ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  ।  इसमें  नोटिस  को  क्या  जरूरत  है  ?

 वित्त  ale  उद्योग  मंत्री  (ot  घर  :  जब  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  प्राथमिकता  तो  कोई  विशष  राशि  का  आरक्षण  नहीं  गया  है  ।

 जहाँ  तक  saa  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  राज्य  मंत्री  पहले  ही  बतला  चुके  हैं  कि  हमें

 उसके  लिए  नोटिस  चाहिए  |

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कई  सालों  से  यह  व्यवस्था  चली  त्  रही  थी  कि  शिक्षित

 बेरोजगार  जिन  के  पास  ड्राइविंग  लासेंस  हो  उन्हें  बिना  गारंटी  या  बिना  सिक्योरिटी  के  टैक्सियों  के

 लिए  लॉप  दे  दिया  जाता  था  या  टैक्सियों  दे  दी  जाती  थीं  ।  मैं  जानना  चाहता  ह  कि  क्या  इस

 व्यवस्था  को  अब  हटा  दिया  गया  है  ?  मैं  इसलिए  यह  जानना  चाहता  हूँ  क्योंकि  कई  हरिजनों  ने

 इधर  मेरे  qq  यहां  एप्ल'ई  किया  है  लेकिन  उनको  लोन  नहीं

 श्री  बेंकटरमान  :  सरकार  को  प्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  की

 कठिनाइयों  विशेष  कर  ऋण  के  गारंटी  भ्रथवा  सिक्योरिटी  देने  को  उनकी  श्रसमथेता  का

 पता  है  ।  सरकार  योजना  की  व्य वहा यंता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चयनात्मक  आघार  पर  ऋण  दे

 रही  है  ।  यदि  योजना  व्यवहार  हो  alt  यदि  योजना  को  सफलतापूर्वक  कार्य  रूप  दिया  जा

 तो  gat  को  योजना  की  व्य वह यंता  के  आघार  पर  ऋणी  देने  का  स्वेच्छाधिकार  दिया  गया  है  ।

 ऐसा  कोई  आदेश  जारी  करना  समव  नहीं  होगा  कि  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित

 जातियों  के  किसी  प्रभ्यार्थी  से  कोई  जमानत  अथवा  गारंटी  की  मांग  न  की  जाए  ।  जहां

 सूचित  जातियों  oe  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  अधिक  से  ales  उद्यमियों  को  ऋण  दिलाने  के

 लिए  यथा-संभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  वहीं  ऋण  दिए  जाने  मानदण्ड  केवल  जमानत  नहीं

 बल्कि  परियोजना  की  व्य वहा यंता  को  भी  माना  जाएगा  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पंच  वर्षों  योजना  का  पुनरीक्षण

 #129.  कुमारों  कमला  कुमारी  :  कया  प्रधान  सत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विंमान  केन्द्रीय  सरकार  के  पांच  वर्षीय  कार्यकाल  में

 निधियों  के  समुचित  उपयोग  हेतु  1980  से  1985  वर्ष  के  लिये  समूची  पंचवर्षीय  योजना  का

 पुनरीक्षण  करने  का  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्रो  इन्दिरा  :  कौर  जनता  कौर  लोकदल  सरकारें

 अपनी  कार्यकाल  में  किसी  पचवर्षीय  योजना  को  अ्रन्तिम  रूप  नहीं  दे  सकीं  ।  इसलिए  योजना  में

 संशोधन  करने  का  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।  वर्तमान  सरकार  का  योजना  पर  नए  सिरे  से  विचार

 करने  का  प्रस्ताव  नई  योजना  में  वह  1980-85  की  walt  का  समावेदन  होगा  कौर  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ब्यौरे  उपलब्ध  होंगे  |
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 लिखित
 उत्तर 29  फाल्गुन

 1901
 )

 कम्पन

 कोचीन  हवाई  अड्डे  पर  मीनल  भवन  धौर  कारों  के  खड़े  करने  का  BICTaATT

 बनाने  के  लिए  भूमि  का  हस्तांतरण

 #130.  श्री  बनात वाला  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  हवाई  ass  के  टर्मिनल  भवन  ale  कार  पीकिंग  कॉम्प्लेक्स  को

 विकसित  करने  हेतु  नव  सेना  शभ्रधिकारियों  से  माँगी  गई  भूमि  को  हस्तांतरित  कर  लिया  गया

 क्या  बोइंग  सेवा  प्रारम्भ  किये  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केरल  सरकार  ने  भूमि

 के  शीघ्र  हस्तान्तरण  की  आवश्यकता  के  विषय  में  रक्षा  मंत्री  को  पत्र  लिखा  भ्र ौर

 अपेक्षित  भूमि  के  शीघ्र  हस्तान्तरण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  fag)  :  से  फरवरी  1979

 में  0:86  एकड़  भूमि  हस्तान्तरित  की  गई  थी  ।  2:65  एकड़  श्र  भूमि  हस्तांतरित  करने  के  बारे

 में  qa  हाल  ही  में  जारी  किए  गए  हैं  ale  उक्त  क्षेत्र  सिविल  विमानन  प्राधिकारियों  को  सौंपा

 जा  रहा  है  |

 am  से  प्रभावित  ga  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 *131,  श्री  राम  स्वरूप  राय

 थ्री  कुसुम  कृष्ण  Af  :  कया  गृह  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1977  से  31  1979  के  दौरान  हुये  साम्प्रदायिक  दंगों  waar  ग्न्य  दंगों  में  मारे  गये

 अनुसूचित  जातियों  भ्र ौर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  तथा  सत्य  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  व्यक्तियों  के

 प्राणियों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  प्रिया  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 जब  कभी  साम्प्रदायिक  अथवा  जातिय  झगड़े  होते  हैं  तो  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  पीड़ित

 व्यक्तियों  के  arfaat  का  पुनर्वास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  झा धिक  सहायता  स्वीकृत  करती  हैं  ।

 फिर  मी  राज्य  सरकारों  द्वारा  आधिक  सहायता  स्वीकृत  करने  का  कोई  एक  जेसा  तरीका  नहीं

 है  ।  कुछ  मामलों  में  सहायता  प्रधान  मंत्री  के  राष्ट्रीय  राहत  कोष  से  भी  दी  जाती  उपलब्ध

 आँकड़ों  के  भ्रनुसार  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  तथा  प्रधान  मंत्री  के  राष्ट्रीय  राहत  कोष  से

 1977  से  31  1979  तक  की  mate  के  दौरान  हुए  दंगों  के  पीड़ित  व्यक्तियों  कों

 राहत  के  रूप  में  लगभग  35  लाख  रुपये  की  घन  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  विभिन्‍न  स्वयं  सेवी

 art  ग्न्य  एजेंसियों  ने  भी  पीडितों  अथवा  उनके  परिवारों  को  आधिक  सहायता  के  लिए  लगभग

 60  लाख  रुपये  का  अ्ंदादान  दिया  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  में
 राज्य  सरकारों

 को  पत्र  लिखा  है  जिसमें  अनुसूचित  जातियों

 पर  हुए  भ्रष्टाचारों  के  पीड़ित  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  योजना  तेयार  करने  का  सुल्तान

 दिया  गया  है  ।  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  Garg  गई  बातें  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  तुरन्त  राहत  ॥.

 (2)  म्रत्याचारों  में  मारे  गये  श्रथबा  ध्रप्तमथ  हुए  पीड़ितों  के  परिवारों  की  रोजगार
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 19  1980 लिखित
 उत्तर

 aya  निजी  रोजगार  mt  व्यवस्था  से  पूर्ण  राय  झ्र जेन  क्षमता  बहाल  करना  |

 (3)
 जब  तक  राय  अरजन  क्षमता  पुश्त  बहाल  न॑  पीड़ित  परिवारों  की  उपभोग

 ग्रवश्यकताओ्ों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कार्य  की  व्यवस्था

 Wa!  श्च्य  सहायता  |

 (4)  जहां  कोई  राजी  कमाने  वाला  शेष  नहीं  रहा  हो  ate  रोजगार  श्रौर/प्रथवा  निजी

 रोजगार  की  व्यवस्था  के  माध्यम  से  अय  ग्रीन  क्षमता  बहाल  करने  का  कोई  अवसर  न  हो  तो

 बच्चो  की  शिक्षा  तथा  उनका  निर्वाह  ।

 (5)  बलात्कार  के  पीड़ितों  द्वारा  सहन  किये  गये  आघात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उनके  लिए  विशेष  व्यवस्था  ।

 (6)  ग्रा गजनी  के  पीड़ितों  के  लिए  पक्के  मकान  बनाना  ।

 (7)  उनके  द्वारी  सहन  किए  गए  अत्याचार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पर्याप्त  आधिक

 मुआवजा  ।

 (8)  योजना  के  झेनुसार  सभी  सहायता  देने  के  लिए  जिला
 समाहर्ता प्र ों

 तों  /

 जिला  मजिस्ट्रेटों  को  पुरी  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  ।

 अल्प  संख्यक  समुदायों  के  पीड़ित  व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  एक  इसी  प्रकार  की  योजना  पर

 भी  विचार  किया  जा  रहा  है  जिसकी  राज्य  सरकारों  को  सिफारिश  की  जानी  है  ।

 अरण्ड मैंन  ale  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कालोनाइजेदान  ऋण  का  माफ  किया  जाना

 #132.  थ्री  मनोरंजन  भक्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1976  में  सरकार  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  अन्दमान  कौर  निकोबार

 द्वीपसमूह  में  योजना  के  अस्तंगत  बसने  वाले  लोगों  को  किए  गए  कोलोनाइजेशन

 ऋण  माफ  करने  के  रादेश  दिये  थे  तथा  मुख्य  ग्रायुक्‍्त  को  एक  फामू ला ला  बताया  गया

 यदि  तो  उस  मामू ले
 का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  aaa  कब  जारी  किया  गया

 क्या  प्रशासन  ने  कोलोनाइजेशन  ऋण  माफ  कर  दिए  थे  ate  यदि

 तो  कितने  ;  wiz

 sa  तक  कितने  मामले  ग्र निर्णीत  उनका  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की

 संभावना  है  तथा  विलम्ब  होने  के  कारण  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  योगेन्द्र  :
 (*)  से  एक  विवरण  सदन

 के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 तथा  (7)  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  प्रौढ़  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 कॉलॉनाइजेशन  यो  जना  के  श्रन्तगंत  बसने  वालों  से  प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों  के

 अनुसार  पूरण  अथवा  आंशिक  रूप  से  ऋणों  की  वसूली  न  करने  के  लिए  ger  श्रीमान

 तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  को  अधिकृत  करने  के  आदेश  30  1976  को  जारी  किये  गये  थे  ।

 मुख्य  ग्रा युक्त  द्वारा  कोई  निरांय  लिये  जाने  के  बारे  में  निम्नलिखित  मार्गदर्शी  निदेश  निर्धारित

 किये  गये  थे  :
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 (1)  उन  व्यक्तियों  के  मामले  में  जो  सरकारी  वृक्ष  छड़े  होने  के  कारण  सारी  भूमि  पर

 खेती  न  कर  वसूली  खेती  किये  जा  रहे  क्षेत्र  के  प्रतिशत  agra  में  की  जाये  ।

 (2)  उन  मामलों  में  जहां  पहाड़ी  भूमि  aaa  घान  की  भूमि  का  सारा  क्षेत्र  ग्रावंटित

 करने  में  विलम्ब  हुमा  वसूली  कुल  भूमि  प्रभावित  करने  के  समय  से  5  से  6  ag  तक  स्थगित

 की  जा  सकती  है  ।

 (3)  उन  व्यक्तियों  के  मामले  में  जो  भूमि  पर  खेती  नहीं  कर  सके  परन्तु  उसमें  उनकी

 कोई  गलती  न  थी  ate  जिनकी  भूमि  ग्रहण  कर  ली  गई  वसूली  बिल्कुल  न  की  जाए  ।

 (4)  भूमि  कृषि  के  लिए  अनुपयुक्त  सभी  जाती  वहां  ऋण  की  वसूली  समाप्त  की

 जा  सकती  है  alt  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  कोई  ara  भूमि  आवंटित  की  जा  सकती  है  ।  भ्रन्डमान

 व  निकोबार  प्रशासन  का  कृषि  अ्रघिकारी  यह  निर्णय  करेगा  कि  क्या  भूमि  का  कोई  विशेष  खंड

 कृषि  के  लिए  उपयुक्त  है  waar  अनुपयुक्त  ।

 (5)  बसने  वाले  उन  व्यक्तियो  के  मामले  में  जिनके  पशु  एक  वर्ष  में  मर  गये  पाबंदी
 की  खरीद  के  लिए  दिये  गये  ऋण  का  ऐसा  भाग  जो  मुख्य  भ्रायुक्त  उचित  समझे  ।  माफ  किया

 जा  सकता  है  ।  बशर्तें  कि  वह  पशु  को  मृत्यु  के  कारणो  के  बारे  में  संतुष्ट  हों  ।

 (6)  जहाँ  मूल  ग्राबंटिती  की  मृत्यु  हो  गई  हो  तथा  परिवार  का  धन्य  कोई  सदस्य  ऐसा

 नाजो  भूमि  पर  खेती  कर  सके  तो  भूमि  ग्रहण  को  जा  सकती  है  तथा  किसी  ara  पात्र

 व्यक्ति  को  झ्रावटित  की  जा  सकती  है  ।  qa  श्रावंटिती  से  वसूली  को  माफ  किया  जा

 सकता  है  |

 (7)  जहाँ  मूल  भ्राबंटिती  की  अल्पवयस्क  बच्चों  को  छोड़कर  मृत्यु  हो  गई  वसूली

 waar  भ्रांति  रूप  से  माफ  की  जा  सकती  जैसा  fe  मुख्य  झ्रायुक्त  मामले  की

 परिस्थितियों  में  उचित  समझें  ।

 (8)  जहां  मूल  श्राजनीति  ने  भूमि  पर  खेती  करना  बन्द कर  दिया  है  ale  ara  व्यक्ति

 इस  पर  खेती  कर  रहे  हैं  ।  उसे  बेईमान  कृषक  को  भूमि  हस्तान्तरण  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है

 amd  कि  ada  कृषक  उस  भूमि  को  कम  से  कम  3  वर्षों  से  जोत  रहा  हो  ale  मूल  ग्राबंटिती  के

 देहातों  का  भुगतान  करने  के  लिए  सहमत  हो  ।

 *  133.  थ्री  समर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  अराजपत्रित  कोंचा  रियों

 की  बहुत  समय  से  चली  श्री  रही  शिकायतों  की  कौर  प्रा कर्षित  किया  गया  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  कठिनाईयों  के  निवारण  के  लिए

 सरकार  क्या  उपाय  कर  रहो  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 जी  श्री मान्‌  ।

 सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  सुविधायें  जैसे

 प्रति  प्रतिमाह  50  रु०  तक  भोजन  आधिक  जिन्हें  किसी  विशेष  दिन  में  9  घण्टे

 से  भ्रमित  समय  तक
 ड्यूटी

 करनी  पड़तीं  उन्हें  प्रति  दिन  4  रु०  को  दर  से  जलपान

 छुट्टियों  att  राजपत्रित  छुट्टियों
 के  बदले  में  ड्युटी  करने  के  लिए  वर्ष  में  30  दिन  की  छुट्टियों

 के  बदले  में  वेतन  बीमारी  भ्र ौर  विवाह  wife  जसे  भ्र वसर ों  पर  वर्ष  में  एक  बार  म्रतिरिक्त  छुट्टी
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 यात्रा  ९  शिक्षा  कल्याण  केन्द्रों  शादी
 से  सिलाई  गई  वाक्यों  की  सिलाई  में

 वृद्धि  स्वीकार  उनकी  कठिनाईयों  को  हूर  करने  के  लिए  कदम  उठाए  पदोन्नति  के

 ग्र वसर ों  को  बढ़ाने  के  लिए  सुरक्षा  गाड  के  लगभग  2370  पदों  को  वरिष्ठ  सुरक्षा  गाडे  के  पदों  में

 पदोन्नत  किया  गया  है  |

 बल  की  कार्यकारी  दशा  को  सुधारने  के  प्रस्तावों  की  भी  सरकार  समय  समय  पर  समीक्षा

 करती  रहती  है  ।

 सगणक  रख-रखाव  कौर  इनकी  सेवा  कुदा लता  भ्रातृ

 *134.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :

 थ्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पैदा  से  इन्टरनेशनल  बिजनेस  मशीन्‌स  के  चले  जाने के  परिणाम  स्वर

 संगणक  रख-रखाव  भ्र  इनको  दावा  कुशलता  के  बीच  अन्तर  अब  तक  भरा  नहीं  गया

 यदि  तो  संगणक  रखने  वाले  ग्राहकों  में  विश्वास  उतन्न  करने  के  लिये  क्या

 तरीके  ग्र पना ये  जाने  का  विचार

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आईबीएम  ने  जिस  संगणकों  are  महीनों  को  यहाँ

 पर  छोड़  दिया  है  तरे  अरब  बेकार

 यदि  तो  कया  नये  संगणकों  ate  मशीनों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  भ्रमणा

 इनका  देश  में  निमो  किया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  ग्राहकों  कौर  भावी  )
 की  झ्रावश्यकतायें  किस  प्रकार  पूरी

 करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (staat  इन्दिरा  गाँधी  )
 :  कम्प्यूटर  भ्रनुरक्षण  निगम  जो

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  का  एक  उद्यम  ऐसे  प्रयोग  कर्त्ताश्रों  को  भ्रनुरक्षण  सम्बन्धी  सेवाय  उपलब्ध

 कराता  है  जिन्होंने  arg.  कम्पनी  द्वारा  छोड़े  गये  कम्प्यूटरों  के  लिए  कम्प्यूटर  ग्र चुर क्षण
 निगम  की  सेवायें  प्राप्त  करने  के  पक्ष  में  अपना  विकल्प  दिया  था  ।  ये  सेवाएं  उन  सेवायों  के  ही

 समतुल्य  हैं  जो  कम्पनी  मुहैय्या  कराती  थी  ।

 (4)  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उपस्थित  होता  ।

 यह  सच  है  कि  देश  में  इस  समय  उपलब्ध  arg.  कम्पनी  की  अघिकांश

 मशीनें  पुरानी  ate  प्रौद्योगिकी  की  दृष्टि  से  प्रचलित  है  ।

 हाँ  ।

 यह  प्रश्न  ही  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  का  सम्मेलन

 135.  फारूक  अब्दुल्ला  :

 श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  प्रौद्योगिक  विकास  संगठन
 (afast)  का  नई  दिल्‍ली  में  फरवरी  ड

 1980  में  प्रायोजित  त्र  सम्मेलन  असफल  सिद्ध

 रद यदि  तो  इसके  क्या  कारण  रहे
 !
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 कया  कुछ  देशों  की  भोर  से  सहयोग न  मिलने  के  कारण  भारत  द्वारा  रखे  गए

 बहुत  से  !  tara  या  तो  स्वीकृत  हो  गये  अथवा  उन्हें  भ्रचुमोदित  नहीं  किया  गया  जोर

 यदि  तो  क्या  उक्त  सम्मेलन  प्रायोजित  कराने  का  लक्ष्य  बिल्कुल  मी  पुरा  नई

 हो  सका  था  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  श्र  यूनिडो  का

 तीसरा  महासम्मेलन  बहुमत  बोट  से  नई  बल्ली  घोषणा  कौर  कार्य-योजना  स्वीकार  करने  के  साथ

 समाप्त  हो  गया  ।  सम्मेलन  के  समक्ष  उपस्थित  कुछ  नानक  मामलों  में  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले

 सभी  वर्गों  का  एकमत  होता  संभव  नहीं  था  ।  इस  लिहाज  से  सर्वसम्मति  से  नई  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 रिक  स्थति  के उद्द दय  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  प्रयासों  को  धक्का  लगा  है  |

 (7)  श्रौद्योगीकृत  तथा  विकास  शील  देशों  की  अ्रलग-झलग  स्थितियों  में  समझौता  कराने

 के  प्रयास  में  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  ने  सभी  पार्टियों  के  प्रतिरोध  पर  अध्यक्षीय  प्रलेख  में  aw  प्रस्ताव

 रखे  थे  ।  इन  प्रस्तावों  को  वर्ग  ख  से  सम्बन्धित  विकसित  देशों  ने  स्वीकार  नहीं  किया  |

 का  श्रपना  ही  महत्व  था  alt  इससे  विभिन्‍न  देशों  के  विभिन्‍न  वर्गों  के

 विचारों  को  मली  प्रकार  समझने  में  मदद  मिली  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  सहित  विभिन्‍न  आधिक  क्षेत्रों

 में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  विषय  पर  जो  कि  यूनिडो  का  प्रमुख  विषय  है  अनेक  प्रन्तर्राष्ट्रीय  मंचों

 पर  चर्चा  होती  रहेगी  ।

 कम  विकसित  राज्यों  को  केन्द्रीय  संसाधनों  का  श्रमिक  ध्रावंटन

 136.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कम  विकसित  राज्यों  को  केन्द्रीय  संसाधनों  का  ate  अ्रधघिक  आवंटन  करने

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  कौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  ate  राज्य  योजनायें  के  लिए  केन्द्र

 से  राज्यों  को  संसाधनों  का  अधिकांश  warded  योजना  द्वारा  गाडगिल  मामू ले  alt  qa

 योजित  कुल  जनसंख्या  फामू ले
 के  श्रंतगंत  किया  जाता  इन  कामू  लों  में  कम  विकसित  राज्यों

 को  श्रावदयकताप्रों  को  पहले  से  ध्यान  में  रखा  गया  इस  समय  उनमें  श्राद्योधन  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहों  है  ।

 कारों  तथा  अन्य  वाहनों  का  उत्पादन

 *  |37.  श्री  बालासाहिव  fae  पाटिल  :

 श्री  चोरों  :  क्या  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनि  वाला

 विचारा  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  गत  चार  वर्षों  में  तीन  पहिये  वाले  वारि  ज्यिक

 वाहनों  तथा  ट्र  पटरों  का  कितना  उत्पादन

 क्या  वर्ष  1979  में  उनके  उत्पादन  में  कुछ  कमी  हुई

 यदि  तो  उसके  कया  कारा

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?
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 लि  खत  उधर  19  1980

 —_—

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणों  पिछले  चार  वर्षों  में

 वह  वार  झा कड स्कूटरों  तथा  वाणिज्यिक  वाहनों  प्रौढ़  टु  कारों  के  उत्पादन

 निकाली  खत  हैं

 ग

 उद्योग  1976  19714  1978  1979

 —

 arfufsaa  वा  हन  467  41207  51560  58  373

 यात्री  कारें  31707  38285  34630  29303

 18886  18396 तिपहिया  9151  17117

 स्कूटर  152560  160359  168032  153490

 ट्र  क्टर  36675  34729  530  46  60142

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  1979  में  वाणिज्यिक  वाहनों  तथा  ट्र  पटरों  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  थी  ।  1979  में  यात्री  तिपहिया  तथा  स्कूटरों  के  उत्पादन  में  गिरावट

 भाई  थी

 (7)  उत्पादन  में  कमी  बिजली  में  प्रौद्योगिक  सम्बन्धी  की  सदस्यों  तथा

 बिजली  में  कटौतियों  तथा  श्रमिक  सदस्यों  के  परिणाम  स्वरूप  मोटरगाड़ी  सहायक  सामान

 निर्माताश्रों  से  सहायक  सामान  की  सप्लाई  में  रुकावट  के  कारण  हुई  बताई  जाती  है  ।

 बिजली  सप्लाई  फिर  से  सामान्य  हो  जाने  तथा  औद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  होने

 से  स्थिति  में  सुधार  होने  की  सम्भावना  न  केवल  मुख्य  निर्माताओं  के  हो  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने  बल्कि  सहायक  सामान  के  ale  gielafer  क्षेत्र  वारा  भ्रपेक्षित  कास्टिंग ों  तथा  फौजियों  के

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  विभिन्‍न  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 परिचय  बंगाल  में  स्थित  संकट  ग्रस्त  उद्योग

 138.  शी  सोमनाथ  चटर्जी  क्या  उद्योग  मन्नी  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विचारा  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  {

 क्या  ag  सच  है  कि  अधिकतम  संख्या  में  संकटग्रस्त  उद्योग  पदिचम  बंगाल  में

 स्थित  हैं

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  उद्योगों  ने  संकट  से  मुक्ति  पाने  के  लिए  1977  के

 बजट  में  दी  गई  कर  में  छूट  की  सुविधा  का  लाभ  उठाने  के  लिए  saa  किया  था  पर

 कितने  उद्योगों  में  यह  छूट  दी  गई  थी  ale  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत
 :

 जी  हाँ  ।  भारतीय  रिजर्व
 बेक  के  प्रसार  31-12-78  को  कुल  344  रुग्ण  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  में  से  पश्चिमी  बंगाल  में  82

 एकक हैं  |

 आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत 4  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए थे  ।

 मैसेज  ज  Fo  स्टील  इन्डस्ट्रीज  लि०  का  मैसर्स  ज०  के०  सिंथेटिक्स  fro  के  साथ
 विलय  करने

 के  लिए  प्राय कर  अधिनियम  की  घारा  के  प्रश्नगत  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति
 के  लिए  विशिष्ट  प्राधिकरण  द्वारा  केवल  एक  शभ्रावेदन  पत्र  की  संस्तुति  की  गई  थी
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 लिखित  उत्तर 29,  फाल्गुन
 1901  लाट

 पटियाला  तीस  हजारी  तथा  श्ञाह॒दरा  स्थित  अदालतों में  हवा लातें

 *139,  श्री  भकारखडे  राय

 श्री  कृष्ण  प्रताप  fag  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1980  के  इडियन  एक्स प्र  स  पटियाला

 तीस  हजारी  तथा  शाहदरा  स्थित  भ्र दाल तों  में  हवालातों  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार

 की  att  दिलाया  गया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 उन  हवालातों  की  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये

 जाने  का  विचार  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  जी  श्रीमान्‌  ।

 जहां  तक  पटियाला  हाउस  की  हवालातों  संबंध  है  दिल्‍ली शरीर

 प्रशासन  के  लोक  निर्माता  विभाग  ने  पुरुष  ate  महिला  दोनों  की  हवालातों  का  विस्तार  करने  के

 लिए  पहले  ही  एक  योजना  तयार  कर  रखी  योजना  को  उच्च  न्यायालय  को  श्रनुमोदनाथ

 28-12-79  को  भेज  दिया  गया  है  ।  तीस  हजारी  स्थित  हवालातों  में  6  महीने  पहले  सफल  कनडुयट

 में  बिजली  के  तार  दोबारा  डाले  गए  थे  att  हाल  ही  के  निरीक्षण  से  पता  चला  है  कि  वे  बिल्कुल

 ठीक  है  ।  बल्ब  भी  बदल  दिये  गये  जहाँ  तक  शाहदरा  स्थिति  हवालात  का  संबंध है  यह  इस

 समय  एक  किराये  के  भवन  में  है  किन्तु  कि  एक  नया  भवन  dare  किया  जा  रहा  है  wa

 न्यायालय  भ्र ौर  उसके  पश्चात  हवालात  को  वहां  भेज  दिया  जायेगा  ।

 श्रनधिकुत  निर्माण  को  गिराने  के  बारे  में  दिल्‍ली  की  स्वायत  नागरिक  निकायों  को  निदेश

 *140  श्री  gaze  बिहारी  बाजपेयी  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  गृह  मंत्रालय  ने  दिल्‍ली  के  सभी  स्वायत  नागरिक  निकायों  को  यह  निदेश  दिया

 है  कि  ग्रनधिकृत  निर्मित  को  गिराना  आरम्भ  करने  से  पहले  वे  उप-राज्यपाल  या  मंत्रालय  से

 झलकती  ले  श्योर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  ate  दिल्‍ली  प्रयास

 ने  दिल्‍ली  के  सभी  नागरिक  निकायों  को  यह  निर्देश  दिए  हैं  कि  भ्रनधिकृत  निर्माण  को  गिराना

 झारम्म  करने  से  पहले  गृह  मंत्रालय  से  अनुमति  मांगी  जाये  ।  यह  सम्बंघित  अधिकरणों  द्वारा

 समस्या  के  प्रति  समन्वित  att  पद्धति  gaa  नीति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किया  गया  2  |

 मेघालय  में  विदेशी  राष्टीय

 141.  थी  पो०  ए०  संगमा  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मेघालय  के

 लोगों  की  इस  अशद का  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  विदेशी  राष्ट्रिक ों  के  आगमन  कौर  श्रन्तराज्यीय

 स्थानान्तर  के  कारण  वे  श्राप  संख्या  में  हो  सरकार  का  निम्नलिखित  विषयों  के  बारे  में

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 मेघालय  में  रेगुलेशन्सਂ  का  का  ts  श्व पा
 ISITGaqd,  प्यार
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 लिखत  उत्तर  19  मान  1980

 (41)
 ara  विधान  सभा  द्वारा  पारित  परमिट  बिलਂ  का

 अ्रनुमोदन
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं

 मेघ  लय  को  विदेशी  नागरिक  mee  1963  के  घिन

 क्षेत्र  '  घोषित  किया  गया  है  ।  विदेशियों  को  मेघालय  में  तब  तक  प्रवेश  करने  अथवा  रहने  दिया

 ज  ता  है--जब  तक  वे  विशेष  परमिट  प्राप्त  न  करे  जो  राज्य  सरकार  अथवा  सम्बन्धित

 जिला  मजिस्ट्रेट  द्वारा  दिया  जाता  है  ।

 हल्दिया  में  शुष्क  गोदी

 989.  श्रीमती  गीता
 मिर्ज़ा

 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हल्दिया  में  प्रस्तावित  शुष्क  गोदी  से  संबंघित  काय  ठप्प  हो

 गया  घ्राण

 यदि  तो  इस  मामले  पर  उत्पन्न  गतिरोध  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  श्री  थ्रोट  सरकार  ने

 हल्दिया  में  शुष्क  गोदी  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  परियोजना  मंजूर  नहीं  की
 है

 ।  इसलिए  काम

 ठप्प  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  मंसब  गाडन  रीच  शिप बिल् डस  एण्ड  इंजीनियर  लिमिटेड  ने

 हल्दिया  में  एक  जहाज  मरम्मत  कम्पलैक्स  के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  पेश  की  थी  ।  सरकार

 ने  रिपोर्ट  की  जाँच  की  थी  ate  कम्पनी  को  सलाह  दी  है  कि  यड़  परियोजना  की  व्य वहा यंता  ate

 meq  सुसंगत  पहलु ग्र ों  की  फिर  से  जाँच  करें  शौर  उसके  बाद  एक  पूरक  रिपोर्ट  विचार  किये  जाने

 के  लिए  पेश  करे  ।

 कोका  कोला  का  भारत  में  गुण  नियंत्रण  व  सप्लाई  कार्यालय

 990.  को  राजनाथ  सोनकर  दधास्त्री  :

 ४  चन्द्रदेव  प्रसाद वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 \  )  भारतीय  रिजवी  बैक  ने  कोका  कोला  कम्पनी  द्वारा  भारत  में  गुण  नियंत्रण  व

 सम्पकं  कार्यालय  रखने  पर  किस  कारणों  से  आपत्ति  शरीर

 भारतीय  रिजवी  बेक  ने  कोका  कोला  कम्पनी  द्वारा  कोका  कोला  waar  फंटा  से

 fara  gear  नये  पेय  शुरू  किये  जाने  पर  किस  कारण  से  आपत्ति  की  :

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  चरनजीत  चानना  कोका  कोला  एक्सपोर्ट

 क्लारपोरेशन  का  भारत  में  एक  किस्म  नियंत्रण  सह  संपर्क  कार्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रह

 कर  दिया  गया  था  क्योंकि  वह  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  उपबन्धों  के  भ्रनुरूप

 नहीं

 कोका  कोला  waar  फंटा  से  भिन्न  नये  पेय  पदों  प्रारम्भ  करने  के  प्रस्ताव  पर

 सहमति  नहीं  दी  गई  थी  क्योंकि  यह  एक  नये  *प्कार्पाक लाप' ਂ  प्रकार  भ  करना  हो  जाता  जो  बिदेशी

 28



 लिखित  उत्तर 29
 फाल्गुन  1901  एएए अ  अलस

 ह ८  ह ैह  129  (2)  के  AAIT  थि क  TQ
 जाटलि-क  दी  गई  श्रीमती  तथा  विद्यमान मुद्रा  विनियमन  प्रीमियम  1973  की

 ADU

 होती  के  भ्रन्तगंत  नहीं  प्राता  था  ।  निम्न  प्राथमिकता  वाले  विदेशी  मुद्रा  व्यय  के  नये  क्षेत्रों  के  लिए

 भी  भ्र नुम ति  नहीं  थीं  ।

 मध्यम  किस्म  के  कपड़  का  उत्पादन

 991,  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  उत
 नाव  == क्या  प्राम  आदमी  के  खपत  के  लिये  मध्यम  किस्म  के  कपड़े  पादन  बढ़ाने  की

 सरकार  की  कोई  योजना  है  :

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  ate

 वर्ष  1977-80  के  अ्रलग-ग्रलग  देश  में  इस  श्रेणी  के  कपड़े  का  कुल  उत्पादन

 कितना  त्  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( ett  चरनजीत  :  से  माननीय  सदस्य

 महोदय  का  तात्पयं  wag  निम्न  मध्यम  तथा  उच्च  मध्यम  श्र  जियों  में  बनाये  जाने  वाले  कपड़े  से

 यद्यपि  इन  aia  के  कपड़ों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  विशेष  झ्भ्युपाय  नहीं  किये  गये

 फिर  भी  उनका  उत्पादन  संगठित  वस्त्र  उद्योग  के  सूती  कपड़े  के  कुल  उत्पादन  का  लगभग  78

 प्रतिशत  है  ।  मध्यम  णी  के  कपड़े  के  उत्पादन  में  प्रौद्योगिक  afe  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  |

 गत  तीन  वर्षों  में  निम्न  मध्यम  तथा  उच्च  मध्यम  श्र  णी  के  कपड़े  का  उत्पादव  निम्न

 प्रकार  रहा  है  ।

 लाख  मीटर
 में  )

 ay  fara  मध्यम  उच्च  मध्यम

 1977  921  1600  2521

 1978  910  1684

 AON
 2594

 1979  103  1544
 SAA

 2133

 प्रक्तूबर  )

 ध्रघिकारियों  कीं  fra  fea

 992.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दो  बार  स्थायी  नियुक्ति  के  लिये  मनोनीत  झ्र घि कारियों

 अंडमान  निकोबार  areas  सिविल  सर्विस  के  अघिकारियों  )  का  ara  गौतम

 कौर  अन्य  बनाम  दिल्‍ली  प्रशासन  atfe  तथा  ate  अन्य  बनाम  दिल्‍ली  प्रशासन  aife

 रिट  याचिकाओं  के  निर्णय  से  जोड़  दिया  ate  उन  पर  पराश्रित  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  कौर  विशेष  रूप  से  यह  देखते  हुये  कि  ऊपर

 सन् दर भित  अघिकारियों  में  से  किसी  भी  अधिकारी  के  चयन  को  aifaat-natat  ने  चुनौती  नहीं

 दी

 पि  उठाने
 क्या  सरकार  इस  संभावना  को  कल्पना  करत  है  कि  Bidet ग  वाली  पार्टी  कपिल
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 दायर  करने के  द्वारा  न्यायालय  के  निर्णय  को  कार्यान्वित  होने  से  रुकवा  सकती  जिसके

 परिणाम  स्वरूप  फिर  से  नये  सिरे  से  गतिरोध  उत्पन्न  हो  सकता  है  ;  शर

 (7)
 यदि  तो  सरकार  का  इस  गतिरोध  को  कैसे  समाप्त  करने  का  विचार  है  ?

 गड़  मन्त्र/लय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  (7)  तक  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 रहमान  तर  निकोबार  द्वीप  समुह  सिविल  सेवा  के  अ्रघिकारियों  की  पदोन्नति के

 लिये  चयन  समिति  की  एक  बैठक  1973  में  हुई  थी  ।  चयन  समिति  ने  दो  एक  स्थायी  नियुक्ति

 के  लिए  कौर  दूसरा  स्थानापन्न  नियुक्ति  के  लिए  तयार  किए  गए  थे  ।  स्थायी  नियुक्ति  के  लिए

 पैनल  में  19  भ्रमणकारी  शामिल  थे  ।  पेनल  के  कार्यान्वित  किए  जाने  से  पहले  ही  दिल्‍ली

 प्रशासन  अघीनस्थ  सेवा  के  )
 के  कुछ  अधिकारियों  ने  रिट  याचिका यें  दायर  कर

 दी  ।  उच्च  न्यायालय  ने  रह  वरिष्ठता  सुची  के  आघार  पर  स्थायी  नियुक्ति  करने  के  लिए  सरकार

 को  रोकते  हुए  पन्त  रिम
 area  जारी  किए  ।  फलस्वरूप  अंडमान  कौर  निकोबार  सिविल

 सेवा  में  स्थायी  रूप  में  किसी  भी  अ्रधिकारी  को  नियुक्ति  नहीं  किया  जा  सका  ।  उच्च  न्यायालय

 ने  1976  में  रिटों  पर  aaa  अन्तिम  area  जारी  किए  ate  निदेश  दिया  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  रवि

 वर्मा  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  पर  वरिष्ठता  सिद्धान्त  के  श्राघार

 पर  वरिष्ठता  सूची  का  संशोधन  करे  कौर  1973  के  चयन  का  पुनरीक्षण  करे  शौर  याचिका  दायर

 करने  वालों  को  ऐसे  पुनरीक्षण  के  झाघार  पर  जिस  लाभ  के  वे  हकदार  हो  दिया  जाए  ।

 2.  उसके  बाद  दिल्‍ली  प्रशसन  ने  उच्च  न्यायालय  के  निदेश  के  आधार  पर

 )  की  वरिष्ठता  सुची  को  संशोधित  किया  ate  1978  में  1973  के  चयन  का

 पुनरीक्षण  किया  गया  ।  दुर्भाग्यवश  इसी  दौरान  में  दो  रिट  याचिकायें  एक  गौतम  कौर

 अन्य  द्वारा  ग्रह-  की  वरिष्ठता  चुनौती  देते  हुए  ate  दूसरी  जेकब  ale  eq

 द्वारा  वरिष्ठता  को  चुनौती  देते  हुए  दायर  की  मंत्रालय  को  अनेक

 धम्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  1978  में  पुनरीक्षण  चयन  समिति

 द्वारा  तय  किए  गए  पेनल  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 तयार  की  गई  वरिष्ठता  सुचियाँ  गलत  थी  ।  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  इन  रिट  याचिका ग्र ों

 पर  रद्द  वरिष्ठता  सूचियों  के  आघार  पर  स्थायी  नियुक्ति  करने  से  सरकार  को  रोकते  हुए  स्थगन

 maa  भी  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 3.  कानूनी  स्थिति  ag  है  कि  जब  तक  स्थगन  आदेश  लागू  उन  अधिकारियों  को  जो

 स्थायी  नियुक्ति  के  लिए  पेनल  में  शामिल  किए  गए  स्थायी  रूप  से  दिल्‍ली  अंडमान  रोक

 निकोबार  द्वीपसमूह  सिविल  सेवा  में  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  हालांकि  उनकी  वरिष्ठता  को

 इन  रिटों  में  विशिष्ट  रूप  से  चुनौती  नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  रद  वरिष्ठता  सुचियों  के  संशोधन

 के  बाद  अधिकारियों  की  सम्बद्ध  वरिष्ठता  में  परिवर्तन  हो  सकता  है  ।

 4.  सरकार  के  लिए  इन  रिटों  के  भ्रान्ति  परिणामों  के  बारे  में  पहले  ही  अनुमान  लगाना

 संभव  नहीं  है  ।  यह  एक  काल्पनिक  बात  है  कि  क्या  याचिका  दायर  करने  वाले  यदि  वे  इस  दशा

 में  ह'र  जाते  हैं  तो  ada  करेंगे  ।
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 5.  रिट  alfaaray  को  शीघ्र  निपटाए  जाने  की  झ्राश्य  सरकार  को  आशा  है  कि

 निकट  भविष्य  में  इस  पुराने  seq  को  अन्तिम  रूप  से  तय  कर  दिया  जायेग

 केरल  के  विधेयकों  पर  सहमति

 993.  श्री  इम्बोचो  बाबा  :

 श्री  बनात  वाला  :  गह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  eats  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  की  विधान  सभा  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की  सहमति  के  लिये  सरकार

 को  प्र  षित  कितने  विधेयकों  पर  श्रमी  तक  उक्त  सहमति  नहीं  मिली  है  ;  ak

 उनमें  से  प्रत्येक  विधेयक  किस-किस  तिथि  को  प्राप्त  gar  था  तथा  उन  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कायें  विभाग  में  राज्य  मंत्री  विकट  सुब्बय्या  )
 :

 तथा  :  राज्य  विधान  मंडल  द्वारा  यथा  पारित  ate  राष्ट्रपति  की  सहमति  के  लिए  राज्यपाल

 द्वारा  आरक्षित  निम्नलिखित  केरल  विधेयकों  पर  तभी  प्रति  निर्णय  किये  जाने  हैं  :

 (1)  केरल  अस्थायी  wait  ati  श्रमिक  1977

 (maqaz,  1977  से  प्राप्त  |

 (2)  केरल  मालवाहक  श्रमिक  1978  1978  में  प्राप्त  gar)  |

 (3)  सावंजनिक,,सम्पत्ति  तथा  हानि  रोक  19781  (way,  1978

 में  प्राप्त  |

 (4)  केरल  जिला  प्रयास  19°9  1979  से  प्राप्त  gar)

 (5)  केरल  काजू  मजदूर  सहायता  wie  कल्याण  निधि  1979  1980

 में  प्राप्त  |

 (1)  केरल  areas,  अस्थायी  att  बदली  श्रमिक  1977

 इसके  कुछ  उपबन्ध  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  कौर  राज्य  सरकार  के  बीच  पत्र  व्यवहार

 होता  रहा  ।  राज्य  सरकार  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गया  है  भ्र ौर  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 (2)  केरल  भार-बहुक  मजदूर  1978

 भारत  सरकार  की  टिप्पणियाँ  राज्य  सरकार  की  प्रतिक्रियाश्नों  के  लिए  उनके  ध्यान  में

 लाई  गई  हैं  जिनकी  प्रतीक्षा  है  |

 (3)  सार्वजनिक  सम्पत्ति  तथा  हानि  को  1978

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  संशोधन  विधेयक  1978  की

 प्रा लोच ना  हो  रही  थी  कौर  राज्यसभा  ने  इसे  पारित  कर  दिया  था  राज्य  सरकार  इस  बात  पर

 सहमत  थी  कि  केरल  विधेयक  के  लिए  राष्ट्रपति  की  सहमति  रोक  ली  जाए  |  परन्तु  छठी  लोक

 सभा  के  मंग  होने  के  साथ  संशोधन  विधेयक  समाप्त  हो  गया  sl  राज्य  सरकार  का

 घ्यान  इस  परिवर्तन  की  कौर  दिलाया  गया  है  ate  उनकी  व्यंजन  प्रतिक्रियाएं  माँगी  गई  हैं  ।

 (4)  कैरल  जिला  प्रशासन  1979

 यह
 लिपि  नन  सम्बन्धित  मंत्रालयों

 के  परिसर  से  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 हैं  ।
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 (5,  केरल  काजू  मजदूर  सहायता  तथा  be  नव threat  ण  निधि  1979

 यह  भारत  सरकार  के  विचाराधीन है
 ate  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से

 परामर्शों  किया  जा  रहा  है  |

 गुजरात  में  उद्योगों  का  बन्द  होना

 994.  थ्री  नीतू  भाई  गामित  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ढलवां  लोहा  ( faa  कौर  कच्चे  माल  की  कमी

 के  कारण  गुजरात  राज्य  में  कुछ  उद्योगों  के  बन्द  होने  के  कुछ  मामले  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  है  ;

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  तथा  :  दूलो

 देशी  कच्चे  माल  की  कुछ  किस्मों  तथा  ढलवां  लोहा  प्राय रन ),  लोहा  तथा  इस्पात  की  वस्तुए

 कोयला  तथा  कोक  एवं  लौह  धातुएं  खासतौर  से  एल्युमिनियम  जेसे  श्रायातित  कच्चे  माल  की  इस

 समय  कमी  इसका  गुजरात  के  औद्योगिक  एककों  पर  at  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  लेकिन

 सामान्य  रूप  से  इस  प्रकार  की  कमियों  के  कारण  किसी  मी  औद्योगिक  एकक  के  बन्द  होने  के  बारे

 में  निश्चित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  e

 पिछले  वर्ष  की  ater  तुलनात्मक  रूप  से  उच्चस्तरीय  उत्पादन  करने  के  लिए

 श्राघारभूत  कच्ची  सामग्री  का  देश  में  हो  उत्पादन  बढ़ाने  के  सरकार  ने  झिझक  उत्पादन

 करने  हेतु  कच्चे  माल  की  पति  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  पति  रिक्त  श्रभ्युपाय  किया  है :

 (1)  औद्योगिक  कच्चे  माल  एवं  वस्तु ग्न ों  के  वास्तविक  उपयोगकर्त्ताश्रों
 के  लिए  आयात

 नीति  को  उदार  बनाना  |

 (2)  औद्योगिक  उपयोग  किताबों  में  वितरण  के  लिए  स़्मरण  करने  वाले  समीकरणों

 के  माध्यम  से  लौह  तथा  अ्रलौद  एवं  रसायन  वस्तुग्मों  के  आधारभूत  कच्चे  माल  के  aaa  में  बद्धी

 करना  ‘|

 बड़े  बड़  उद्योग-गाहों  को  जारी  किये  गये  लाइसेंस

 995.  श्री  दंड पाणि  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  पाँच  सबसे  बड़े  उद्योग  गृहों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  पहली  केन्द्रीय  सरकार  ने

 नये  एकक  स्थापित  करने  waar  श्रपनी  adara  एककों  को  विस्तार  करने  के  लिए  लाइसेंस  /
 श्राशयपत्र  जारी  किये  थे

 उन  लाइसैंसों/श्राशय  पत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  कौर
 उनमें

 कितना
 पू

 जगत  परिव्यय

 श्रन्तग्रं स्त  कौर

 इन  उद्योग  गृहों  से  प्राप्त  हुए  उन  आ्रावेदनों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  1  1980

 तक  विचाराधीन

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  a  च्  at बाथ  नगा  sTasaiz चम  THT  चानना  कम्पनी  कार्य  विभाग

 द्वारा  (31.12.78  क्रमबद्ध  किये  गए  पाँच  सबसे  बड़े  औद्योगिक  gel  को  ।  1977  से
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 31  1979  तक  को  mata  मैं  उद्योग  तथा  विनियमन  1951  के

 grata  स्वीकृत  लाइसेंस  सम्बन्धी  विवरण  निम्न  प्रकार  हैं
 :--

 ——

 al TUF  1.4.77  से  31.12.79  की  अ्रवधघि  में औद्योगिक  11.0  का  1,4.77  से  31  12.79  तक

 जारी  किये  गये  शभ्राद्यय  पत्र  की  gata  में  जारी  किए

 गये  औद्योगिक  लाइसेंस
 oe

 सख्या  )

 बिड़ला  10

 टाटा

 मफ्तलाल

 सिंघानिया  122

 थापर  4

 जारी  किये  सभी  प्रा शय पत्रों  तथा/प्रथवा  उन्हें  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  में  बदलने

 सम्बन्धी  विवरण  बुलेटिन  श्राफ  इम्पोर्ट  लाइसेसिज  एक्सपोर्ट  लाइसेन्सी  एण्ड  इ  डस्ट्रियल

 में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रत्येक  मामले  में  वास्तविक
 पू

 जी  परिव्यय  सम्बन्धी  श्राॉँकड़  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़े  हुए  किलो  भी  आवेदन  पत्र  के  ब्यौरे  तब  तक

 प्रकाशित  नहीं  किये  जाते  हैं  जब  तक  कि  उन  पर  सरकार  द्वारा  विचार  नहीं  कर  लिया  जाता  है  ।

 तमिलनाडु  में  मारी  waar  मध्यम  उद्योगों  को  स्थापना

 996.  श्री  दिव प्रकाशम  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  ष  1975-79
 के  दौरान  तमिलनाडु  में  कोई  भारी  अथवा

 मध्यम  उद्योगों  की  स्थापना  की  दौर

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  जी  ati

 ऐसी  कुछ  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं

 (1)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  तिरूचीपलली  में  स्टील  की  बिना  जोड़  वाली

 छड़ों
 का  उत्पादन  करने  के  लिए  58.2  करोड़  रुपये  राशि  के  निवेश  से  एक  संयंत्र  स्थापित  किया

 गया है
 |  सयंत्र  1979  में  शुरू  हुद  था  |

 (2)
 निमित  कॉल्ड  tes  स्टेनलेस  स्टील  की  चहरों  व  पटिटयों  का  उत्पादन  करने  के

 लिए  126.81  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  वाली  एक  परियोजना  को  1977  में  स्वीकृति  दी

 गई  थी  भ्र ौर  जिसका  क्रियान्वयन  स्टील  श्रधारिटी  ग्राफ  इण्डिया  द्वारा  सेलम  में  किया  जा  रहा

 है  ।  परियोजना  ay  1981  के  ara  तक  शुरू  हो  जाएगी  ।

 (3)  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  210  लाख  रुपये  के  विनियोग

 से  औद्योगिक  एक्स-रे  व  ग्रेफ़ाइट  करा  फिल्मों  उत्पादन  करने  के  लिए  मद्रास  में

 एक  संयंत्र  स्थापित  किया  गया  है  ।  यह  परियोजना  1979  में  चालू  हो  गई  है  ।
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 (4)  इन्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  मद्रास  में  92.42  लाख  रुपए  के

 परिय  जना  परिव्यय  से  एक  श्रौषिधि  बनाने  का  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  1977  में

 स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  ग्रा  है  कि  यह  परियोजना  1981  में  शुरू  हो  जाएगी  |

 नये  रक्षा  श्रनुसधान  ale  विकास  सेवा  1978  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन

 097.  श्री  कार  महा लगी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नये  रक्षा  अनुसंधान  कौर  विकास  सेवा  1978  के  बारे  में

 रक्षा  वैज्ञानिक  कर्मचारी  अहमदनगर  )
 से  1979  में  ale  उक्त  संगठन

 की  केन्द्रीय  संघ  समिति  से  1979  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  भ्रांत

 यदि  तो  उनकी  माँगे  क्या  रोक

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fag)  जी  ati

 wa  बातों  के  साथ  साथ  उनकी  माँगें  हैं  :  उच्च  ग्र राजपत्रित  शर्थात

 वरिष्ठ  वैज्ञानिक  फो रमेन ों  ae  चीफ  ड्राफ्ट समे नों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर  बनाए

 कौर  मौजूदा  वैज्ञानिक  कार्मिकों  के  हितो  की  रक्षा  की  जाए  |

 उपयुक्त  वर्गों
 के

 कर्मचारियों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  के  लिए  एक  तो  कनिष्ठ

 वैज्ञानिक  अघिकारी  के  ग्रेड  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।  रक्षा  मंत्री  के  वैज्ञानिक  सलाहकार  स्वयं

 इस  संगठन  के  प्रतिनिधियों  मिले  हैं  ote  उन्हें  यह  बताया  कि  रक्षा  प्रनुसंधान  कौर  विकास

 सेवा  नियम  बनाते  समय  मौजुदा  वैज्ञानिकों  के  हितों  का  समुचित  ध्यान  रखा
 गया  है  ।

 कानून  कौर  व्यवस्था  पर  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 998,  श्री  माधवराव  सिधियां  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 का  देश  में  कानून  ae  व्यवस्था  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  तथा  साथ  ही  श्राम  जनता  में  विश्वास

 की  भावना  पदा  करने  के  लिए  के  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  कब  बुलाने  का  विच।र  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  मकवाना  )
 :  मुख्य  मंत्रियों  कौर  राज्यपालों  का

 ऐसा  एक  सम्मेलन  करने  का  प्रस्ताव  है  किन्तु  aa  कोई  तारीख  निश्चित  नहीं  की  गई

 aaa
 त्रीय  सहयोग  के  लिए  योजना

 999.  श्री
 मानना

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  उत्पादन  को  अधिकतम  बढ़ाने  की  टूटी  से  उत्पादन

 लागत  घटाने  सनौर  छोटे  तथा  बड़े  एककों  के  बीच  सदमा  वरुण  संबंध  watt  सहयोग  स्थापित  करने

 के  लिए  भ्रन्तक्षेत्रीय  सहयोग  संबंघी  योजना  तथा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  धीन

 alc

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  att  उस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरण जोत  att  (4)  कोई  विशेष

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नही  है  |

 34



 लिखित  उत्तर 29
 BETA,

 (1901  दाक

 फिर  श्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  सरकार  at  दिशा  निर्धारण  करने  वाले  मूलभूत

 सिद्धान्त  औद्योगिक  नीति  1956  कौर  2  1973  को  दिए  गए  नीति  संबंधी  वक्तव्य

 तथा  उसके  पश्चात  के  तन्य  वक्तव्यों  में  निर्दिष्ट  कर  दिए  गए  हैं  ।  इन  नीति  संबंधी  घोषणाओं

 में  सरकार  ने  सरकारी  बड़  प्रौद्योगिक  घरानों  कौर  संगठित  क्षत्रों  की  भुमिका  एवं  लघु

 सहकारी  क्षेत्र  कौर  संयुक्त  क्षेत्र  प्राणी  की  अलग-अलग  भूमिकाश्रों  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  सरकार

 इस  बात  का  सुनिश्चय  करती  है  कि  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रत्याशी  को  कार्यान्वित  करते  समय

 लाइसेंस  संबंधी  निराले  हमारी  में  किए  गए  विकास  संबंधी  ढांचे  भ्र ौर  परिमाण  के

 भ्रनुसार  बचत  उपयुक्त  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  ate  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 विकास

 जैसे  तकनीकी  श्राथिक  पहलुप्रों  को  ध्यान  में  रखकर  ही  लिए  जाए  ।  arar  है  कि  इन

 नीति  संबंधी  सितारों  में  उद्योग  के  सभी  क्षेत्र  देशके  औद्योगिक  सायं  शर  उत्पादन  समन्वित

 विकास  अपना  योगदान  देगें  ।

 पिपरा  को  घटनाश्रों  के  अपराधियों  का  किसी  राजनीतिक  दल  से  सम्बद्ध  होना  i

 1000.  मधु  दंडवते  :  कपा  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  25  1980  को  बिहार  में  ग्राम  पिपरा  में  हरिजनों  को  मारे  जाने  से

 उत्पन्न  मामलों  के  कुछ  भ्रपराधी  व्यक्ति  किसी  राजनीतिक  दल  के  सम्बद्ध  कौर

 यदि  तो  उन  भ्रपराघियों  के  नाम  क्या  हैं  ate  वे  किस  दल  से  सम्बद्ध  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  कौर  बिहार

 सरकार  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है भ्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बढ़ती  हुई  गरीबी  के  आधारभूत  कारणों  का  अध्ययन

 '1001.  श्री  कृष्णन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  विशेष  रूप  से  शहरी  निम्न  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  we  ग्रामीण

 छोटे  कृषि  श्रमिकों  को  सामाजिक  प्रौढ़  aaa  उन्नति  के  लिए  चलाई  गई  विभिन्‍न

 aaa  के  बावजूद  इन  लोगों  में  बढ़ती  हुई  गरीबी  के  श्राघारभुत्त  कारणों  का  अ्रध्ययन  करने  के

 लिए  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  ( atlatett  इन्दिरा  गाँधी  )  :  ae  :  योजना  आयोग  गरीबी  कौर

 मजदूरी  की  इरादी  जैसे  भ्रमण  कारकों  के  बीच  सह  संबध  के  बारे  में  ग्रध्ययन

 करने  का  विचार  कर  रही  है  ।  इसके  साथ  ही  योजना  आयोग  का  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन

 कमजोर  वर्गों  के  श्रमिक  उन्नयन  से  संबंघित  कुछ  स्कीमों  का  कौर  ग्रसित  प्रभावी  कार्यान्वियन  के

 लिए  अ्र।वस्यक  उपाय  निर्धारित  किए  जा  सके  ।

 सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  द्वारा  सौर  ऊर्जा  पंपों  का  विकास

 1002.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रा  नाक्स
 लिमिटेड  ने  सिंचाई  प्रयोजनों  हेतु  सौर  ऊर्जा

 का  लाभ  उठाने  के  लिए  हाल  में  सौर  ऊर्जा  पंपों  का  विकास  किया
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 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया

 क्या  हाल  में  इन  पंपों  का  विभिन्‍न  स्थानों  पर  प्रदर्शन  किया  गया  यदि  तो

 उसके  क्या  परिणाम  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  ara  के  लिए  गैर  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 मी  भ्र नुम ति  देने  का  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ate  उसका  afar  क्या
 है

 |

 प्रधान  मंत्री  इन्द्रा  :  ate  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग

 के  प्रायोजन  में  aoa  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ०)
 ने  पीने  के  लिए  me  छोटे  पैमाने

 के  सिचाई  कार्यों  के  लिए  पानी  पम्प  करने  समेत  बहुविध  प्रनुप्रयोगों  के  लिए  सौर  प्रकाश-वोटिग

 माड्यूलों  का  विकास  किया  है  ।  ब्यौरे  समान  विवरण
 में  दिए  गए  हैं  |

 ate  पुणे  att  बम्बई  में  प्रायोजित  प्रदर्शनियों  में  इस  पम्पों  का

 प्रदर्शन  किया  गया  ।  फिलहाल  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  परिसर  में  एक  प्रदर्शन  यूनिट

 का  प्रदर्शन  किया
 जा  रहा  है  ।  श्री  तक  पम्प  का  कार्य  निष्पादन  संतोषजनक  पाया  है  ।  ऊर्जा

 संकट  को  देखते  हुए  सरकार  श्रात्मनिभंरता  के  आधार  पर  सौर  प्रौद्योगिकियों  के  स्वदेशी  विकास

 को  प्रोत्साहन  प्रदान  करती  रही  है  ।  संवैधानिक  ate  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उपकरण  की

 विभिन्‍न  हों  के  विनिर्माण  के  प्रश्न  पर  औद्योगिक  नीति  संकल्प  के  भ्रनुसार  कार्यवाई  की  जाएगी

 विवरण

 1.  प्रकाश-वोटिग  पालन  प्रणाली  में  प्रकाश-वोटिग  जो  सौर  ऊर्जा  को  सीधे

 बिजली  में  पर्वतीय  कर  देता  तथा  एक  संचयन  बेटी  तथा  एक  परम्परागत  अ्रप के न्द्री  पम्प

 होता  है  जो  एक  मोटर  से  जुड़ा  होता  है  ।  एक  विद्युत  प्रानुकुलक  )
 पैनल  की

 विशेषतायें  का  पम्प  की  विशेषतायें  के  साथ  इष्ट तम  सम्मेलन  करने  में  सहायता  करता  है  ।  सौर

 सैल  प्रौद्योगिकी  पूर्णतया  स्वदेशी  है  सौर  ग्रेड  सिलिकान  का  फिलहाल  arara  किया  जा  रहा  है  ।

 सी०  ई०  एल०  में  परम्परागत  एकाकी  क्रिस्टलीय  सिलिकान  किस्म  के  सौर  सेलों  का  पनलों  alex

 माड्यूलों  में  पूर्णतया  प्रक्रिया  एवं  संविरचना  की  जाती  है  ।  सौर-सेलों  की  कार्यकुशलता

 नीय  है  जो  विदेशों  में  विकसित  इसी  प्रकार  के  सेलों  की  तुलना  में  vss  हैं  ।  पम्प  स्वदेशी  मूल

 के

 2.  सी०  ई०  द्वारा  निमित  फोटो  बोल्ट  पालन  युनिट  में  फिलहाल  250  वाट  का

 पैनल  रेटिंग  है  ate  इससे  प्रति  जबकि  qd  पर्ण  रूप  से  दीप्तिमान  4  मीटर  की  कुल
 ऊ  चाई  पर  15-20,000  लीटर  पानी  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  क्योंकि  पैनल  माड्यूल  किस्म

 के  श्री  सिचाई  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  करते
 समय  श्रमिक  पानी  प्राप्त  करने  के  लिए  इन  पम्पन

 यूनिटों  की  कार्य  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  |

 3.  युनिटों  में  परम्परागत  किस्म  की  बकरियां  लगाई  गई  हैं  जो  बाजार  में  आसानी  से

 उपलब्ध  हैं  ।  बैटरियों  द्वारा  ऊर्जो  का  संग्रह  किया  जा  सकता  है  जिससे  कि  यदि
 आवश्यक

 हो  तो  पम्प  को  रात  के  समय  ate  जिस  दिन  झ्राकाश  में  बादल  चलाया  जा  सकता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  रेल  सम्पर्क ों  को  स्वीकृति  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  का  प्रस्ताव

 1003.  श्री  विजय  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 महाराष्ट्र  में  रेल  सम्पर्क ों  के  लिए  लागत  अनुमान  श्री
 र

 स्वीकृति  के  लिए

 महारष्ट्र  सरकार  द्वारा  भेजे  गये  वे  नये  प्रस्ताव  कया  क्या  हैं  जो  योजना  झ्रायोग  के  पास

 घिन  ग्रोवर

 इनमें  से  कौन-कौन  से  प्रस्ताव  anal  पंच-वर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  विचाराधीन

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  भ्र ौर  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  प्रस्तावों

 को  योजना  आयोग  को  प्रमोशन  के  लिए  भेजने  से  पहले  इन्हें  शुरू  में  सामान्य  रूप  से  रेल  मंत्रालय

 द्वारा  प्राप्त  किया  जाता  है  अर  इन  पर  faare  किया  जाता  है  ।  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से

 पिछले  तीन  वर्षों  में  रेल  मंत्रालय  को  प्राप्त  हुए  ऐसे  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  ate  उनको  वर्तमान  स्थिति

 विवरण  में  दी  गई  इनके  अ्रलावा  महाराष्ट्र  राज्य  में  निम्नलिखित  नई  लाइनें  इस  समय

 निर्माणाधीन  हैं  :--

 (1)  पश्चिम  तट  कारण  रेल  के  भाग  के  रूप  में  श्रेष्टा-रोहा  रेल  सम्पक  लाइन  :
 श्राप्टा

 से  मंगलोर  तक  की  पश्चिमी  समुद्र  तट  रेलवे  लाइन  के  लिए  इंजीनियरी  टोह  ae  यातायात

 सर्वेक्षण  वर्ष  1970-72  में  किया  गया  था  ।  ग्राप्टा-रोहा-दसगाँव  खाँड  के  लिए  अवस्थिति  सर्वेक्षण

 वर्ष  1974-75  में  किया  गया  था  ale  भ्राता-रोहा  खंड  में  निर्माण  की  स्वीकृति  ay  1978-79  में

 दी  गई  av

 यह  परियोजना  रेल  मंत्रालय  द्वारा  प्रचालन (2)  बनाए  रोड  दिवा  रेल  संपर्क  लाइन

 ग्रा चार पय
 पर  शुरू  की  गई  थी  भ्र ौर  इसे  सरकार  द्वारा  AT  1972-75  में  मन्जूर  किया  गया  ar

 परियोजना  का  नाम  स्थिति

 वानी-चानना  परियोजना  मंजूर  कर  दी  गई  है  शरर  वानी  —

 कोटि  खंड  में  प्रथम  प्रार्थना  हाय  चल  रहा  है  ।

 मानिएगा-चाँदनी  ag  भ्रनुमोदित  निर्माण  कायें  है  ।  भ्रान्ति  भ्र वस् थिति

 सर्वेक्षण  रहा  है  ।

 we 3
 प्रिमला-पुलगांव  महत्व द्दीन  यातायात  की  सम्मावनाश्रों  के  कारण  रेल

 4,  ले-नर्‌डाना  मंत्रालय  द्वारा  इनका  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  ।

 5.  अ्रमरावती-नारखेर

 6,  कोल्हापुर-पणजी

 यह  प्रस्ताव  परानी  से  श्रादिलाबाद  तक  छोटी  लाइन 7.  घुयस-श्रादिलाबाद

 को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  at  चूमा  तक

 नई  लाइन  का  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  था  ।

 इसका  रेल  मंत्रालय  द्वारा  किया  गया  था

 परन्तु  इसे  वित्तीय  दुष्टि  से  महत्वपूर्ण  नहीं  पाया

 गया  था  |

 8,  facaatnet  रेल  सम्पर्क  लाइन  वर्ष  1980-४1  के  लिए  इसका  नए  निर्माण-किये  के

 कौर  नासिर  भ्रनौर  नई  सांगली  के  रूप  में  श्रवुमोदन  किया  गया  है  |

 मध्य  लम्बी  लाइन  को  व्यवस्था

 करना  |
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 9  मनयाड-ग्रौरंगाबाद-प्रली  बेज  यह  नुमा  दत  कार्य  है  फिर  मनमाड  से  श्रौरगाबाद

 नाथ  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  तक  काय  का  पहला  चरण  चल  रहा  है  ।

 बदला  |

 तय  प्रदेश  में  डाकिनों  का  खतरा

 1004.  श्री  काली  चरण  फार्मा  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  भिण्ड  alt  दतिया  जिलों  में  डा कुप् रों  का  खतरा  Q»

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कया  डाकिनों  के  खतरे  को  समूल  नष्ट  करने  के  लिए  1972  में  डाकुओं  के  aaa

 के  बाद  कोई  योजना  बनाई  गई  थी
 ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 bag

 क्या  इस  समस्या  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया

 जायेगा  ?

 में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 से  (3.)  तक  अपेक्षित  सुचना

 राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  हैं  कौर  प्राप्त  होने  पर  तुरन्त  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी

 गत्ता  कौर  माचिस  बनाने  वाली  मशीनरी  के  लिये  रायात  लाइसेंस

 1005.  श्र  राममूर्ति  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिवकासी  में  हस्त निमित  लघु  माचिस  उद्योग  ने  विदेशों  से  गत्ते  की  माचिसें

 बनाने  वाली  मशीनरी  करने  के  लिए  एक  करोड़  रुपये  के  शिकायात  लाइसंस  के  लिए  आवेदन

 पत्र  दियो  शरीर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 सन
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत

 :  (  क
 )

 जी

 fai तू  दिव कासी  के  एक  भोले  माने  के  mariana  एकक  से  एक  श्रीचंदन-पत्र  माचिस

 के  लेबिल  छापने  के  लिए  लगभग  60  लाख  रु०  की  कीमत  की  विशिष्ट  श्राफ सेट  मशीन  आयात

 करने  हेतु  प्राप्त  न  है  |

 उपयु  क्त  waar  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जनजातीय  विकास  को  समवर्तों  सूची  में  सम्मिलित  करना

 1006  श्री  जून  सेठी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करो  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जनजातीय  विकास  को  समवर्ती  सुची  में  सम्मिलित

 करने  का  विचार  है

 क्या  इस  बारे  में  राज्यों  के  विचार  भी  पूछे  गए  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 (*)  ह  )  तक  इस

 ध्राद्ाय  का  सरकार  को  एक  सुभाव  दिया  गया  है  कौर  सम्पूर्ण  मामला  विचाराधीन
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 एए

 6077")  का  कार्यकरण

 1007  श्री  चन्द्रभान  मणि  तिवारी  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 कि

 \
 }  क्या  सरकार  डबल  सेवन  (77)  कार्यकरण  से  संतुष्ट

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भ्र ौर

 क्या  सरक।र  का  विचार  डबल  सेवन  (77)  के  क्रियाकलापों  का  विस्तार  करने

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सत्रों  चरनजीत
 चानना  जी  हा  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  हाँ  ।  जिन  क्षेत्रों  में  इसके  प्रतिनिधि  नहीं  हैं  उनमें  बोतलें  भरने  को  व्यवस्था

 करके  “77”  पेय  को  बिक्री  बढ़ाने  के  अलावा  मानने  बिक्री  ( afosar  लि० |  ने  देश  के  कुछ

 भागों  में  संतरे  तथा  नीबू  के  नये  कलेवर  वाले  पेय  बनाना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 राजधानी  के  लिए  सड़क-रेल  परिवहन  परियोजना  का  परित्याग

 1008  श्री  at.  दण्ड पाणि  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  के  लिए  एकीकृत  सड़क  रेल  परिवहन  परियोजना

 के  संबंध  में  विभिन्‍न  अ्रध्ययनों  पर  छह  वह  लगाने  कौर  इसके  लिए  प्रारंभिक  काय  पर  2.5  करोड़

 रुपये  से  प्रतीक  व्यय  करने  के  बाद  पिछले  योजना  आयोग  ने  पद  छोड़ने  से  ga  इसका  परित्याग

 करने  का  निकाय  किया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 र  इसके क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  की  तेजी  से  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  कौर

 gaan  परिवहन  सेवा  के  वह तर  संदर्भ  को  देखते  हुए  इस  परियोजना  की  जांच

 न

 कराने

 का  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्र  इन्दिरा  गांधी )  :
 से  तक

 :  यह  सर्दी  है  कि  महानगर

 परिवहन  परियोजना  दिल्‍ली  जो  रेल  मंत्रालय  के  wears  एक  संगठन  पिछले  छः

 av  में  हरनेक  अध्ययन  किए  हैं  ale  शभ्रनेक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिनमें  विभिन्‍न  समयावधि यों

 से  संबंधित  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  महानगर  परिवहन  प्रणालियों  के  लिए  प्रस्ताव  दिए  गए  थे  ।  इस

 संगठन  पर  त्न  तक  लगभग  2.2  करोड़  रु०  खर्च  किए  गए  हैं  ।  इस  संगठन  को  gage  रिपोर्ट

 दिल्‍ली  शहरी  क्षेत्र  में  बिजली  चालित  रेल  यात्री  सेवाओं  के  लिए  परियोजना  रिपोर्टे  है  जो

 1977  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  अर  जो  रेल  मंत्रालय  द्वारा  योजना  आयोग  को  अ्रक्तूबर

 1978  में  भेजी  गई  थो  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  इस  प्रस्ताव  को  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत

 कर  दिया  गया  है  या  छोड़  fear  गया  है  क्योंकि  यह  प्रस्ताव  भ्र भी  संबंधित  wea  मंत्रालयो ं/

 संगठनों  के  परिषद्  से  योजना  झ्रायोग  के  विचाराधीन  है  ।  प्रस्ताव  से  संबंधित  कुछ  विषयों  की

 विशेष  रूप  से  (1)
 अन्य  केन्द्रों

 का
 विकास  उद्योगों  की  अवस्थिति  को  विनियमित  arfe

 दिल्‍ली  की  जनसंख्या  को  सघनता  को  कम  करने  के  लिए  आवश्यक  उपायों  तथा
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 (2)  yeaifaa  सबा  at  के  लिए  प्रपात  जाने  वाले  किराये  3  स्तर  को  झ्रोर  अ्रधि  क  जाँच  at

 जानी  है  ।  इस  संबध  में  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  शरीर  रेल  यातायात  जाँच  समिति  की

 सिफारिशों  के  1980  के  तरन्त  तक  कौर  शरीर I;  1980  के  wea  तक  प्राप्त

 होने  की  तराशा  है  उनको  भी  अन्तिम  fama  करने  से  पहले  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 बिहार  के  धनबाद  जिले  में  उद्योगों  का  बन्द  होना

 1009.  ५  के  राय  :  कया  उद्योग  मो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  धनबाद  जिले  में  कितने  छोटे-बड़  उद्योग  बन्द  पड़  उनके  नाम  क्या

 पूजी  उनमें  लगी  हुई  उनके  बन्द  होने  के  कारण  कितने  लोग  बेरोजगार  हो  गए  हैं

 ait  उनके  eq  किये  जाने  के  कारा  कया  हैं  तथा  अरन्य  का  ब्यौरा  क्या  झ्र ौर

 इन  कारखानों  को  खोलने  के  लिए  क्या  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  यदि

 तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत
 :  राज्य  सरकार

 द्वारा  20,6.79  को  दी  गई  सुचना  के  भ्रनुसार  विवरण  सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 सदस्य  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  |

 राज्य  सरकार  केवल  धनबाद  जिले  के  ही  नहीं  बल्कि  राज्य  के  सभी  जिलों  के  बन्द

 एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  समी  संभव  कदम  उठा  रही  है  |

 रंगीन  टेलीविजन  का  प्रोटोटाइप

 1010,  श्री  कुसुम  कृष्ण  मति  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  भारत  ने  पहला  रंगीन  टेलीविजन  तेयार  कर  लिया

 श्रीराम  में  इसके  लिये  कितने  मूल्य  का  श्रीकांत  किया  जाना  है  ate  बाद  में  यह

 किस  सीमा  तक  aaa  उत्पादन  हो  जायेगा  ;  ate

 रंगीन  टेलीविजन  की  नियांत-संभाव्यतायें  कया  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  (  श्रीमती  इन्दिरा  :  दिल्‍ली  की  एक  प्राईवेट  फर्म  ने  दावा  किया

 हं  कि  उन्होंने  देश  में  बनाए  जाने  वाले  प्रथम  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  का  निर्माण  कर  लिया है  ।

 निर्माणकर्ता  के  इसमें  आयातित  कलपुर्जों  को  मात्रा  60

 प्रतिश्त  किन्तु  3  वर्षों  के  बाद  इसे  घटा  कर  20  प्रतिशत  किया  जा  सकता  है  ।

 इसके  निर्यात  की  प्रचुर  संभावनाएं  श्जी बदात  इनकी  कीमतें  alt  क्वालिटी

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  उपलब्ध  कीमतों  ate  क्वालिटी
 के  मुकाबले  प्रतियोगी  हों  |

 भास्कर  को  प्रगति

 1011.  श्री
 दो जब लकर :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  का  दूसरा  उपग्रह  राजस्थान  में  लूनी  नदी  की  बाढ़  का  अध्ययन

 करने  तथा  प्राय  आंकड़े  भेजने  के  सफल  प्रयास  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  उपग्रह  द्वारा  वातावरण  के  भ्रमण  तत्वों  का  मी  भ्रष् ययन  किया

 जा  रहा  है  कौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ate  उपग्रह  की  संशोधित  क्षमता

 क्या है
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 क्या  उपग्रह  में  प्रयुक्त  स्वदेशी  पुर्जों  का  स्तर  आयातित  पुर्जों  के  मुकाबले
 का  पाया

 गया है  ;  ax

 क्या  निकट  मानवीय  में  एक  att  उपग्रह  छोड़ने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ate  यदि  af,  तो  कब  प्रौढ़  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  (eitadt  इन्दिरा  :  ati  उपग्रह  में  रखे  हुए

 माइक्रोवेव  रेडियो मीटर  द्वारा  लूनी  नदी  घाटी  में  are  बाढ़  के  दौरान  पर्यवेक्षण  किये

 गये थे  ।

 समुद्री  क्षेत्रों  के  ऊपर  वायुमंडल  में  जल-वाष्प  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाने  क

 लिए  भी  समीर  के  आँकड़ों  का  इस्तेमाल  किया  गया  उपग्रह  की  पहले  की  जिसमें

 प्र चक्र रण  श्री  कक्षीय  तल  की  att  की  तुलना  में  कक्षीय  तल  में  इसके  प्रचक्रण  wer

 सहित  उपग्रह  का  श्रनुस्थापन  किया  गया  है  |  इस  स्थिति  में  wa  उपग्रह  के  समीर  नीत  मार

 से  समस्त  भारत  को  प्रत्येक  दो  दिनों  के  ध्रन्तराल  में  एक  बार  राहत  करने  में  सहायता  मिली

 जबकि  पहले  ag  9  दिनों  के  अन्तराल  में  केवल  एक  बार  ही  राहत  कर  पाता  है  ।

 उपग्रह  के  महत्वपूर्ण  गौरा  परीक्षणों  में  इस्तेमाल  किए  गए  स्वदेशी  रूप  में  विकसित

 सफेद  तापीय  रंग  ate  सौर  सेलों  का  किये-निष्पादन  सन्तोषप्रद  रहा  ।  उपग्रह  के  निर्माण  में

 प्रयोग  किए  गए  wea  स्वदेशी  साज-सामानों  का  at  किये-निष्पादन  सन्तोषप्रद  रहा  है  ।

 भास्कर  उपग्रह  के  सज्जित  झ्रादि-प्ररुप  (wtzt-z1gq)  के  1981  के  gated  में

 छोड़े  जाने  को  संभावना  है  ।

 रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण

 1012.  श्री  चन्द्रपाल  झालानी  :

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 श्री  देना  :

 थी  लक प्पा :

 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  ध्रल्लूरी  :

 श्री  कृष्ण  प्रताप  fag  :  व्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में
 रंगीन

 टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण

 करने का  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ;

 इस  पर  भ्रनुमानतया  कितना  अतिरिकत  व्यय  होने  की  संभावना  है  ;  ate

 क्या  देश  की  वर्तमान  खराब  safes  दशा  को  देखते  हुए  इस  बात  की  जाँच  की

 गई  है  कि  उपरोक्त  भ्र ति रिक्त  व्यय  उचित  हैं  ?

 प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  गाँधी  )
 :  रंगीन  दूरदर्शन  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  कोई  fray  नहीं  किया  है  ।

 तथा  यह  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 न्यायालयों  से  मुकद्दमों  को  वापस  लेना

 1013.  श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 errary  maf फि  मगरा  को  न्य
 व

 या  सरकार  ने  हाल  ही  में  मुकदमा  चलाने  नाला  एजर्स ।  रथ  vara  से  कुछ

 wie mA  को  वापस  लेने  के  लिये  आदेश  दिये  हैं
 ;

 यदि  तो  इन  मुकदमों  का  ब्यौरा  कया  है  शौर  इन  मुकद्दमों  को  वापस  लेने  के

 लिये  दिये  गये  तक  के  प्रति  न्यायालय  की  प्रति  क्रिया  क्या  है
 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  :

 :  सरकार  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  ग्रन्वेषण  ब्यूरो  में  मुकदमा  चलाने  वाली  एजे  fa ii  a

 न्यायालयों  से  कोई  मामला  वापस  लेने  के  aida  नहीं  दिए  हैं  ।  किन्तु  दो  मामलों  में  जहाँ  (1)

 भिवानी  में  श्री  मनोहर  लाल  की  सम्पत्ति  ar  विध्वंस  किये  जाने  aye  (11)  श्री  बन्सी लाल

 द्वारा  अपनी  पुत्रियों  के  नाम  पर  प्लाटों  के  अधिग्रहण  करने  से  सम्बन्धित  श्री  बंसी  नाल

 श्री  सुरिन्दर  feg  तथा  प्रश्नों  के  विरुद्ध  हरियाणा  सरकार  द्वारा  भ्रारोप  पत्र  दायर  किये  गये  थे

 जिन्हें  बाद  में  राज्य  सरकार  के  प्रायोजक  द्वारा  वापस  ले  लिया  गया  था  |  विचारण  न्यायालयों

 द्वारा  इन  दो  श्रभियोजनों  को  वापस  लेने  की  देने  के  रादेश  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  सरकार

 गैरोस  से  1979  में  प्रा परा धिक  पुनरीक्षा  याचिका  दायर  की  गई  थी  ।  बाद  में

 उपयु  क्त  दो  आपराधिक  पुनरीक्षा  याचिकाओं  के  वापस  लेने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुदेशों

 पर  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थायी  वकील  द्वारा  15  1980  को  पंजाब  wie  हरियाणा  उच्च

 न्यायालय  में  ग्रा वेदन  पत्र  दिए  गए  थे  ।  हरियाणा  कौर  पंजाब  के  उच्च  न्यायालय  ने  ga

 प्रद ना धी
 न  दो  श्रापराघिक  पुनरीक्षा  याचिकाओं  को  वापस  ले  लिए  जाने  के  रूप  में

 खारिज
 कर

 दिया  है है  ।

 राजस्थान  के  जिला  पाली  के  गांव  बिनजोवा  में  एक  परिवार  की  हत्या

 1014.  को  मूलचन्द  डागा  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  ल्ल्« करगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  राजस्थान  के  जिला  पाली  के  गाँव  बिन जो बा  में

 2  1980  को  6  सदस्यीय  सीरवी  परिवार  की  हत्या  कर  दी  गई  थी

 तो  क्या  सरकार  ने  मुख्य  श्री  नारायण  सिह  चारण  जो  करार

 गिरफ्तार  कर  लिया  है  कौर  यदि  नहीं  तो  सरकार  द्वारा  उसको  तत्काल  गिरफ्तार  करने  के

 लिए  कया  कारंवाई  की  जा  रही  कौर

 (7)  क्या  मुख्य  दोषी
 को

 भ्रष्ट  पुलिस  अधिकारियों  तथा  पुलिस  स्टेशन  रानी

 का  संरक्षण  प्राप्त  है  ate  फिर  भी  इन  अघिकारियों  को  पदोन्नति  दी  गई  है

 att  यदि  तो  इस  मामले  को  तत्काल  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की

 जानी  है
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  जी  श्रीमान  ।

 कौर  (7)  अपेक्षित  सूचना  राजस्थान  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  श्र  प्राप्त

 होने  पर  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 श्रलोगढ  तथा  जमशेदपुर  के  दंगों  के  सम्बन्ध  में  श्रघ्ययन  समिति

 1015.  शी  मूल  बच् नीर
 :

 क्या  गृह  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजनैतिक  दलों  द्वारा  भेजी गई  झ्रध्ययन  समितियों  तथा
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 अ्रधिकतर  समाचार  पत्रों  के  संवाददाताओं  का  यह  विचार  था  fe  पिछले  ag  के  अलीगढ़  तथा

 के  दंगों  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  हाथ  कौर

 इसको  देखते  हुए  att  पिछले  aqua  को  देखते  हुए  सरकार  का  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  1978

 के  साम्प्रदायिक  दंगों  के  बाद  weirs  में  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  राजनीतिक  द्वारा

 भेजी  गई  कुछ  अध्ययन  समितियों  ने  साम्प्रदायिक  दंगों  के  लिए  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  को  दोषी

 ठहराया  था  ।

 सरकार  राजनैतिक  दलों  द्वारा  जमशेदपुर  को  भेजी  गई  अध्ययन  समितियों  की  कोई

 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  उसने  प्रेस  के  ऐसे  समाचार  देखें  हैं  जहाँ  उन्होंने  1979  में

 साम्प्रदायिक  दंगे  के  लिए  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  को  उत्तरदायी  ठहराया  था  ॥

 सरकार  ने  समाचार  पत्रों  ale  पत्रिकाओं  के  विभिन्‍न  स्थानीय  तथा  विशेष

 दाताओं  द्वारा  झ्र ली गढ़  ae  जमशेदपुर  दंगों  के  विवरण  देखें  हैं  जहाँ  इन  दंगों  के  लिए  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  को  दोषी  ठहराया  गया  है  ।

 उत्तर  sex  कौर  बिहार  सरकारों  ने  भ्र ली गढ़  alt  जमशेदपुर  में  हुए

 साम्प्रदायिक  दंगों  की  जाँच  करने  के  लिए  जाँच  भ्रायोग  नियुक्ति  किये  हैं  ।  सरकार  मामले  में  इन

 दो  जाँच  ध्यानयोग  के  निष्कर्षों  की  प्रतीक्षा  करना  चाहेगी  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्ली  क्लाथ  मिलत  के  श्रन्तगंत  कार्यरत  उद्योग

 1016.  श्री  निहाल  सिह  :  क्या  उद्योग  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड  जनरल  मिल्स  कम्पनी  fo  के  ela  काय  कर
 रहे  उद्योगों

 की  संख्या  कितनी  है  तथा  वे  कहाँ  स्थित  हैं  तथा  उनका  उद्योगवार  ब्यौरा  क्या  भ्र ौर

 उनमें  से  प्रत्येक  उद्योग  द्वारा  किन-किन  उत्पादों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है

 तथा  कितनी-कितनी  पूँजी  लगाई  है  तथा  कितने  कमेंचारी  कार्यरत  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  चानना )
 :  तथा  कम्पनी

 कार्य  विभाग  को  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड  जनरल  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के

 नियंत्रणाधीन  14  एककों  के  स्थापना-स्थल  तथा  उत्पाद  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  एंकक  वार  पूंजीगत  निवेश  तथा  रोजगार  सम्बन्धी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं
 है  ।

 कम्पनी  कार्य  विभाग  के  अनुसार  30  1979  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड

 जनरल  मिल्स  कम्पनी  लि०  की  कुल  मिलाकर  परिसम्पत्तियों  149°26  करोड़  रु०  है  |

 विवरण

 दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड  जनरल  मिल्स  go  लिमिटेड  के  स्वामित्व  वाले  एककों  के  ब्यौरे  दर्शाने

 वाला  विचारा  :

 io  स०  एकक  का
 नाचा  ूਂ  ही  स्थापना  स्थल

 ]  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल्स  दिल्ली  सूती  कपड़े

 2  दौराला दौराला  सुगर  बस  शुगर  अ्रल्कोहल  दाराब
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 केमिकल  wha  नई  दिल्‍ली  औद्योगिक

 सुपर  फास्फेट

 खाने  का  ब्लीचिंग

 स्वतन्त्र  भारत  मिल्स  fecal  सुती  कपड़े

 मवाना  शुगर  बकस  मवाना  चीनी

 हिसार  टेक्सटाइल  मिल्स  हिसार  सुती  तथा  मिश्रित

 सिलाई  के  ay

 सिल्क  मिल्स  नई  दिल्‍ली  संग लिस्ट  तथा  मिश्रित

 सूटिंग  तथा  afer

 मिनॉग  फैक्टरी  हिसार  सिल्क

 मिल्स  के  कुटिल

 मौत fafat  फैक्टरी  एकक

 10  श्रीराम  tara  कोटा  रेग्नन  टायर  कोड

 11  श्रीराम  कैमिकल  इंडस्ट्रीज  कोटा  कास्टिक  सोडा

 रेजिन  एवं

 मिश्रण

 12  डाटा  प्रोडक्टस  नई  दिल्‍ली  इलेक्ट्रिक  डाटा  प्रोसेसिंग

 एण्ड  बिजनेस  मशीनें

 13  हिडन  रीवर  मिल्स  डालना  मिश्रित  तथा  सुपर

 फाइन  सुती  कपड़े

 14  इंजीनियरिंग  प्रोडक्टस  एलाथ  एण्ड  ग्रे  आयरन

 रोपड़  कास्टिंग

 राज्य  विधान  संभागों  का  भंग  किया  जाना

 1017.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1952  से  1980  at  भ्र वधि  के  दौरान  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने

 अवसरों  पर  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  विधान  समाजों  कौर  सरकारों  को  मंग  करने  कौर

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  लिए  area  के  संविधान  के  अनुच्छेद  306  का  उपयोग  विवाद

 कितनी  बार  किया

 प्रत्येक  मामले  में  विधान  सभा  तथा  सरकार  किस  तारीख  को  मंग  की

 क्या  धपने  संविधान  के  संघीय  ढाँचे  को  प्रतीक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इस  अनुच्छेद

 को  संविधान
 से  हटाने  अथवा  समुचित  रूप  से  संशोधित  करने  के  लिए  सरकार  का  उपयुक्त  विधान

 बनाने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  कयों  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (
 श्री way  कहै देश दि

 द्र
 :  कौर  (=)  1952  ग्रोवर  1980
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 के  बीच  इस  प्रनुच्छेद  के  भ्र घिन  जारी  की  गई  प्रत्येक  उद्घोषणा  पहले  ही  सदन  के  पटल  पर  रख

 दी  गई  है  ।  यह  अनुच्छेद  संघ  शासित  क्षेत्र  अथवा  इसकी  विधान  सभा  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।

 कौर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सीमेंट  के  मूल्य  में  बद्ध

 1018.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  सीमेंट  का  मलय  उसके  निर्धारित  मूल्य  की  तुलना  में  काफी  बढ़

 गया  कौर

 यदि  तो  इसकी  मूल्य  वृद्धि  की  रोकथाम  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत  सीमेंट  में  कालाबाजारी

 के  बारे  में  समय-समय  पर  शिकायतें  मिलती  रही  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  उपभोक्ता थ्रों  को  निश्चित  मूल्य  पर  सीमेंट  उपलब्ध

 कराने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  भ्रभ्युपाय  किये  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  सीमेंट  नियंत्रण  wea  के

 mela  सीमेंट  डीलरों  को  प्रतिदिन  शीरानी  दुकानों  पर  सीमेंट  के  स्टाक  की  स्थिति  ate  मूल्य-सुची

 दिखानी  होती  है  ।  जिला  प्राधिकारियों  को  डीलरों  की  दुकानों  की  नियमित  जांच  करने  के  अनुदेश

 दिए  गए  हैं  ।  डीलरों  को  सीमेंट  की  जमाखोरी  कौर  कालाबाजारी  करने  से  रोकने  का  सुनिश्चय

 करने  के  लिए  संगठित  छापे  भी  मारे  जाते  हैं  ।

 भारतीय  कपड़ा  नियम  द्वारा  कपड़  की  खरीद  ale  कपड़  को  दर  में  वृद्धि

 करने  का  प्रस्ताव

 1019.  श्री  असर  fag  at  राठवा  :  क्या  उद्योग  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कपड़ा  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  ?

 भारतीय  कपड़ा  निगम  प्रत्येक  राज्य  से  कपड़े  की  खरीद  किस-किस  दर  पर

 करता  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  में  भारतीय  कपड़ा  निगम  की  दरें  श्रत्याघिक

 कम  रोक

 क्या  उत्पादकों  के  लाम  के  लिए  सरकार  कपड़े  की  दर  में  वृद्धि  करने  का
 विचार

 कर  रही है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चर  सतजीत  UT
 ws  पय  :

 देश  में रूई
 का  उत्पादन

 करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं

 श्रीनगर  प्रदेश

 गुजरात

 =fsorm4r
 BISHi

 कर्नाटक

 महाराष्ट्र

 मध्य  प्रदेश
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 7.  a

 8.  राजस्थान  तथा

 9.  तमिलनाडु

 भारतीय  रूई  निगम  बाजार  को  प्रचलित  दरों  पर  रूई  की  खरीद  करता  यह

 महाराष्ट्र  में  कार्य  नहीं  करता  है  क्योंकि  वहां  पर  राज्य  सरकार  की  रूई  एकाधिकार  विपणन

 योजना  लागू  है  ।

 नहीं  ।

 (7)  इन  ही  नहीं  उठता  ।

 XT  कर  दीपक  बनाव  क  बेचा  जाना लड़ाकू  विमान  ale  हेली का

 1020.  श्री  faa  बसु  :

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  का  ava  देशों  को  लड़ाकू  विमान  ate  हेलीकाप्टर  बेचने

 का  प्रस्ताव

 यर्दि  a  कितने  लड़ाकू  विमान  ate  हेलीकाप्टर  बेचे  जाने  का  प्रस्ताव

 कौर

 इसको  खरीदने  वाले  देशों  के  नामे  क्या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कौर  हिन्दुस्तान

 एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  बनाये  गये  विभिनन  विमानों  ale  हेलीकाप्टरों  की  बिक्री  के  बारे  में

 कुछ  देवों  ने  उनसे  पुछताछ  की  है  ।  किन्तु  श्रमी  तक  किसी  मी  झालर  पर  afeaa  रूप  से  निराले

 नहीं  किया  गया  है  ।

 पुछताछ  करने  वाले  देशों  के  नाम  बताना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 ग्रामीणों
 को  मूल  सुविधायें

 1021,  श्री  झज्जर  राय  प्रधान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ग्रामीणों  को  श्रमी  तक  मूल  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं

 कराई  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  कौर

 ग्रामीणों  को  wa  तक  उपलब्ध  कराई  गई  मूल  सुविधाघरों  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  से  तक
 :  ग्रामीणों  के  लिए  qa

 सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति  सरकार  जागरुक  है  ।  सम्पक  पीने

 का  स्वास्थ्य  ate  शिक्षा  जसी  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  इन्हें  योजना

 के  कार्यकलापों  के  भाग  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  था  ।  वर्ष  1974-75  में  न्युनतम  आवश्यकता

 कार्यक्रम  प्रारंभ  करने  के  समय  इस  काय  को  गति  तेज  की  गई  थी
 ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रमुख

 उपलब्धियाँ  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  देश  में  कुल  5,75,236  गांवों  में  से  2,54,285  गांवों  aaa  44  प्रतिशत  गाँवों

 में  चालू  वर्ष  के  ara  तक  बिजली  लग  जाने  की  तराशा  है  |
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 (2)  2,61,466  गांवों  को  सम्पर्क  सड़कों  से  जोड़  दिए  जाने  की  तराशा  है  ।

 (3)  वर्ष  1977-78  के  ara  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  4,53,185  प्राइमरी  स्कूल  थे  ।  इसके

 अलावा  83,438  मिडिल  स्कूल  भोर  33,175  हाई/हायर  सेकंडरी  स्कूल  थे  |

 (4)  निम्नलिखित  झाँकड़ों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  की  सुविधाएं  जुटाने  के  बारे  में

 हुई  प्रगति  का  पता  चलेगा  :

 काय  क्रम  काज  | 1  197  9  को  सभा  वत ENE  NT स गया

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  5475

 उप  केन्द्र  45671

 gedd  किए  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  471

 1003 सहायक  स्वास्थ्य  चन्द्र  +

 प्रशिक्षित  किए  गए  सामुदायिक  स्वास्थ्य  स्वयं  सेवक  142000

 (5)  a¥  1971-72  में  किए  गए  सर्वेक्षण  में  लगभग  1,52,475  गाँवों  की  समस्या  गाँवों

 के  रूप  में  निर्धारित  किया  जहाँ  उचित  दूरी  के  भीतर  या  तो  जल  की  पूर्ति  का  साधन  नहीं

 था  या  मौजूदा  साधन  से  पीने  के  योग्य  पानी  प्राप्त  नहीं  होता  था  ।  इनमें  से  लगभग  95,000  से

 97,000  गाँवों  के  ag  1979-80  के  पन्त  तक  इस  कार्येक्रम  के  प्रतिशत  श्र  जाने  की  सम्भावना

 है  |

 विमान  सरकार  का  एक  बार  फिर  न्युनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  को  उच्च  प्राथमिकता

 देने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  शिक्षा  कौर  स्वास्थ्य  पर  विशेष  बल  दिया  जाएगा  |

 किसानों  से  कपास  को  खरीद

 1022.  श्री  नर  fag  मकवाना  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसानों  से  कपास  की  खरीद  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  गए  भ्रौर  वे  राज्य

 कोन-कानों  से  हैं  जहां  इस  तरह  का  प्रबंध  किया  गया

 (a)  कपास  की  ख़रीद  किस  दर  पर  की  जाती  भ्र ौर

 उस  एजेंसी  का  नाम  क्या  है  जिसके  माध्यम  से  खरीदी  जाती  है  धौर  क्या

 इसकी  खरीद  पर्याप्त  मात्रा  में  को  जाती  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  चरणजीत  :  से  रूई  का  खुला

 ब्रा  व्यापार  होता है
 तथा  रूई  की  खरीदारी  कौर  बिक्री  में  सरकारी  क्षेत्र  में  काटन  कारपोरेशन

 द्य  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  सहकारी  क्षेत्र  के  अभिकरण  तथा  निजी  व्यापारी  हिस्सा

 लेते  हैं  ।  महाराष्ट्र  राज्य  में  महाराष्ट्र  स्टेट  को  goer  काटन  wafer  फेडरेशन  केवल  एक

 राज्य  कानून  के  झन्तगंत  एक  एकाधिकार  को  अ्राघार  पर  कच्ची  रूई  की  खरीद  ate  बिक्री

 करता  है  ।  काटन  कारपोरेशन  श्राफ  इ  दिया  जो  भारत  सरकार  का  एक  उपक्रम  महाराष्ट्र  को

 छोड़कर  सभी  रूई  उ  पाठक  राज्यों  में  खरीदारी  करता है  ।  काटन  कारपारेशन  श्राफ  इडिया

 विनियमित  बाजारों  में  होने  वाली  खुली  नीलामी  में  सीधे  ही  उत्पादकों  से  रूई  खरीदता  वह

 बाजार  मूल्यों  पर  सहकारिता  विपठान  प्राथमिकता  सहकारी  समितियों  तथा  तालु  का  संघों

 a
 भी  कच्ची  रूई  खरीदता  है  ।

 जो  क्षेत्र  विनियमित  बाजारों  के  भ्रन्तर्गत  नहीं  are  उनमें
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 कारपोरेशन  सीधे  हो  उत्पादकों  से  कपास  खरीदता  है  !  क्ष  त्रीय  कार्यालयों  द्वारा  सीधे  खरीदारी

 की  जाती  है  झोर  अटन  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  पास  कोई  भी  अभिकरण  व्यवस्था  नहीं

 जहाँ  तक  काटन  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  की  खरीदारी  का  सम्बन्ध  है  श्रमी  तक  उसने

 लगभग  8  लाख  गाँठें  खरीदी हैं
 पौर  इस  कपास  वर्ष  के  दौरान  उसका  15  लाख

 गाठें  खरीदने  का

 एक  कार्यक्रम  है  जो  पिछले  वर्ष  की  गई  खरीदारी  से  डेढ़  गुरा  बड़ा  होगा  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  भातीय  वायु  सीमा  का  उलंघन

 1023.  श्री  शिवकुमार  fag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 गत  6  महीनों  के  दौरान  पाकिस्तान  के  जासूसी  करने  वाले  विमानों  ने  कितनी  बार

 भारतीय  वायु  सीमा  का  उलंघन  किया  ;  ate

 यदि  तो  मारते  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान

 पाकिस्तान  के  विमानों  ने  तीन  बार  भारतीय  वायु  सीमा  का  उलंघन  किया  ।  सरकार  को  इस

 बारे  में  जनकारी  नहीं  है  कि  ये  उलंघन  जासूसी  करने  वाले  विमानों  ने  किए  ।

 पाकिस्तान  सरकार  से  इस  बारे  में  विरोघ  प्रकट  किया  जा  चुका  है  ।

 अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  शिक्षित  उम्मीदवारों  को  रोजगार

 1024.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेवायों  में  श्रारक्षणा  होने  के  बावजूद  श्रनुसूुचित  जाति  तथा  अ्रनुसूचित  जनजाति

 के  उम्मीदवारों  को  समुचित  अनुपात  में  नियुक्त  नहीं  किया  जाता

 यदि  उपरोक्त  भाग
 (&) #T का

 उत्तर  में  हो  तो  प्रनुसूचित  जा
 fa  ate  agate

 जनजाति  के  शिक्षित  उम्मीदवारों  को  एक  निश्चित  प्रवासी  में  रोजगार  देने  के  लिये  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 ध्रनुसुचित  जाति  ate  अनुसूचित  जनजाति  के  शिक्षित  उमीदवारों  को  उनके

 दन  पत्र  देने  की  तिथि  से  झधघिकतम  कितने  समय  के  geet  उन्हें  रोजगार  दिया  जाता  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 निर्धारित  प्रतिशतता  तक

 आरक्षित  रिक्तियों  को  मरने  के  लिए  अनुसूचित  जाति/श्ननुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवारों  को

 भर्ती  करने  के  पूरे  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ।  ऐसा  केवल  तभी  होता  है  जब  कि  संगत  आदेशों  तथा

 भ्रनुदेशों  के  wets  ऐसे  उम्मीदवारों  को  दी  गई  मानकों  में  ढील  तथा  अन्य  रियायतों  के  झाधघाय

 पर  भी  अनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जन  जाति  के  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्  न  होने  से  ऐसी

 आ्रारक्षित  रिक्तियां  बिना  मरी  रह  जाती  हैं  ।  फिर  भी  उन्हें  उन  प्रवर्गों  में  से  मरे  जाने  के  लिए

 उन्हें  बाद  के  तीन  भर्ती  वर्षों  के  लिए  aver  fear  जाता  उक्त  स्थिति  की  लगातार

 पुनरीक्षा  की  जाती  है  कौर  उनके  प्रतिनिधित्व  में  कमी  को  पूरा  करने  के  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  भ्रनुसूचित  जाती
 जन  जाति  के  उम्मीदवारों  को  अखिल

 भारतीय  प्रतियोगिता  परिवारों  के  लिए  तैयार  करने  हेतु  21  पव  परीक्षा  प्रशिक्षण  केन्द्र  चला

 रहा है  ।  इसके  प्रतिष्ठित  श्रेणी  [I]  नौकरियों  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  में  पंजीकृत  अ्रनुसूचित

 जाती
 जन  जाति  के  उम्मीदवारों  को  विभिन्‍न  प्रतियोगिताधों  तथा  साक्षात्कारों  के
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 लिए  तैयार  करने  के  लिए  चार  शिक्षण  एवम्‌  art  निर्देशन  केन्द्र  मी  है  ।  लिपिक  वर्गीय  पि

 ग्रेडों  में  लगभग  500  भ्रनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  दिल्‍ली  तथा  गाजियाबाद  में  कुछ  शैक्षिक  संस्थापकों  में  एक  विशेष  Faretar  योजना  मी  चलाई

 जा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  समय  सीमा  नहीं  है  ।

 पूर्वोतर  क्षेत्र  के  श्रीद्योगिको  करण  के  लिए  भ्रष् ययन  दल

 1025.  श्री  संगमा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सम्पूर्ण  पूर्वोतर  क्षेत्र  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  gar

 पूर्वोतर  क्षेत्र  के
 शीघ्र  औद्योगिकीकरण  के  बारे  में  क्या  बाघों

 क्या  इस  क्षत्र  के  प्रौद्योगिक  ate  आधिक  विकास  के  लिए  नीति  का  अध्ययन  करने

 हेतु  सरकार  ने  हाल  में  कोई  भ्रध्ययन  दल  नियुक्त  fear  ale

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  ac  सिफारिश  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  :
 (*)

 wat  के  तीन  जिलों

 ध्ार्थात  नारंग  व  डिब्रूगढ़  को  छोड़कर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  ale  संघशासित  क्षत्रों

 के  सभी  जिलों  को  रियायती  वित्त  पाने  के  लिए  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  gar  घोषित  किया

 गया  है  ।  इसके  ग्र लावा  चार  जिलों  wale  सिबसागर  डिब्रूगढ़  att  नाथ  ware  हिल

 को  छोड़कर  क्षत्र  के  अन्य  सभी  जिले  केन्द्रीय  निवेश  राज  सहायता  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 ate  संभवतया  इसका  तात्पयं  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  के  सहयोग

 से  पिछले  वर्ष  तेयार  की  गई  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  से  है  जिसमें  पूर्वोत्तर  क्षत्र  के  त्वरित

 भ्रौद्योगीकरण  के  माग  में  खाने  वाली  निम्नलिखित  बाधाओं  का  पता  लगाया  गया  था  ,--

 (#)  अवस्थापना  सुविचारों  को

 सक्षम  उद्य  मियों  का

 प्रौद्योगिक  क्रियाकलाप  के  लिए  agate  तकनीकी  ate  प्रबन्धकीय

 इस  क्षत्र  में  तयार  माल  के  लिए  विपणन  संबंधी

 परिवहन  कुछ  निविष्टियों  की  पर्याप्त  उपलब्धता  तथा  श्रलामकर  ay

 व्यवस्था  के  कारगर  कराने  वाली  ऊँची  लागत  |

 प्रयत्न  दल  की  सिफारिशों  रोक  निष्कर्षों  में  सम्पूर्ण  क्षेत्र  को  पिछड़ा  gar  घोषित

 निवेश  की  ऊँची  दरें  तथा  विश  ष  मापदण्ड  के  आघार  पर  परिवहन  राज  सहायता  विपणन

 हेतु  संस्थागत  अवस्थापना  ढाँचे  को  सुदृढ़  तकनीकी  प्रशिक्षण  तथा  निवेश  संबंधी  पूति  फिर

 प्राथमिकता  के  रडार  पर  इस  क्ष  त्र  को  अ्रधिक  ऋण  देना  उल्लेखनीय  है  ।

 नालंदा  बिहार  में  उद्योगों  को  स्थापना

 1026.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  नालंदा  जिला  औद्योगिक  टूटी  से  पिछड़ा  gar  जिला  atk

 यदि  at,  तो  इस  जिले  के  विकास  के  लिए  इसमें  उद्योगों  का  जाल  बिछाने  संबंधी

 योजना  घरों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 हां  ।  नालन्दा  जीना sara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  qa

 रियायती  वित्त  प्रदान  करने  के  लिए  चुने  गए  औद्योगिक  टूटी  से  पिछड़  जिलों  की  सूची  में

 aifaa  है  |

 नालन्दा  जिने  को  वर्ष  1978-79  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  में  शामिल  किया

 गया  था  ।  जिला  उद्योग  केन्द्र  लघु  एवं  कुटीर  एककों  की  स्थापना  में  निवेश  निवेदन  करने

 ait  निवेश  किए  जाने  क  बाद  की  श्रवस्थाग्रों  में  सहायता  करते  नालन्दा  जिला  उद्योग  केन्द्र

 द्वारा  तयार  को  गई  में  उद्यमियों  को  सिफारिश  किए  गए  स्थानीय  कच्चे  माल  are

 माँग  पर  ग्रसित  प्रार्थी  उद्योग  मिल हैं  ।

 सीमा  पार  करके  MA  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  वाघा  सोमा  पर  सुविधाएं

 1027.  श्री  एट  सेनापति  गोंडर  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  ने  भूतपूर्व  गृह  मंत्री  ae  भूतपूर्व  रक्षा  मंत्री  के

 इम  maa  के  पत्र  लिखे  थे  कि  सीमा  पार  करके  भारत  ara  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  बाधा  सीमा

 पर  पर्याप्त  सुविधायें  दी  ग्रोवर

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  ae  भूतपूर्व

 प्रधान  मंत्री  ate  गृहमंत्री  को  बाधा  अटारी  सीमा  पर  यात्रियों  के  लिए  सुविचारों  में  सुधार  के

 संबंध  में  पंजाब  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुमा  था  इस  सबब  में  प्रस्तावों  पर  राज्य

 सरकार  समेत  संबंधित  प्राधिकारियों  से  परामर्श  करके  कारवाई  की  जा  रही  है  |

 भ्रद्तसर  शरीर  फिरोजपुर  जिलों  के  उन  ग्रामीणों  को  समस्याएਂ  जो  सुरक्षा  की  दृष्टि  से

 बनाये  गये  नाले  के  चार-पार  रहते  हैं

 1028.  श्री  तुर  क्या  रक्षा  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  उन्हें  पंजाब  में  अमृतसर  कौर  फीरोजपुर  जिलों  के  उन  ग्रामीणों  की  समस्या प्र ों

 को  जानकारी  है  जो  रक्षा  की  दृष्टि  से  बनाए  गए  उस  नाले  के  करार-पार  रहते  हैं  जिस  पर  कोई

 पुल  नहीं  हैं  ;  att

 यदि  तो  aafae  रद्द  इयों  के  लिए  वहाँ  आवश्यक  पुलों  का  तुरंत  निर्माण  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एन  fag)  ate  पंजाब  में

 प्र मृत सर  भ्र ौर  फिरोजपुर  जिलों  में  रक्षा  की  दृष्टि  से  बनाए  गए  नालों  पर  उचित  दूरियों  पर  कई

 पुल  बनाए  गए  हैं  ताकि  ग्रामीण  उन  नालों  को  असानी  से  पार  कर  सकें  ।  जिन  स्थानों  पर  ऐसे

 निर्माण  कायें  राष्ट्रीय  हित  में  न  हों  उन  स्थानों  पर  न  तो  पुल  बनाए  जाते
 हैं  कौर  न  पुल  बनाने

 को  अनुमति  दी  जाती  है  |

 अधिकारियों  को  समय  पर  उपस्थिति  को  जांच

 1029.  श्रीमती  रामदुलारो  सिन्हा  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच  है  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  भ्र घि कारियों  ale  कर्मचारियों  की  समय  पर  उपस्थिति  की

 जाँच  करने  की  कोई  प्रणाली  नहीं  है  जैसे  1977  से  के  समय  में  थी  ?
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 गह  मंत्रालय  तथा
 संसदीय

 कार्य  विभाग  में
 राज्य

 मंत्री  (att  :

 अ्रघिकारियों  तथा  तमंचा  रियों  की  समय  पर  उपस्थिति  पर  aaa  जोर  देती  रही  है  कौर

 इसके  अतिरिक्त  कार्यालय  के  कर्मचारियों  के  लिए  कार्यालय  मंडराने  wax  जाने  के  समय  पर

 हाजिरी  लगाने  की  भी  एक  प्रणाली  विधमान  उपस्थिति  में  समय  की  पाबन्दी  का  पालन

 करने  की  ग्रा वश्य कता  पर  जोर  देते  हुए  समय-समय  पर  अनुदेश  मी  जारी  किए  गए  ऐसे

 अ्रन्तिम  अ्रनुदेश  1978  में  जारी  किए  गए  थे  |

 जाँच  करने  वालो  एजे  सीटों  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आपराधिक  शिकायतों  की  जांच

 1030.  शी  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  गुद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रासूचना  केन्द्रीय  जाँच  श्रनुसंघान  तथा  विश्लेषण  विभाग  इरादी  जेसी

 केन्द्रीय  जाँच  एजेसियों  के  भ्र धि कारियों  के  विरुद्ध  प्रा परा धिक  शिकायतों  की  जाँच  करने  में  पुलिस

 ने  यदि  कोई  सिद्धाँत  तया  नियम  श्रपनाये  हैं  तो  वह  क्या

 क्या  हाल  में  इन  नियमों  तथा  सिद्धान्तों  में  कोई  परिवर्तन  किये  गए

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  शरीर

 श्रासूचना  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  ale  ध्नुसंघान  तथा  विश्लेषण  विभाग  के  किन

 अधिका  रियों  के  विरुद्ध  आपराधिक  शिकायतों  की  जाँच  की  जा  रही  है  ate  इन  शिकायतों  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 मकवाना )

 :  केन्द्रीय  जाँच  करने  वाली  एजेंसियों

 जैसे  ग्रा सुचना  केन्द्रीय  जाँच  श्रनुसन्घान  तथा  विश्लेषण  विभाग  के  शभ्रघिकारियों  के

 विरुद्ध  शिकायतों  की  जाँच  करते  समय  उन्हीं  मानकों  ate  नियमों  का  पालन  किया  जाता है

 जिनका  wea  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में  किया  जाता  ऐसी  श्राप  राधिका  शिकायतों  की

 जाँच  पातालों  का  विनियमन  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  उपबंधों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  के  उपमहानिरीक्षक  श्री  सिंह  से  गुडगांव  के  रामचन्द्र

 द्वारा  at  की  गई  उस  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  गुडगांव  पुलिस  द्वारा  पूछताछ  की  गई  थी  जिसमें

 26-5-77  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  कुछ  अन्य  प्राधिकारियों  के  साथ  षडयंत्र  में  श्री  सिह  द्वारा

 उसके  ग्रहण  भ्र ौर  गर  कानूनी  रूप  से  नज़र बन्द  करने  का  भ्रारोप  लगाया  गया  था  ।  श्रासुचना

 ब्यूरो  के  10  तमंचा  रियों
 के  विरुद्ध  प्रापराघिक  शिकायतों  की  उनके  द्वारा  अपनी  व्यक्तिगत  क्षमता

 से  न  कि  झपने  सरकारी  weer  पालन  के  दौरान  उनके  द्वारा  किए  गए  अपराधों  के  लिए  पुलिस /

 केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  के  द्वारा  जाँच  को  गई  ग्रनुसंधान  तथा  विश्लेषण  विभाग  के  एक  ड्राइवर

 पर  न्यायालय  में  मुकद्दमा  चल  रहा  है  भ्र ौर  उस  संगठन  के  चार  प्राय  सदस्यों  पर
 ब्यक्तिंगत

 रूप

 से  मामला  चल  रहा

 राज्यों  को  20  सूत्री  कार्यान्वित  करने  के  आदेश

 प्  ह 1031.
 श्री

 चिन्तामणि  पाणिग्रहण  धान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  में  20  सूत्री  fas  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  को  स्पष्ट  रादेश  भेजे  गए

 यदि  हँ  तो  कौर

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  इस  बात  की  निगरानी  की  जा  रही  है  कि  कार्यान्वयन

 की  प्र  क्या  उड़ीसा  तथा  अन्य  राज्यों  में  वास्तव  में  भ्रारम्म्‌  की  जाए  ?

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  )  से  तक  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से

 कार्यक्रम  की  प्रगति  का  ब्यौरा  देने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं

 इस  कार्यक्षम  के  ata  विषयों  को  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  है  जसा  कि  हाल  ही  में  संसद  में

 दिये  गये  राष्ट्रपति  जी  के  अभ्रमिभाषणा  में  उल्लेख  किया  गया  सरकार  का  इस  कार्यक्रम  को

 गत्यात्मक  तरीके
 से

 गतिशील  करने  कौर
 कार्यान्वित

 करने  का  प्रस्ताव
 है  उपयुक्त

 उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नरोरा  परमाणु  बिजली  परियोजना  को  पूरा  किया  जाना

 1032.  श्री  दयाराम  वाक्य  क्या  प्रधान  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नरोरा  परमाणु  बिजली  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  उ  र  कितना

 व्यय  होने  की  सम्भावना  है  कौर  इस  पर  हो  रहे  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  wie

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  के  बाद  बिजली  का  कितना  उत्पादन  होगा  ale

 इसकी  प्रति  युनिट  रन  मानित  लागत  क्या  होगी
 ?

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  वर्तमान  कार्यक्रम  के  अ्रतसार  नरोरा

 परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  पहले  युनिट  का  निर्माणकाल  सन  1984  में  तथा  दूसरे  क़ा  सन

 1985  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  इस  परियोजना  का  संस्कृत  लागत  अनुमान  209-89  करोड़  रुपये

 जो  कि  सन्‌  1972  की  कीमतों  पर  आघारित  है  ।  सन  1978  के  मध्य  की  कीमतों  के  आधार

 पर  संशोधित  लागत  अनुमान  लगभग  327.40  करोड़  रुपये  बनेगा  ।  संयंत्र  के  मुख्य  भवनों  के

 सिविल  निर्माणकार्य  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  नेचुरल  डाट  कूलिंग  टावरों  का  निर्माणकार्य  चल

 रहा  है  ।  संयंत्र  के  मुख्य  उपस्करों  का  निर्माणकार्य  विभिन्‍न  चरणों  में  चल  रहा  है  ।

 ये  दोनों  युनिट  470  मेगावाट  बिजली  पदा  करेंगे  ।  75  प्रतिशत  क्षमता  गुणांक  पर

 बिजली  की  उत्पादन  लागत  26.40  पैसे  प्रति  किलोवाट  घंटा  होने  का  अनुमान  है  ।

 कलकत्ता  स्थित  ध्राउनस  डिपो  का  बन्द  किया  जाना

 1033.  श्री  कृष्ण  az  हाज़िर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  इस  बात  की  जानकारी है
 कि  कलकत्ता  स्थित  श्राइंनेंस  डिपो  को

 जिसमें  700  कमंचारी  काम  पर  लगे  30  1980  से  बन्द  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  उक्त  रक्षा
 प्र

 मिष्ठान  जो  200  वर्ष  पुराने  रक्षा  एककों  में  से  एक

 बन्द  करने  के  क्या  कारण  कौर

 क्या  कमंचारी  संगठनों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  कई  भ्रभ्यावेदनों  के  प्राकार

 पर  मामले  पर  विचार  कर  रही
 है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  fag)  से
 सरकार  ने
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 झार्डनेंस  कलकत्ता  को  बन्द  करने  के  बारे  में  प्रभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  किसी

 ज़्ाडने  a स
 डिपो  का  एक  विशेष  स्थान  पर  बने  अन्य  कारणों  के  युद्ध  सम्बन्धी

 श्रनिवायं  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  सम्मान  तन्त्र  की  व्यवस्था  करने  की  उसकी  उपयोगिता

 के  बने  रहने  पर  निर्भर  करता  है  ।  जब  भो  श्राडनेंस  कलकत्ता  को  बन्द  करने  की  बात

 उठेगी  तो  उसे  बन्द  किये  जाने  के  खिलाफ  श्रम्यावेदनों  समेत  सभी  सुसंगत  vagal  पर  समुचित

 विचार  किया  जाएगा  ॥

 घड़ियों  का  मूल्य

 1034.  श्री  श्रोस्कार  फ़र्नान्डिस  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लगभग  सभी  प्रकार  की  एच०  एम०  टी
 ०

 घड़ियों  के  मुख्य  में  पिछले  एक  ag

 में  दूसरी  बार  विधि  की  गई  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  घड़ियों  की  मांग  में  प्रतिदिन  वृद्धि  हो

 रही  है

 यदि  तो  प्रत्येक  बार  विभिन्‍न  प्रकार  की  घड़ियों  के  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  की

 गई  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  एच०  एम०  cho  घड़ियों  के  मूल्य  कम  करने  का  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  चरनजीत  नहीं ।  एच०

 एम०  टी०  की  कुछ  घड़ियों  की  कीमतें  पिछली  बार  केवल  15  अ्प्रल  1979  से  संबोधित  की

 गई  थी  ।

 की  घड़ियों  की  मांग  oa  मी  अधिक  है  ।

 द्वारा  बेची  जा  रही  लगभग  60  प्रकार  की  घड़ियों  में  से  35  प्रकार

 की  घड़ियों  के  मूल्यों  में  15  1979  से  संशोधन  किया  गया  ati  ag  afe  घड़ियों  के

 प्राप्ति  हिस्से-पुर्जों  पर  से  बराबर  के  शुल्क  की  छूट  वापिस  लेने  के  कारण  आवश्यक  हो  गई

 थी  ।  विभिन्‍न  प्रकार  की  घड़ियों  के  मुल्यों  में  वृद्धि  हाथ  से  चाबी  दी  जाने  वाली  पुरुष  घड़ियों  के

 मामले  में  %  से  8%  हाथ  से  दी  जाने  वाली  महिला  घड़ियों  के  मामले  में  1.5

 से  8%  तक  wt  स्वचालित  घड़ियों  के  मामले  में  1.5%,  6%  तक  हुई  है  ।

 उत्पादन  लागत  को  न्युनतम  स्तर  तक  रखने  के  लिए  निरन्तर  प्रदत्त

 करता

 विद्रोही  निगाहों  ale  मोजों  लोगों  का  वर्मा  के  ध्रग्दर  घुसने  का  प्रयास

 1035.  श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  यह  सच  है  कि  विद्रोही  नागा  ate  मिजो  लोगों  के  गिरोहों  ने  गुरीला  प्रशिक्षण

 तथा  शास्त्र  कौर  गोला  बारूद  प्राप्त  करने  के  लिये  भ्ररुणाचल  प्रदेश  के  विराम
 जिले  से  होकर

 हर
 चीन  होते  हुए  बर्मा  में  घुसने  के  झपने  आन्दोलनों  को  हाल  ही  में  तेज  कर

 feat

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बर्मा  alt  चीन  की  सरकारों  के  साथ  इस
 मामले

 पर

 बिचार  विमर्श  किया  है  ait  उस  पर  उन  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्या  म्यार
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 इस  ay  में  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  विशेष  उपाय  किये

 गये  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  तक
 :  भ्ररुशाचल

 प्रदेश  से  प्राप्त  सूचना  के  प्रसार  विद्रोही  नागा  कौर  मिजो  लोगों  के  गिरोहो ंके  wea

 ल  प्रदेश  के  तिराप  जिले  से  होकर  da  हाते  हुए  वर्मा  में  चोरी  छिपे  जाने  की  कोई  विशिष्ट

 घटना  ध्यान  में  नहीं  ars  है  ।  परन्तु  1979  के  उत्तर  शरीर  बाद  में  मी  तिरा  जिले  के  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  कुछ  नागा  विद्रोही  पकड़े  गये  थे  ।  पकड़े  गये  इन  लोगों  की  पुछताछ  करने  से  यह  प्रकट

 ग्रा  कि  वे  वर्मा  से  तिराप  जिले  के  रास्ते  नागालैंड  जा  रहे  थे  ।  तिराप  जिले  से  होकर  खाने  जाने

 वाले  विद्रोहियों  को  रोकने  के  लिये  वर्मा  सीमा  से  लगे  इस  जिले  में  सुरक्षा  उपायों  को  मजबूत

 करने के  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 आगरा  के  विश्रामपुर  गांव  में  परिवार  को  हत्या

 1026.  शी  बाबूलाल  सोलंकी  :  क्या  गह  al  यह  बतलाने  की  कृपा  करने  कि  :

 कया  गत  माह  आगरा  जिले  में  तहसील  बाह  के  विक्रमपुर  गाँव  Fergal  के  एक

 गिरोह  ने  एक  परिवार  छोटे  बच्चों  ate  महिला गों  नो  सदस्यों  की  नादाँ  हत्या  कर

 दी  थी

 यदि  तो  steal  के  इस  गिरोह  को  समाप्त  करने  के  लिए  कया  कोतवाली  की

 गई  भ्रमणा  करने  का  विचार  कौर

 क्या  दो  महीनों  के  भीतर  spat  के  गिरोहों  को  समाप्त  करने  के  लिए  आगरा

 ग्वालियर  कौर  धौलपुर  तथा  भरतपुर  जिलों  में  सीमा  सुरक्षा  बल

 अथवा  केन्द्रीय
 रिज

 पुलिस  तनाव
 की

 जाएगी
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सूत्रों  atitez  :  जी  seat  द्वारा

 3  पुरुष  धौर  छः  बच्चे  मारे  गये  थे  ।  घटना  में  कोई  महिला  नहीं  मारी  गई  थी  ।

 पुलिस  के  साथ  मुठभेड़  में  दो  sha  मारे  गये  ये  कौर  घार  अरन्य  ने  श्रात्मसमपंण

 किया  था  ।  सारे  गिरोह  का  सफाया  करने  के  लिये  प्रभावशाली  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ate  पुलिस  प्रभावित  क्षेत्रों  में  गश्त  लगा  रही  है  कौर  इस  समय  सीमा

 सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  तैनात  करने  का  कोई  विचार  नद्दी  है  ।

 ब्िटिडा  इण्डिया  कारपोरेशन  के  कम  चोरियों  हारा  ज्ञापन

 1037.  थी  लक प्पा
 :  कया  उद्योग  श्री  य  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्रिटिश  इंडिया  कारप्रोरेदन  कम्पनी  में  सरकार  के  कितनी  प्रतिशत  शेयर

 कौर

 क्या  सरकार  को  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  एम्पलाईज  युनियन  की  तरफ  से  एक
 ज्ञापन  प्राप्त  हुभ्ा है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रुचिरा  क्या  है

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मित्रों  चरनजीत  (a)  ब्रिटिश  इण्डिया

 कारपोरेशन  कानपुर  को  इक्विटी  पूजी  में  सरकार  के  १-40  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  अदा

 हैं  ।
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 जी  ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  एम्प्लोईज  युनियन  से  प्राप्त  ज्ञापन  में  निगम

 की  कुछ  प्रबन्ध  व  वित्तीय  सदस्यों  को  उठाया  गया  है  ।

 aa  में  योजना-संकट  विषय  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विचार-विमाता

 1038.  श्री  चित्त  महिला  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देव  में  योजना-सकट  विषय  पर  एक  राष्ट्रीय  स्तर  का

 विचार-वामदेव  प्रायोजित  करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  कब  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  :  भ्र ौर  नई  सरकार  सामाजिक  कौर

 झार्धिक  qfrada  लाने  के  लिए  योजना  को  श्रावक  साधन  के  रूप  में  मा नने  को  अपनी

 बद्धता  की  पहले  ही  पुष्टि  कर  चुकी  है  शरीर  इस  विषय  पर  फिर  से  बहस  किए  जाने  को

 भ्राववयक  नहीं  समिति  |

 रेसस  aces  लिमिटेड  का  विस्तार  करने  को  भ्र नुम ति

 |
 1039.  et  सारिक  maat  :  नया  उद्योग  मन्त्री  23  1979  के  प्रातर  vl  कत-प्रदान

 संख्या  5106  के  उत्तर के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  लीवन  की  एक  सहायक  कम्पनी  चमन  शापंएज  लिमिटेड

 को  विस्तार  करने  की  भ्र नुम ति  देने  का  facia  कर  लिया  है  ale  क्या  इससे  कई  मामलों  में

 सरकारी  नीति  में  छूट  देनी
 पड़

 इस  पर  छूट  दिए  जाने  के  यदि  कोई  कारण  तो  वे  क्या

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  पश्चिमी  बंगाल  की  एक  भारतीय  कंपनी

 को  ब्लेड  बनाने  के  लिए  एक  नये  एकक  को
 लगाने  के  मामले  में  किसी  भी  प्रकार  की  छूट  देने  से

 मना  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  मामले  में  विस्तार  के  लिए  दी  गई

 छूट  को  वापस  लेने  तथा  भारतीय  कम्पनियों  को  उत्साहित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  तथा  tad  शा पं एज

 का  आवेदन  पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 पश्चिमी  बंगाल  की  एक  भारतीय  कम्पनी  का  ब्लेड  बनाने  के  लिए  एक  नए  एकक

 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  शर्तें  उपयुक्त  न  पाये  जाने  के  कारण  रह  कर  दिया  गया  था  ।

 sea  ही  नहीं  उठता  ।

 टेलीविजन  पिक्चर  ट्यूबों  ale  कैलक्यूलेटर  चिप्स  के  सरकारो  माध्यम  से  ध़्यान

 आर  सप्लाई  को  समाप्त  करना

 1040.  श्री  इज़्ज़त  गुप्त
 :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  टेलीविजन  पिक्चर  ट्यूबों  पौर  कैलक्यूलेटर  चिप्स  के  सरकारी  माध्यम  से

 रायात  कौर  सप्लाई  की  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन
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 यदि  a er,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ale  कारण  क्या  भ्रौर

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  कार्यवाही  लघु  निर्माता ग्र ों  के  हित  में  नहीं  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  नहीं  ।

 तथा  :  यह  प्रश्न  हो  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 मिर्जापुर  में  कुटीर  उद्योगों  के  समक्ष  संकट

 1041.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिर्जापुर  तथा  वाराणसी  में  कुटीर  उद्योगों  को  मारी  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  क्योंकि  कुछ  उद्योगपतियों  को
 afeat

 शादी  मशीनों  पर  बनाने  के  लिये

 लाइसेंस  दे  दिये  गये  हैं  ।

 यदि  तो  कुटीर  उद्योगों  को  सम्बन्धित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाने  जा  रहे  प्रौढ़

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाये  जा  रहे  हैं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  नहीं  ।

 ale  प्रशन  ही  नहीं  उठते
 ।

 फिल्म  के  मृत्य  में  वद्ध

 1042.  श्री  दनादन  पुजारी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपया  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  फिल्म  संघ  के  अध्यक्ष  ने  हिन्दुस्तान  फोटों  फिल्म  लिमिटेड  द्वारा

 हाल  ही  में  फिल्म  के  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  को  भ्रनुचित  ब्रताया  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया  कया  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  कुछ  समाचार  पत्रों  ने

 सुचना  प्रकाशित  की  है  कि  भारतीय  फिल्म  संघ  (fuer  फेडरेशन  श्राफ  के  प्रत्यक्ष  ने  यह

 वक्तव्य  दिया  था  |

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लि०  द्वारा  निमित  उत्पादों  के  मुल्य

 सरकार  द्वारा  नियंत्रित  न  होकर  बल्कि  कम्पनी  gre  निश्चित  किये  जाते  हैं  ।  श्रौद्योगिक  लागत

 तथा  मूल्य  ब्यूरो  कम्पनी  के  मूल्य  ढांचे  का  अध्ययन  किया  है  कम्पनी  ने  स्पष्टीकरण  किया  है  कि

 माल  तैयार  करने  की  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  से  जिसमें  चांदी  के  मूल्यों  में  भ्रत्याघिक
 वृद्धि

 शामिल  उनके  मूल्यों  में  समायोजन  करना  पड़ा  था  |

 केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग

 10471,  श्री  राजन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  नारियल  जटा  उद्योग  का  विकास

 करने  हेतु  एक  योजना  1979  में  किसी  दिन  केन्द्रीय  सरकार  को  उसकी  स्वीकृति  तथा

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  भेजी

 क्या  भारत  सरकार  से  चालू  वर्ष  में  योजना  को  क्रियान्विति  हेतु  65921  लाख

 रुपये  रिलीज  करने  का  भ्रनुरोध  किया  गया  कौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उस  पर  सरकार  का  क्या  निर्णय
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मो  चरनजीत
 से  केरल  सरकार

 ने  1978-79  से  लेकर  1982-83  तक  ।  पाँच  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  कार  उद्योग  का  विकास

 करने  की  एक  योजना  भेजी  है  जिसमें  केन्द्र  से  सहायता  के  रूप  में  24°24  करोड़  संस्थागत

 वित्त  के  रूप  में  32-38  करोड़  तथा  योजना  के  अवगत  राज्य  सरकार  के  योगदान  स्वरूप

 5  करोड़  रुपये  कौर  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  61.62  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  अ्रंतगंस्त  है  |

 योजनाकार  रद्द  इक  600  नई  प्राथमिक  सहकारी  10  निर्माणकाल  एक

 विपरीत  संघ  की  स्थापना  बिक्री  डिपो  केरल  राज्य  केयर  कारपोरेशन  को

 वित्तीय  सहायता  देना  कल्याणकारी  श्रम्युपाय  प्राणी  करना  है  ।

 सरकार  ने  इन  सदस्यों  के  निदान  हेतु  उपयुक्त  उपाय  सुकाने/कयर  उद्योगों  को  तेजी  से

 स्वस्थ  विकास  करने  के  लिये  श्री  बी०  सदस्य  योजना  आयोग  की  अध्यक्षता  में  कार

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  एक  उच्च  स्तरीय  श्रघ्ययपन  दल  का  गठन  किया  है  ।  अध्ययन  दल  ने  भ्र पनी

 रिपोर्ट  दे  दी  है  ate  उसकी  विभिन्‍न  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कार  उद्योग  का  विकास  करना  सरचना  करना  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  की

 अपनी  राज्य  योजनाकारों  के  श्रंतगंत  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सहायता  को  मात्रा  प्रध्ययन  दल  की

 सिफारिशों  पर  लिये  गये  निकायों  पर  निभा  करेगी  |

 कम  विकसित  राज्यों  के  नाम

 1045.  श्री  जडेजा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 देवा  में  कम  विकसित  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 राज्यों  का  विकास  करने  की  वर्तमान  व्यवस्था  का  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  कम  विकसित  राज्यों  का  विकास  करने  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 परिवर्तन  लाने  पर  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  राज्य  योजनाश्रों  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 के  आवंटन  के  प्रयोजन  के  लिये  निम्नलिखित  राज्यों  को  कम  विकसित  माना  जाता  2  :

 (1)  वे  राज्य  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  ora  राष्ट्रीय  श्री सत  से  कम  है  :  ग्राहक

 मध्य  राजस्थान  कौर  उत्तर  प्रदेश  |

 (2)  विशेष  श्रेणी  के  राज्य  :

 हिमाचल  जम्मू  कौर  मेघा  सिक्किम  कौर

 त्रिपुरा  ।

 राज्य  योजनायें  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  गाडगिल  फामू ला ला
 कौर  प्राय  समायोजित

 कुल  जनसंख्या  फामू ला
 के  भ्राता  पर  दी  जाती  है  ।  इसके  अलावा  विशेष  श्री  के  राज्यों  को

 केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  कें  प्राश्योधन/समाप्ति  के  कारण  सहायता  प्राप्त  होती  है  क्योंकि  उनका

 समावेश  ara  समायोजित  कुल  जनसंख्या  फार्मूला  के  ग्रन्तगंत  नहीं  सभी  राज्यों  को

 बाहरी  सहायता  प्राप्त  स्कीमों  के  लिए  भ्रतिरिक्क्त  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  इस  समय  यह

 प्रतिष्ठित  सहायता  राज्य  योजना  परियोजनाओं  के  लिए  बाहरी  सहायता  सं वितरण  का  70
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 प्रतिशत  है  |  पहाड़ी  जनजातीय  क्षेत्रों  ae  उत्तर-पूर्वी  परिषद्‌  के  कार्यक्रम के  लिए

 भी  अतिरिक्त  सहायता  दो  जाती  है  |

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 set  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  में  मोटर  साईकिलਂ  का  कारखाना

 1046.  श्री  रासबिहारी  बेहेरा  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रायल  फील्ड  ग्रूप  श्राफ  मद्रास  को  उड़ीसा  में  मोटर  साईकल

 कारखाने  की  स्थापना  करने  की  भ्र नुम ति  दी  गई

 क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए  कोई  ऋण  दिया

 यदि  तो  ate

 (@)  क्या  सयंत्र  में  उत्पादन  शुरु  हो  गया  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 पाकिस्तान  को  ध्रमरोकी  हथियारों  को  सप्लाई

 1047.  डा०  फारूक  अब्दुला  :

 श्री
 पी०

 के०  कोडियन  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  को  गत  दो  महीनों  के  दौरान
 बहुत  बड़ी  संख्या  में

 चीन  के  हथियार  ate  अ्रमरीका  के  हथियार  प्राप्त  हुये

 यदि  तो  कया  भारत  सरकार  को  उनको  aa  तक  मिले
 कुल  हथियारों  ate

 गोला-बारूद  के  बारे  में  कोई  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  अमरीका  की  भ्रोर से  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  इस  सहायता  से  हमारी

 afer  att  रक्षा  संतुलन  कमजोर  पड़  गया  है  ?

 यदि  ऐसा  है  तो  इस  बारे  में  क्या  आवश्यक  उपाय  किए  जाने  का  विचार  किया  जा

 रहा  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 (#)  से  सरकार  को

 मालुम  है  कि  पिछले  दो  महीनों  के  दौरान  हथियारों  ale  गोला-बारूद  की  कुछ  मदें  चीन  ने

 पाकिस्तान  को  दी  हैं  ।  उनके  बारे  में  ब्यौरे  देना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।  जहाँ  तक  अमरीका

 द्वारा  पाकिस्तान  को  हथियार  देने  का  सम्बन्ध  हम  यह  जानते  हैं  कि  इस  मामले  पर  सभी

 दोनों  देशों  की  सरकारों  में  विचार  विमश  जारी  है  ।

 ate  पाकिस्तान  में  हथियारों  ate  गोला-बारूद  के  जमाव  का  हमारी  सुरक्षा

 पर  असर  पड़ता  है  ।  किन्तु  ऐसी  सभी  घटनायें  पर  बराबर  नजर  रखी  जाती  है  तथा  समय  पर

 यथावश्यक  उपयुक्त  उपाय  किये  जाते  हैं  ताकि  रक्षा-तैयारी  पुरी  तरह  बनी  रहे

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।.
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 पुस्तकों  तथा  कर्मियों  के  लिये  कागज की  कमी

 1048,  श्री  शा मन ना  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  छात्रों  के
 उपयोग  के  लिए  किताबें  ate  कापियां  छापने

 क  लिए  उचित  मूल्य  के  कागज  की  भारी  कमी  भ्र ौर

 यदि  दो  कागज  का  उत्पादन  बढ़ाने  अथवा  अपेक्षित  कागज  का  आयात  करने

 तथा  उपयुक्त  उपयोग  के  लिए  कागज  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत  :  तथा  कागज

 की  समग्र  रूप  से  कोई  कमी  नहीं  है  यद्यपि  कुछ  मिलों  के  उत्पादन  पर  समय-समय  पर  बिजली  की

 औद्योगिक  अशान्ति  तथा  aa  कारणों  से  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  सरकार  ने
 मुद्रकों

 प्र का दानों  तथा  wea  उपभोक्ताओं  की  श्रवश्यकताशओ्ं  को  पूरा  करने  के  लिए  कागज  श्रावित  करने

 की  व्यवस्था  की  है  ।  जहाँ  तक  दोषिक  क्षेत्र  का  संघ  पाठ्य  पुस्तकों  के  प्रकाशन  तथा  कापियाँ

 बनाने  के  लिए  छपाई  का  सफेद  कागज  3000  रु०  प्रति  wea  की  रियायती  दर  पर  दिया  जा

 रहा  है
 ।

 श्रीराम  में  भारतीयों  वापस  ज्ञात  नारे

 1049,  श्री  सतीन  ध्रग्रवाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीराम  में  ‘carzalayr  वापस  जागो  नारे  लगाये

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  राष्ट्र-विरोधी  प्रचार  के  स्रोतों  का  पता  लगाने  की

 कोशिश  की  कौर

 यदि  हाँ  तो  इस  मामले  में  यदि  कोई  जांच  को  गई  तो  उसके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ate  :  राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुतार  उल्लिखित  नारे  के  सम्बन्ध  में  बिना  नाम  के  पोस्टर  ate

 दीवार  लेख  राज्य  में  कुछ  स्थानों  पर  दिखाई  दिए  ga  तक  किए  गए  प्रयत्नों  से  स्रोतों  से  पता

 नहीं  लगा  है  ।  मामले  की  जाँच  की  जा  रही

 राज्यस्थान
 के  बाड़मेर  तथा  जसलमेर  जिलों  में  खातेदारों  भूमि  के  ग्र धि ग्रहण  के  लिये  मुआवजा

 1050.  श्री  विरधी  चन्द  जेन  :  कया  रक्षा  मन्त्री  रहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 राजस्थान  के  बाड़मेर  तथा  जैसलमेर  जिलों  के  उन  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  नाम  कया

 हैं  जहाँ  सेनिक  मकानों  के  निर्माण  के  लिऐ  खातेदारी  भूमि/गर  खातेदारी  भूमि  का  अधिग्रहण

 किया  गया  है  तथा  उक्त  ग्रहण  कब  किया  गया

 बया  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  राजस्व  विभाग  द्वारा  बार  बार  ध्यान

 जाने  के  बावजूद  भी  रक्षा  विभाग  ने  इस  alt  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  भ्र  यक  तो  इसके

 क्या  कारण हैं  wie  इसमें  विलम्ब  के  लिये  कौन  श्रधीकारो  जिम्मेवार  ate

 रक्षा  विभाग  द्वारा  वहां  से  निकाले  गये  q-cariaay  को, सही  सही  किस  तारीख

 तक  मुआवजा  कर  दिया  जायेगा ?

 म्  लिट  - ह  |
 प्लि  )  ब  से  बाड़मेर  झ्र ौर

 हसा

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at
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 gaat  जिलों  में  निम्न  प्रकार से  रक्षा  भ्रावश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  लगभग  328  एकड़

 गैर.सरकारी  भूमि  भ्र धि ग्रहीत  की  गई  है  प्रौढ़  लगभग  84  एकड़  गेर-सरकारो  भूमि  भ्रमित  की

 गई
 हैं

 (1)  1976  में  बाड़मेर  जिले  के  मीठरी  खुद  गांव  में  133.20  एकड़  गेर-सरकारी

 भूमि  प्रधिग्रहोत  की  गई  थी  ।  मुआवजे  की  मात्रा  के  बारे  में  उक्त  जिले  के  कलक्टर  तथा  रक्षा

 भूमि  श्र  छावनी  राधिका  रियो
 के  बीच  मतभेद  होने  के  कारण  wait  मुग् राव जा  war  नहीं

 किया  गया  मामले  के  ब्यौरे  मंत्रालय  को  प्राप्त  हो  गए  हैं  i  वित्त  मंत्रालय  के  साथ

 सलाह  मशविरा  करने  के  बाद  उचित  मुआवजा  aa  किया  गया  है  ale  इस  संबंध  में  भुगतान

 करने  के  लिए  कलक्टर  को  प्रदेश  भेजे  जा  रहे  हैं  ।

 (2)
 1978  में  जैसलमेर  जिले  के  डबला  ae  दरबारी  का  गाँव/नामक  गावों

 में  4,2  एकड़  खरीदारी  भूमि  प्रधिग्रहोत  की  गई  थी  ।  जिले  के  जो  इस  संबंघ  में  सक्षम

 प्राधिकारी  ने  श्रावस्ती  मुआवजे  की  राशि  निर्धारित  नहीं  की  है  ।  उनसे  श्रीनरेश  किया  जा

 रहा  है  कि  वे  इस  संबंध  में  शीघ्र  कार्रवाई  कर  ।

 (3)  1972  में  बाड़मेर में  190.68  एकड़  भूमि  श्रघिग्रहोत  की  गई  थी  ।

 1979  तक  का  विधिक  श्रावस्ती  मुआवजा  अदा  किया  जा  चुका  है  ।  इस  भूमि  को  afar

 करने  के  लिए  aa  age  मिल  गई  है  |

 (4)  सन्‌  1967  में  जसलमेर  में  83.72  एकड़  भूमि  asa  की  गई  थी  ।  85,972  रु०

 को  राशि  मुआवजे  के  रूप  में  पहले  ही  वितरित  की  जा  चुकी  है  ate  13,288  रुपए  की  बकाया

 रानी  तीन  मू-स्वामियों  में  श्रमी  वितरित  की  जानी  बाकी  है  ।  quay  के  निर्धारण  में  कुछ

 श्रनियमितताश्रों  की  शिकायतों  के  कारण  बकाया  राशि  का  वितरण  रोक  दिया  गया  है  ।  राज्य

 सरकार  उन  शिकायतों  की  जाँच-पड़ताल  कर  रही  माननीय  सदस्य  के  साथ-साथ  सरकार

 को  मी  इस  विलम्ब  के  लिए  चिन्ता  है  ate  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  अलग  से  भ्रनू रोध  किया

 है  कि  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  का  निणुंय  शीघ्र  भेजा  जाए  |

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के  प्रतिष्ठान  सबंधी  विशेषज्ञ  afafa  का  प्रतिवेदन

 1051.  थी  राजगोपाल  नायडू  :

 श्री  गायकवाड  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  ऊर्जा  संयंत्रों  के  प्रतिष्ठापन  के  बारे  में  किसी  विशेषज्ञ  समिति

 ने  agar  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  भ्र ौर

 (a)  af  तो  क्या  उक्त  समिति  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  ग्रोवर  प्रदेश  में  किसी  स्थल

 की  सिफारिश  की  है  ?

 धान  मन्त्री  इन्दिरा  :  (#)  हां  ।  उपयुक्त  स्थलों  का  चुनाव  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  स्थल  चयन  समिति  ने  परिश्रमी  ate  दक्षिणी

 बैद्य त  क्षेत्रों  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।

 परमाणु  बिजलीघर  स्थापना  के  बारे  में  विचार  समिति  ने  जिन  carat  की

 सूची  प्रस्तुत  की  उनमें  आँख  प्रदेश  के  कुछ  स्थल  ty wut  शामिल  हैं  ।
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 जम्मू  में  सीमेंट  परियोजना  की
 स्थापना

 1052.  कण  सिंह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  क्षेत्र
 के  बोली  स्थान  में  एक  सीमेंट  परियोजना  के  निर्माण  का  कोई

 प्रस्ताव  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  पड़ा

 क्या  निकट  ही  बनने  वाले  थीन  बाँध  पर  होने  वाले  निर्माण  को  देखते  हुए  यह

 कौर  मी  fsa  आवश्यक  कौर

 यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि

 बोली  का  यह  सीमेंट  कारखाना  जितना  जल्दी  संभव  सकाय  करना  प्रारम्भ  कर  दे  ॥

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  से  जम्मू  तथा

 काश्मीर  मिनरल  लि०  को  बोली  में  2  लाख  मी  ०टन  की  क्षमता  वाला  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  21.4.1971  को  एक  अन्य  पत्र  को  फिर  से  वैध  करने  के  लिए  मंत्रालय  में  कोई

 भी  aqua  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  रात  यह  बताना  कठिन  है  कि  यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो

 जाएगी  |

 परमाणु  ऊर्जा  प्रतिष्ठानों  के  बज्ञानिकों  में  सतोष

 1053.  थी  fag  देव  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  है  कि  देश  में  परमाणु  ऊर्जा  प्रतिष्ठानों  में  काम  कर  रहे

 युवा  वैज्ञानिकों  में  म्रस॑तोष  व्य/प्त  है  क्योंकि  उन्हें  आगे  बढ़ने  तथा  स्वतंत्र  रूप  से  अनुसंधान

 गतिविधियों  के  लिये  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध  नहीं

 क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  इन

 ष्ठानों  में  एक  कर्मचारी  को  अगली  पदोन्नति  प्राप्त  करने  में  कितना  समय  लगता  कौर

 इन  संगठनों  में  ऐसा  कौन  सा  तन्त्र  है  जिसके  माध्यम  से  वैज्ञानिक  तथा  कमंचारी

 ara  शिकायतें  बता  सकते  हैं  भ्र ौर  उनको  दूर  करने  के  लिये  क्या  अनुचित  कायें वाही  की  गई

 है  ?

 प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  :  से  परमाणु  उर्जा  विभाग  में

 पदोन्नतियों  मेरिट  प्रमोशन  स्कीम  के  प्रसार  की  जाती  हैं  ।  इस  स्कीम  के  जब  कोई

 वैज्ञानिक  किसी  पद  पर  लगभग  4  से  7  ag  तक  सेवा  कर  चुका  होता  है  तब  उसके  कार्यानिपादन

 को  ध्यान  में  रख  उसकी  पदोन्नति  अ्रगले  ऊचे  ग्रेंड  में  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जाता

 है  तथा  afe  कोई  रिक्ति  न  तो  ऐसी  पदोन्नति  के  लिए  नए  पद  का  सृजन  किया  जाता  है  ।

 वैज्ञानिकों  को  स्वतंत्र  रूप  से  अ्रनुसंधान  करने  का  हर  waar  प्रदान  जाता  है  ate

 हर  तरह  से  भ्रनुचित  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।  विभाग  के  वैज्ञानिक  भारत  में  ate  विदेशों  में

 आयोजित  अनेक  संगोष्ठियों  में  भाग  लेते  हैं  ।  विभाग  उनके  शोध  संबंधी  प्रतिवेदनों/बिन्वों  शादी

 के  प्रकाशन  की  व्यवस्था  करता  है  ।  इसके  शोध-कार्य  को  सुप्रसिद्ध  वैसा निक  पत्रिकाओं

 में  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इस  सामान्य  स्थिति  काफी  संतोषजनक है  ।  अ्रसंतोष

 के  इक्के-दुक्के  मामले  हो  सकते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  पर  उपयुक्त  स्तर  पर  विचार  किया  जाता  है

 ax  यदि  कोई  शिकायत  सही  पाई  जाती  है  तो  उसे  टूर  जाता  है  |

 कार्यालय  के  निर्धारित  माध्यम  से  अपनी  शिकायतें  पेश  करना  है
 सामान्य  प्रक्रिया  का
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 लाभ  aathre  उठा  सकते  हैं  ।  इसके  भ्र लावा  crea  परिषद  ait  ट्राम्बे  वैसा निक  परिषद  नामक

 दो  निकाय  भी  हैं  ।  माना  परमार  अनुसंधान  केन्द्र  के  वर्गों  के  प्रभागाध्यक्ष  तथा  वरिष्ठ

 ज्ञानिक  इन  नदियों  के  सदस्य  हैं  तथा  भामा  भ्रनुसंघान  केन्द्र
 के

 निदेशक  इनके  भ्रध्यक्ष

 है  a  निकाय  tem  की  समस्या ग्र ों  ate  वेज्ञा  नाकों  की  शिकायतों  पर  गौर  करते

 छोटे  माने  पर  साबुन  तथा  डेटरजेंट  उद्योग

 1054,  श्री  पी  कुरियन  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  सोडा  एश  तथा  कास्टिक  सोडा  न  मिलने  के  कारण  छोटे

 पैमाने के के  साबुन  तथा  डेटरजेंट  उद्योग  को  भारी  क्षति  पशु  ची  ale

 )  यदि  तो  इस  BAIT  की  जरुरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  चानना  सोडा  ऐश  न  मिलने  के

 कारण  वर्ष
 .

 97  के  बाद  लवुक्षेत्र  में  स्थापित  किये  गये  एककों  पर  प्रत्याशी  प्रतिकूल  प्रभाव

 पडा  ।  इसके  waar  वर्ष  1979  से  कास्टिक  सोडे  की  कभी  के  कारण  साबुन  के  छोटे  उद्योगों  पर

 भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 देशी  सोडा  ऐश  क  वितरण  क  लिए  रासायनिक  तथा  उनकी  विभाग  द्वारा  मागं

 दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किये  गये  हैं  जिनके  भ्रनुसार  निर्वात  ag  1977  में  उपभोक्ताओं  द्वारा  की

 गई  खरीद  क  अ्रतु पार  उन्हें  सोडा  ऐन  का  संकरण  करना  |  इसक  प्रभावी  सरकार  ने  20,000

 ी  ०टन  सोडा  ऐश  ग्रायात  करने  की  व्यवस्था  की  है  ।  यह  मात्रा  पहले  ही  आयात  की  जा  चुको

 है  ale  राज्य  सरकारों  को  लघु  एककों  में  संभरण  करने  के  लिपे  दी  जा  चुकी  सोडा  ऐश  का

 आयात  सामान्य  लाइसेंस  के  श्रस्तगंत  करने  की  अनुमति  दी  गई  हैं  ale  लाइट  सोडा  ऐश  पर

 maa  शुल्क  भी  75  प्रतिशत  से  घटाकर  35  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  इसकी  माँग  को  देखते

 हुए  ait  अधिक  grata  करने  क  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सोडा  ऐस  की  कमी  को

 पुरा  करने  क  लिए  सरकार  ने  भारतीय  राज्य  रसायन  एवं  भेषज  निगम  को  20,000  Ato  ट

 सोडा  ऐश  का  भ्रायात  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  इसमें  8,000  मी ०  टन  सोडा  ऐश  पत्तन

 पर  पहुच  चुका  है  ।  6,000  मी०  टन  सोडा  ऐश  का  सरकारी  क्षेत्र  तथा  लघुक्षेत्र  के  एककों

 में  संभरण  करने  हेतु  राज्यवार  श्रावंटन  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।

 सरकार
 ने  इस  20,000  मीटर  कास्टिक  सोडा  क  आयात  को  शुल्क  से  छूट  दे  दी  है  ताकि

 इसे  उचित  कीमतों  पर  बेचा  जा  सके  |

 राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीति  संबंधी  समिति

 1055  फारुक  अब्दुल्ला

 श्री  लेमन  मलिक

 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  भ्रल्तूरी

 श्री  fag  देव

 कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि श्री  राममूर्ति

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  एक  समिति  गठित  की  है  जिसकी  प्रावश्यकताओ्रों
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 प्राथमिकताओं  ate  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखकर  एक  ट्रीय  ऊर्जा  नीति  बनाने  का  काम

 सौंपा  गया

 यदि  |  तो  समिति  agar  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  करेगी

 यदि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  भ्र ौर

 समिति  की  सिफारिशों  को  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  इंदिरा  गांधी )  afi  योजना  आयोग  द्वारा  ऊर्जा

 नीति  से  संबधित  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  गया  था  |

 कार्यकारी  दल  ने  अपनी  रिपो  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 कार्यकारी  दल  ने  श्रेय-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रकों  में  शताब्दी  के  wa  तक  ऊर्जा

 की  मावी  माँग  का  अनुमान  लगाया  तथा  ऊर्जा  की  वर्तमान  थ्रोट  भावी  पूर्तियों  की  समीक्षा  की  ।

 ऊर्जा  की  पूर्ति  कौर  मांग  के  बीच  अधिक  संतुलन  बनाए  रखने  के  year  से  कार्यकारी  दल  ने

 निम्नलिखित  श्राघार  पर  नीति  सबंधी  सिद्धान्तों  के  सुभाव  दिए

 (1)  तेल  को  खपत  पर  न्यूनतम  संभव  tat  तक  नियंत्रण  रखना

 (2)  ऊर्जा  के  उपयोग  में  दक्षता  में  दुद्धी  के  द्वारा  ऊर्जा  के  उपयोग  का  संरक्षण

 (3)  विशेषकर  औद्योगिक  क्षेत्र  में  ऊर्जा  की  खपत  की  गहनता  को  कम

 करके  ऊर्जा  की  समग्र  मांग  को  कम  करना

 (4)  ऊर्जा  के  नवीकरणीय  संसाधनों  पर  निर्भरता  में  बद्धी  भ्र ौर

 (5)
 भविष्य  में  ऊर्जा  की  पूर्ति  ate  मांग  की  नई  जानकारी  के  संदर्भ  हमारे  श्रमिक

 विकास  की  कार्य थे नीतियों  ar  विशेषकर  ऊर्जा  की  खपत  से  सीघे  संबद्ध  कार्य नि  तियों  का

 पूनम  ल्यपाक्न  करना  wa  faeq  विज्ञान  के  स़्थिति  संबंधी  ददरी  विकास

 ait  कृषि  में  यंत्री कर रा  बाद  |

 कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  के  दूरगामी  प्रभाव  इसलिए  उन  सभी  मंत्रालयों

 द्वारा  इन  पर  सावधानी  से  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता
 है

 ate  ag  रिपोर्ट  उन्हें  विचार

 करने  के  लिए  भेजी  गई

 दांत  घाटी  वैली  )  परियोजना

 1056.  श्री  माधव  राव  सीरिया :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पर्यावरण  योजना  तथा  समन्वय  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  ने

 केरल  में  शांत  घाटी  परियोजना  को  अनुमोदन  इस  शत  पर  किया  था  कि  राज्य  सरकार  18  सत्री

 सुरक्षा  कार्यक्रम  पर  सहमत  झ्र ौर

 यदि  at,  तो  18  सत्री  सुरक्षा  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मन्त्री  (attaat  इन्दिरा  wie  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय

 प्रायोजना  एवं  समन्वय  afafa  ने  पश्चिमी  ब  घाटों  का  पारिस्थितिकीय

 प्रायोजना  के  लिये  एक  कार्य  बल  की  स्थापना  की  थी  ।  काय  बल  ने  geal  रिपोर्ट  में  इस  बात

 की  जोरदार  सिफारिश  को  है  कि  शांत  घाटी  वली  )  जल  विद्युत  परियोजना  को  छोड़

 दिया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  सरकार  सर  ग़त
 ्र  man"  व  करती  है  कि  किसी  कारणवश  इस  परियोजना  को  नहीं  छोड़ा
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 जा  सकता  तो  sak  लिए  काय  बल  १५ अनक  सुरक्षा  उपायों  का  सुभाव  दिया  1978

 में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  ने  विधायी  उपाय  के  ध्र'घनियमन  के  aga,  जो  कि  उनके  सुरक्षा  उपायों

 को  सुनिश्चित  इस  परियोजना  को  श्रापना  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  था  ।  वर्तमान

 सरकार  ने  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  करने  का  नीरज  लिया  है  ale  वह  पहले  ही  इस  बारे  में

 राज्य  सर र  से  सम्पर्क  बनाये  हुए  हैं  ।

 विदेशों  में  चाकलेट  का  निर्यात  करने  वाली  कम्पनियाँ

 1057  श्री  निहाल  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  भारतीय  ale  विदेशी  चाकलेट  निर्माता

 उड़ीसा  के  भ्रादिवासियों  से  बहुत  सस्ती  दर  पर  पेड़  के  बीज  खरीद  रहे  हैं  शरीर  इस  बीज

 का  इस्तेमाल  ऐसा  पदार्थ  तैयार  करने  के  लिए  किया  जाता  है  जो  चाकलेट  में  मिलाया  जाता  है

 तथा  इससे  चाकलेट  को  मुह  में  घुलने  में  सहायता  मिलती  है  we  इस  तरह  से  चाकलेट  तैयार

 करके  वे  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे

 यदि  तो  इन  बीज  इकट्ठे  करने  वालों  को  उचित  मूल्य  दिलवाने  के  लिए

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  भरोसा

 उन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  विदेशों  को  चाकलेट  ar  निशांत  कर  रही  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  :  उड़ीसा  सरकार

 द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  भ्रनुसार  अपेक्षित  जानकारी  में  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 ऐसी  कोई  कम्पनी  नहीं  है  जो  इस  समय  विदेशों  को  चाकलेट  का  निर्यात  कर  रहीं

 हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  ध्रधिकारियों  की  विशेष  वेतन  पदों  पर  नियुक्ति

 1058,  थ्रो  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  नियमित  तथा  हस्थनापन्न  रूप  से  डेनियल  श्री  क्यों  को

 fate  वेतन  पदों  पर  नियुक्ति  करने  के  लिए  क्या  सिद्धान्त  नीति
 बनाई

 गई  है  ake  पालन  की

 जाती

 कितने  अधिकारियों  को  1979  में  प्रथम  बार  इस  प्रकार  नियुक्त  किया  गया  था

 at  प्रत्येक  की  नियुक्ति  की  तारीखें  क्या

 क्या  कुछ  अधिकारियों  को  जिन्हें  पहले  उनके  क्रमिक  विभाग  प्रमुखों  की  प्रतिकूल
 रिपोर्टों  पर  बिक्री  कर  विभाग  तथा  भूमि  ate  aaa  विभाग  orf  से  स्थानान्तरित  किया  गया

 था  उन्हें  कामना  1978  तथा  1979  में  विशेष  वेतन  पद  दिये  गये  भ्र ौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  योगेन्द्र  :  से  नियमित  तथा

 स्थानापन्न  डी०  ए०  एन०  कराई  alo  एस०  अधिकारियों  का  शभ्रान्तरिक  स्थानान्तरण  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  किया  जाता  हैं  बिशेष  वेतन  पदों  पर  नियुक्ति  सामान्यतਂ  इन  पदों  की  शभ्रावइ्यकता

 तथा  ऐसे  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  अधिकारियों  की  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती
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 किन्तु  जहां  तक  सम्भव  हो  ऐसी  नियुक्तियाँ  करने  के  लिए  अधिका  रियों
 की  वरिष्ठता  पर  भी

 विचार  किया  जाता  है  ।

 2.  विशेष  वेतन  के  पदों  पर  1979  में  पहली  बार  नियुक्त  किए  गए  अधिकारियों  की

 संख्या  5  उनकी  नियुक्ति  की  तारीख  6-2-79,  4-4-79,  2-7-79,  3-7-79  तथा  25-10-79

 3.  एक  अधिकारी  श्री  को  एन०  मेहरोत्रा  को  20-1-76  की  बिक्री  कर  विभाग  से

 स्थानान्तरण  किया  गया  था  क्योंकि  उसके  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  थीं  ।  यद्यपि  इस  अधिकारी  के

 विरुद्ध  aria  सिद्ध  नहीं  हुए  किन्तु  बिक्री  कर  प्रयुक्त  ने  aga  विभाग  से  श्री  मेहरोत्रा  का

 स्थानान्तरण  करने  का  अ्रनुरोध  किया  था  जेसा  कि  उनके  अनुसार  इस  श्रचघिकारी  की  वहाँ  प्रतिप्ठा

 नहीं  श्री  मेहरोत्रा  को  बिक्री  कर  के  पद  से  स्थानान्तरण  किये  जाने  पर  faretr

 निदेशालय  में  प्रशासनिक  अधिकारी  के  पद  पर  dara  किया  ag  विशेष  वेतन  पद  नहीं है  ।

 उनको  25-10-78  से  सहायक  निदेशक  के  विशेष  वेतन  पद  पर  नियुक्त

 किया  गया  था  जहां  100  रु०  मासिक  विशेष  वेतन  है  ।  श्री  मेहरोत्रा  की  विशेष  वेतन  पद  पर

 नियुक्त  रोजगार  कार्यालय  में  काय॑  करने  के  उसके  18  वर्ष  के  भ्रनुभव  के  कारण  उस  पद  के  लिए

 उसकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रख  कर  को  गई  थी  ।

 4.  दूसरा  भ्रमणकारी  श्री  कार  बी०  एस०  त्यागी है  जिसको  भूमि  तथा  भवन  विभाग

 से  1978  में  स्थानान्तरित  किया  गया  था  ।  उसका  स्थानान्तरण  खराब  रिपोर्टे  के  कारण

 नहीं  किया  गया  था  किन्तु  उसमें  प्रशासनिक  कारण  थे  |  उसको  15-10-79  (gate)  से  डिप्टी

 सहकारी  समितियों  के  विशेष  वेतन  पर  तनाव  किया
 गया

 था  |

 किसानों  हारा  कपास  को  बिको

 1059.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  कपास  उत्पादन  राज्य  किसानों  द्वारा  मंडियों  में  कपास

 की  विवशता पु रां  बिक्री  से  श्रत्यधघिक  चिन्तित

 यदि  तो  इन  राज्यों  में  मंत्री  महोदय  को  अपनी  समस्यायें  बता  दी  हैं  भ्र ौर
 ~
 स्थिति  में  सुधार  के  लिए  तुरन्त  ही  केन्द्र  के  हस्तक्षेप  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  से  कृषकों  द्वारा

 रूई  की  विवशता पु रण  बिक्री  करने  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  को  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 सभी  किस्मों  की  रूई  के  बाजार  मूल्य  औसत  weal  किस्म  के  सरकार  द्वारा  घोषित  न्युनतम

 समर्थन  नृत्यों  से  अघिक  रहे  भारतीय  रूई  निगम  द्वार  बड़े  qara  पर  को  गई  खरीद  से

 कुतर्कों  को  भ्र पने  उत्पादन  के  उचित  मूल्य  मिलने  में  सहायता  मिली  है  तथा  जो  प्र निवार्य  रूप  से

 पिछले  वर्ष  के  मूल्य  से  मी  श्रमिक  या  तुलनीय  हैँ  ।  केन्द्र  द्वारा  हस्तक्षेप  किये  जाने  सम्बन्धी  कोई

 श्रतुरोध  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  अपराधों  के  बारे  में  विचार  गोष्ठी

 1060.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  गृह  मन्त्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :”'

 क्या  स  रकार  का  ध्यान  हाल  ही  में  faaart  में MNES  a  |  प्रायोजित  उत  विचार-गोष्ठी में  हुए
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 विचार  विमर्श  की  ax  grace  किया  गया  है  जिसमें  प्रख्यात  वक्तव्यों  ने  अपराघ  नए सम्बन्धी

 झ्रांक डॉ  को  जनता  a  छिपाने  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  कौर  दावे  के  साथ  प्राधिकारियों  को  दोषी

 ठहराया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ax

 इस  मामले  में  किस  तरह  की  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवाना )  att  5-3-1980

 को  बिल  भाई  पटेल  aga  में  महिला  दक्षता  समिति  द्वारा  एक  विचार  गोष्ठी  की  गई  थी

 जिसमें  पुलिस  के  उपायुक्त  ने  मी  माग  लिया  था  ।  किन्तु  इस  विचार  गोष्ठी  में  श्रीराम  सम्बन्धी

 mast  को  जनता  से  छिपाने  का  कोई  area  नहीं  लगाय  गया  था  ।  पहले  की  तरह  दिल्‍ली  पुलिस

 द्वारा  अपराध  पत्रिकायें  प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।

 बड़  एककों  द्वारा  पुर्जों  का  आयात

 1061.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  कपा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  को  जोर  गया  है  कि  देश  के  शभ्रघिकतर  बड़े

 उत्पादन  एकक  अपने  लिए  पुर्जे  श्र  अरन्य
 migehrat a

 स्थानीय  लघु  एककों  से
 खरीदने

 की

 बजाय  उनका  आपात  करने  को  प्राथमिकता  देते

 यदि  तो  उनके  ध्यान  में  ऐसें  कितने  मामले  लाए  कौर

 इस  प्रवृत्ति  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 .

 चरनजीत  से  av
 के

 लिए  बनाई  गई  रायात  नीति  के  ढांचे  के  weave  हो  हिस्से  पुर्जों  तथा  फालतू  पुर्जों  के  आयात  की

 प्रयुक्ति  दी  जाती  है  ।  नीति  निर्धारित  करते  समय  देशी  उत्पादों  की  उपलब्धता  पर  सावधानी  से

 विचार  किया  गया  है  ।  हिस्से  पुर्जों  तथा  फालतू  पुर्जों  के  arara  के  लिए  दिए  गए  आवेदन  पत्रों

 पर  नीति  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवायों  के  श्रधघिकारियों  का  एक  कार्यालय  से  दूसरे  में  भेजा  जाना

 1062.  थी  सी०  टी०  दंड पाणि :  क्या  थ
 मंत्री  यह  बताने  क  कपा  विचरने  कि

 क्या  कोई  ऐसी  पद्धति  है  जिसके  प्रन्तरगंत  ओवर  सचिव  सचिव /  निर्देशक  के  रूप

 में  काम  कर  रहे  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाशर्तों  के  अघिकारियों  को  स्वच्छ  प्रशासन  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  एक  मंत्रालय  से  दूसरे  मंत्रालय  में  भेजा  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा  कया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  शरीर

 ऐसे  प्राधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  लगातार  उद्योग  मंत्रालय  तथा  पेट्रोलियम

 पौर  रसायन  मंत्रालय  जो  मुख्य  रूप  से  औद्योगिक  घरानों  से  सम्बद्ध  उप  सचिव

 के  रूप  में  3  वर्षों  से  अधिक  समय  से  ate  gat  सचिव  के  रूप  में  5  वर्ष  से  श्रमिक  समय  से

 अ्रधिकारी  के  रूप  में  उनकी  सेवा  को  मिलाकर )
 कार्य  करते  रहे  हैं

 ?

 गृह  मंत्रालय  att  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बेस्ट

 तथा  ग्रीवा  रियों  के  करियर  विकास  तथा  प्रशासन  की  कार्य  कुशलता  के  लिए
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 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  उन  श्रधघिकारियों  जिन्होंने  ओवर
 सचिव

 के  स्तर  पर

 किसी  मंत्रालय/विभाग  विशेष  में  लगातार  पांच  से  श्रमिक  वर्षों  तक  सेवा  कर  ली  सम्पूर्ण

 प्रशासनिक  STAY  के  श्रघ्यधीन  स्थानांतरित  किए  जाने  के  प्रयास  किए  जाते हैं  ।

 42
 सचिव

 के  के  के  ह  के सरवर  सचिव  32)  |

 बम्बई  का  नाम  बदल  कर  मुम्बई  करना

 1063.  श्री  करार  महा लगी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  का  मूल  देशी  नामਂ  मुम्बई

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  को  बम्बई  का  नाम  बदल  कर  रखने  के

 बारे  में  अब  से  काफी  यानी  1977  में  महाराष्ट्र  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त

 gal

 यदि  तो  क्या  area  सरकार  ने  वह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  कौर  यदि

 तो  ait
 =

 यदि  तो  बिलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  धौर  :

 महाराष्ट्र  सरकार  से  1977  में  प्राप्त  बम्बई  का  नाम  बदल  कर  मुम्बई  रखने  का  प्रस्ताव

 श्रमी  विचाराधीन  है  |

 was  के  उत्पादन  में  कमी

 1064.  श्री  माधव  राव  सीरिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  कपड़े  के  उत्पादन  में  कुछ  कमी  भाई  है  जिसके

 फलस्वरूप  कपड़े  के  मूल्यों  में  कई  गुना  वृद्धि  हो  गई

 यदि  उसका  eater  क्या  att

 कपड़े  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  भोर  कीमतों  में  कमी  लाने  के  लिए  क्यों  कदम  उठाये

 जाने  का  विचार  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  :  ate  दवां  1978-79

 में  वास्तविक  उत्पादन  लक्ष्य  से  श्रमिक  द्र  लेकिन  1979-80  में  अनुमानित  उत्पादन  के

 उत्पादन  लक्ष्य  से  कम  होने  की  संभावना  है  ।  क्षेत्र-वार  कपड़  का  उत्पादन  कौर  उसके  लक्ष्य  का

 विवरण  नीचे  दिया  जाता  है  :

 (10  लाख  मीटरों

 क्षेत्र  1978-79  1979-80
 a अ  क

 area  लक्षित  भ्र नुमा नित  लक्षित

 उत्पादन  उत्पादन  उत्पादन उप
 दत

 मिल  क्षेत्र  43  42530  4041  4379

 हथकरघा  क्षेत्र  2432  2700  2450  2780

 3948  3050  903
 विद्युत  करघा  क्षेत्र  ब्  Ve’  AUS  3861

 योग  :  10708  100L0  10394  11020
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 sat

 19
 1980

 sg a  ~
 1978  कौर  जगन  1.0  1980  की  अ्रचधि  के  दौरान  सूती  वस्त्र  मिलों  के  थोक  मुल्य

 सूचकांक  की  संस्था  में  लगभग  10  प्रतिदिन  की  वृद्धि  दर्शायी  गई  है  ।  सूचकांक  संख्या  में  वृद्धि  का

 प्रमुख  कारण  कच्चे  माल  की  लागत  में  बुद्धि  होना  है  जो  कपड़  की  उत्पादन  लागत  में  जोड़ी

 जाती  हैं  ।

 ऊर्जा  कोयला  तथा  डीजल  के  प्रावधान  हेतु  भ्रपेक्षित  दिशा  में

 स्थिति  निर्माण  द्वारा  वस्त्रों  के  उत्पादन  स्तर  ठीक  किया  जा  सकता  है  ।  उन  क्षेत्रों  में  जहाँ  वस्त्र

 एकक  केन्द्रित  हैं  !  बिजली  कटौती  में  कमी  करने  से  उत्पादन  में  ही  वृद्धि  हो  सकती  है  ।

 वस्त्र  मिलों  सहित  औद्योगिक  एककों  को  कोयला  तथा  डीजल  तेल  की  सप्लाई  में  सुघार

 करने  हेतु  हरनेक  कदम  उठाने  का  सरकार  का  इरादा  है  ।  वस्त्र  उद्योग  श्राधुनिकी-करण  योजनाकारों

 के  माध्यम  से  प्रगति  कर  रहा  है  जिससे  केवल  प्रभावित  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  होगी  बल्कि

 उत्पादन  लागत  में  मी  महत्वपूर्ण  ढंग  से  कमी  जाएगी  ।

 झण्डा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  सरकारो  नौकरियों  में  जनजातोय  कोटे  को  भरा  जाना

 1065.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  संघ  क्षेत्र  में  सरकारी  नौकरियों  में  जनजातीय

 कोटा  जनजातीय  उम्मीदवारों  से  भरा  जाता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  सनौर

 क्या  सरकार  का  निकोबारी  जनजातीय  लोगों  को  अन्यों  के  बराबर  लाने
 हेतु  विशेष

 रूप  से  तीसरी  श्रेणी  तथा  चतु  श्रेणी  में  सरकारी  नौकरियों  में  उनके  दावों  पर  विचार  करने

 का

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  श्रण्डम.न  ate

 निकोबार  प्रशासन  के  सीधी  भर्ती  द्वारा  मरे  जाने  वाले  पदों  में  ग्रनुसुचित  जनजातियों  के

 उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 (1)  ग्रुप
 क  at  ख  श्रेणी  1  ate  2)  पद  7-1/2%

 (2)  ग्रूप  ग  पद  16%

 (3)  ग्रुप  घ
 ~ (ar

 पद
 16%,

 जनजाति  के  पात्र  उम्मीदवारों  को  सेवा  में  लिया  जाता  है  ।  जब  पात्र  उम्मीदवार  उपलब्ध

 नहीं  होते  तो  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  पदों  को  ग्र ना रक्षित  कर  दिया  जाता  है  ।

 नियमों  के  अनुसार  सरकारी  सेवाशर्तों  में  के  लिए  निकोबारी  जनजातियां  उतना

 ही  पात्र  हैं  जितनी  अन्य  जनजातियाँ  हैं  ।

 sOSATA  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  जेल  सुधार  को  मांग

 1066.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  जेल  सुधार

 को  माँग  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  90  सूत्री  साँग-पत्र  में  उल्लिखित  माँगें  क्या  हैं  att  उन  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई  कौर
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 क्या  सरकार  का  विचार  श्रण्डमान  शरीर  निकोबार  द्वीपसमूह  के  लिए  वैसा  ही

 नवीनतम  जेल  मनुपाल  लागू  करने  का  है  जो  मुख्य  भूमि  में  लागू  किया  गया  है  यदि  है  तो

 कब  से  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  भ्रण्डमान  निकोबार

 द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  जेल  सुधारों  की  माँगों  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।  प्रशासन  ने  कैदियों

 को  आपातकालीन  रिहाई  स्वीकृत  कै
 दियों  को  छूट  कै

 दियों  की  सितारों

 तथा  जेलों  में  झनुदासन  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  मानक  जेल  मैनुअल  में  तत्सम्बन्धी  भ्र ध्या यों

 पर  आघारित  नियम  ल  गु  किये

 2.  माँगों  की  90  सूत्री  सूची  में  अन्य  मांगों  के  साथ  निम्नलिखित  मांगें  को  गई  थीं  :

 (1)
 जेल  agar  लागु  किया  जाय  |

 (2)  इस  समय  asat  alt  हैड  areal  के  वेतनमान  एक  जेसे  हैड  वार्डनों  की

 तनखा  वेतनमान  दिया  जायें  ।  इसके  अतिरिक्त  उनके  वेतनमान  पुलिस  में  aces

 पदों  के  स्तर  तक  लाये  जायं  |  जेल  कर्मचारियों  की
 निःशुल्क

 क्वाटर  दिये  जायें  ।

 जेसा  सम्पूर्ण  देश  के  अरन्य  मागों  में  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  यहाँ  की  जेलों  में  सजायाफता  कैदियों  द्वारा  किये  गये  श्रम  के  लिए  मजदूरी  की

 प्रथा  शुरु  की  जाय  जसी  देश  के  अरन्य  सभी  मागों  की  जेलों  में  व्यवस्था  है  ।

 3,  भ्रमित  जेल  मैनुअल  समिति  द्वारा  बनाये  गये  माडल  नेल  मैनुअल  पर

 saa  जेल  मनुपाल  लागू  करने  के  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  यह  बताना  श्रमी  संभव  नहीं

 है  कि  जेल  मैनुअल  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ag  तथ्य  नहीं  है  कि  वाहनों  भ्र ौर

 हैड  वार्डनों  के  बेईमान  एक  जेसे  हूँ  ।  वार्डनों  का  वेतनमान  पुलिस  कांस्टेबल  के  वेतनमान  जेसा

 हालांकि  हैड  areal  के  वेतनमान  ale  पुलिस  विभाग  में  हैड  कांस्टेबलों  के  वेतनमान  के  बीच

 असमानता  हैड  वाहनों  के  वेतनमान  के  पुलिस  विभाग  में  हैड  कांस्टेबलों  के  वेतनमान  के

 बराबर  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।  सीमित  स्थान  कौर  वित्तीय  कठिनाइयों  को  देखते  हुए

 जेल  कर्मचारियों  को  निःशुल्क  श्रीवास  प्रदान  करना  संभव  नहीं  है  ।  जहाँ  तक  किये
 जाने

 वाले

 कार्य  के  लिए  मजदूरी  की  प्रथा  लागू  करने  का  सिद्ध  जेल  में  लम्बी  gale  के  दोषियों  की

 संख्या  अत्यघिक  कम  होने
 के  कारण  कोई  ऐसी  प्रणाली  लागू  करना  व्यवहायं  नहीं  होगा  ।

 रक्षा  विभाग  के  सैनिकों
 को  पेंशन  में  दी  गई  राहत

 1067.  श्री  हीरो  :  ear  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  विभाग  के  सैनिक  sya hay  के  मामले  में  सेवा  fea  हुये  पुराने

 पेंशन  भोगियों  को  1  1979  से  पांच  प्रतिशत  की  सहायता  मंजूर  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  रक्षा  विभाग  के  अ्रसेनिक  कर्मचारियों  को  way

 तक  उसका  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  gat  agar  खजानों  में  भुगतान  की  श्रदायगी  के  प्राधिकार

 पत्र  प्रभी  तक  नहीं  पहुँचे  कौर

 यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  प्रयास  कर  रही  है  क्यों
 किं

 विलम्ब  के  कारण

 अ्रकारण  ही  कठिनाईयां  बढ़  रही  हैं  ?

 69



 —__—— 19
 मान  1980

 रक्षा
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fag)  :

 रक्षा  सिविलियनों  सहित

 समी  सिविलियन  पेंशनभोगियों  को  ।  दिसम्बर  1978  से  पेशन  का  पाँच  जो  कम से  कम

 5.00  रु०  ate  प्रतीक  से  अधिक  25:00  रु०  प्रति  माह  राहत  के  रूप  में  दिए  जाने  के  बारे

 में  mea  31  मई  1979  को  जारी  किए  गए  थे  ।

 कौर  ट्रे  जरी/डाक/घर/पेंशन  पे  area  के  जरिए  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  रक्षा

 सिविलियन  पेंशनभोगियों  को  राहत  के  रूप  में  दी  गई  वृद्धि  की  राशि  का  भुगतान  1-12-1978

 से  किए  जाने  के  बारे  में  रक्षा  लेखा  ने  उक्त  एजेंसियों  को  जुलाई  1979  के

 दौरान  अनुदेश  जारी  कर  दिए  भारतीय  स्टेट  बेक  ale  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  जरिए  पेंशन

 प्राप्त  करने  वाले  पंदान-मोगियों  को  राहत  के  रूप  में  दी  गई  वृद्धि  की  राशि  का  भुगतान

 1-12-1978  से  किए  जाने  के  बारे  में  रक्षा  मन्त्रालय  ने  भारतीय  रिवेंज  बक  को  सितम्बर  1979

 में  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिये  थे  कौर  उसने  उपरोक्त  राहत  की  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  सभी

 राष्ट्रीयकृत  वेदों  को  सितम्बर  1979  में  ही  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिए  थे  ।

 रक्षा  सिविलियन  पेंदान-मोगियों  को  राहत  के  रूप  में  दी  गई  वृद्धि  की  राशि  का

 भुगतान  1-12-1978  से  किए  जाने  के  बारे  में  कार्रवाई  पूरी  हो  चुकी  है  इसलिये  इसका  प्रशन  ही

 नहीं  उठता  |

 परिचय  बंगाल  में  मोमेंट  के  कारखाने  को  स्थापना

 1063.  थ्रो  aa  घोष  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  एक  भी  सीमेंट  कारखाना  नहीं  हैं  ;

 (a)
 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्य  सरकार  को  सीमेंट  एककों  की  स्थापना  के

 लिए

 सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  seat  अपनी  स्थिति  को  स्पष्ट  करेगी  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  चरनजीत  इस  समय  6  लाख  मी
 ०

 टन  वार्षिक  zag  ब्लास्ट  फरनेस  स्लेंग  सीमेंट  श्रघिष्ठा
 पित

 क्षमता  वाला  dad  दुर्गा  सीमेंट

 दुर्गापुर  नाम  का  केवल  एक  सीमेंट  पिसाई  संयन्त्र  है  ।

 तथा  (7)  :  सीमेंट  एककों  को  मिलाकर  सभी  श्रीद्योगिक  एककों  को  निर्दिष्ट

 मानकों  के  agate  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  उनके  सामान्य  कार्यों  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी

 जाती  है  ।  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  उन्हें  यथासंभव  अन्य  सहायता  मी  दी  जायेगी  |

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  कौर  साइमीस  के  बीच  सहयोग

 1069.  eft  atta  घोष  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चार  सचिवों  यथा  डा०  राजा  श्री  मंतोष  सोंधी  श्री  मेंजीज  कौर

 श्री  एन०बी०  प्रसाद  की  समिति  ने  यह  बताया  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  शर  साइमंस

 के  बीच  प्रस्तावित  व्यापक  सहयोग  राष्ट्रीय  हित  के  प्रतिकूल  कौर

 यदि  तो  ऐसे  सौदे  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  को  क्या

 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ||  चरनजीत  चानना )
 :  चार  सचिवों  की  समिति
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 की  रिपोर्ट  तथा  अर  सा
 itz  सी

 मेंस  के  बीच  प्रस्तावित  व्यापक  सहयोग  करार  की

 क  का  से  कोर्ट सरकार  गर्मी  जाँच  कर  रही  है  सनौर  इस  सम्बन्ध  में  Aleded  रूज  ब  का  THA Ly fi adil:  य  नहीं  लिया

 गया  है  |

 saa  ही  नहीं  उठता  |

 हिन्दी  परोक्ष  पास  करने  के  लिये  प्रोत्साहन

 तापा प्लान  uUeanrts  न्य््प
 1070.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  गह  मन्त्री  के  गलियों  में  हिन्दी

 के  उपयोग  के  बारे  में  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  86  दिनांक  30  1980  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दी  परीक्षा  पास  करने  तथा  सरकारी  काय  हिन्दी  में  करने  पर  कया  प्रोत्साहन

 दिये  जाते  हैं  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष-वार  अलग-अलग  किन  संस्थानों  अधिकारियों  को  ये  प्रोत्साहन

 प्राप्त  हुये  हैं  कौर  ;

 क्या  प्रोत्साहनों  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ताकि  हिन्दी  के  प्रयोग  की  गति  बढ़ाई

 जा  सके  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हिन्दी  परीक्षाएँ  पास  के

 लिए  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  उपलब्ध  हैं  :

 (1)  12  महीने  की  safe  के  लिए  एक  वेतन  वृद्धि  के  बराबर  व्यक्तिक  वेतन  की

 (2)  aoa  mal  से  हिन्दी  परीक्षाएं  पास  करने  के  लिए  नकद

 (3)
 किसी  के  अपने  ही  प्रयासों  से  हिन्दी  परीक्षाएँ  पास  करने  पर  एक  मुश्त  पुरस्कार  |

 ये  उन  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  हैं  जो  संचालन  स्टाफ  के  सदस्य  हैं  या  ऐसे  स्थानों

 पर  नियुक्त हैं  जहां  सरकार  के  कोई  हिन्दी  शिक्षण  केन्द्र  arg  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 सरकारी  कार्य  हिन्दी  में  करने  के  लिये  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  उपलब्ध  हैं  :

 (1)  टिप्पणियाँ  कौर  मसौदा  हिन्दी  में  लिखने  के  लिए  प्रतियोगी  आघार  पर  तमंचा  रियों

 को  नकद  पुरस्कार  दिये  जाते  ये  उनके  द्वारा  किये  गये  काय  को  मात्रा  का

 मूल्यांकन  करने  के  बाद  दिये  जाते

 (2)  जो
 मंत्रालय  विभाग

 सरकारी  काय  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  विशिष्ट  प्रगति  दिखाते

 उनको  aes  देने
 के  लिए  एक  योजना  शुरु  की  गई  है  ।  ये  पुरस्कार

 प्रतियोगी  अ्राघार  पर  शुरु  किये  गये

 (3)  जो  टाइपिस्ट  हिन्दी  ast  दोनों  की  टाइप राइटिंग
 में  न्युनतम  निर्धारित  दक्षता

 बनाये  रखते  उनके  लिए  दक्षता  बोनस  |

 जिन  संस्थानों  ने  गत  तीन  वर्षों  में
 पारितोषिक  /TxeaT

 प्राप्त  किये  उनके  बारे

 में  सरकार  के  विभिनन
 मंत्रालयों

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ale  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।  परन्तु  जिन  व्यक्तियों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  ये  पुरस्कार  प्राप्त  किये  उनके

 बारे  में  सुचना  एकत्र  करने  में  लगने  वाला  समय  प्राप्त  होंने  वाले  रद्द  इक  के  अनुरूप  नहीं

 होगा  ।
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 इन  प्रोत्साहनों  में  सुधार  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गोधा ਂ  दमन  कौर  दीव  हारा  पूर्ण  राज्य  के  दर्जें  को  मांग

 1071.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दमन  कौर  दीव  के  लोगों  ने  उक्त  राज्य  क्षेत्र  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा

 दिये  जाने  की  माँग  को  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनकी  माँग  पर  विचार  किया

 इन  संघ  क्षेत्रों  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  कब  दिया  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं

 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  (@)  कौर  :

 जबकि  अतीत  में  दमन  ate  पांडिचेरी  ait  अरुणाचल  प्रदेश  को  राज्य  का

 दर्जा  देने  के  लिए  मांगें  होती  रही  थीं  किन्तु  हाल  ही  में  ऐसी  कोई  माँग  प्राप्त  नहीं  हुई  फिर

 मी  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  विस्तृत  wea  के  संद  में सम्पूर्ण  मामले  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  है  ।

 सरकार  के  पास  इस  समय  किसी  राज्य  का  पुनर्गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 होम  गार्डों  को  सेवा  vad

 1072.  श्री  काली  चरण  शर्मा  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  ०] करंगे  कि  :

 क्या  देश  में  होम  गार्डों  की  सेवा  wal  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ate

 यदि  तो  उस  पर  कब  तक  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 जी

 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  प्रस्तावों  पर  कार्रवाई  शुरू  की  जा  चुकी  si  gas  लिये

 लगातार  पुनरीक्षण  की  आवश्यकता  होगी  ।  गर्त  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करना  संभव  नहीं

 होगा

 राज्यों  को  विशेष  अथवा  ध्रतिरिकत  केन्द्रीय  faa

 1073.  श्री  aaa  सेठी  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  झ्रायोग  द्वारा  राज्यों  की  योजना  कौर  गेर  योजना  परियोजनाश्रों  एवं

 गतिविधियों  के  लिए  उनको  कोई  विशेष  अथवा  अतिरिक्त  केन्द्रीय  वित्त  उपलब्ध  किया  गया

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  नया  कौर

 क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  प्रकार  की  पौर  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध

 किया  सा  रहा  जोर  यदि  तो  उसका  मुख्य  संकेत  क्या  है  ate  सरकार  की  उस  पर  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (stteratt  इन्दिरा  :  से  तक  योजना  आयोग  द्वारा  राज्यों

 को  उपलब्ध  कराई  गई  केन्द्रीय  सद्दायता  योजना  कार्यक्रमों  ale  परियोजनाओं  के  लिए  होती  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  का  अघिकांश  भाग  योजना  आयोग  द्वारा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  तथा

 निर्णीत  गाडगिल  मामू ला  कौर  ata  समायोजित  कुल  जनसंख्या  मामू ला
 के  श्राघार  पर  निर्धारित

 किया  जाता  कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकारें  ae  भ्रमित  वित्तीय  आवंटन  के  लिए  अनुरोध  तो

 करती  हैं  परन्तु  ऐसे  भ्रनुरोध  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  रहा
 '
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 बेरोजगार  युवकों  के  wafaaiaa  के  लिए
 ा जा अला कटा सरएाइप्द

 1074.  नौ  जू  न  सेठी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेरोजगार  युवकों  के  स्व नियोजन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  बेरोजगार  युवकों  को  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  की  सभी  योजनायें  के

 निराशाजनक  पहलु झ्र ों
 के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  जेसा  कि  योजना  के  क्रियान्वयन  के

 बारे  में  घारणा  निराशाजनक  कौर

 बेरोजगार  युवकों  के  स्व नियोजन  हेतु  वर्ष  1979-80  में  व्यक्तियों  को  ब्याज

 मुक्त  ऋण  दिया  जायेगा  ?

 प्रधान  सत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ग्रोवर
 (a)

 :  सरकार  बेरोजगारों  की  समस्या  के

 बारे  में  बहुत  श्रमिक  चिन्तित  है  ।  सरकार  की  योजना  पर  नये  सिरे  से  विच।र  करने  का  प्रस्ताव  है

 कौर  ऐसा  करते  समय  रोजगार  के  लिए  स्कीमों  की  विषय-वस्तु  alt  निष्पादन  की  जाँच  की

 जाएगी  |  बेरोजगार  युवकों  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  आवश्यक  विशिष्ट  उपायों  पर  भी

 विचार  किया  जाएगा  ।

 स्वरोजगार  के  लिए  बेरोजगार  युवकों  को  बिना  ब्याज  ऋण  देने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  इस  समय  कोई  योजना  स्कीम  नहीं  राज्यों  से  सम्बन्धित  सुचना  एकत्र  की

 रही  है  ate  यथाशीघ्र  उपलब्ध  करा  दो  जाएगी  ॥

 77.0  का  उससे  लाभ  तथा  फरीदाबाद  स्थित  कोका  कोला  संयंत्र  को  सरोद

 1075.  श्री  चन्द्र  भाल  मणि  तिवारी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  के  बाद  डबल  सेवन  (77)  की  बिक्री  कितनी  हुई

 सोफ्ट  ड्रिक  डिवीजन  से  मान  बेकरीज  को  कितना  लाभ  हुमा  :

 क्या  मोहन  बेकरी  ने  फरीदाबाद  स्थिति  कोकाकोला  ada  खरीदने  की  गारंटी  दी

 att

 FIsad  बेकरी  को  कोका  कोला  के  फरीदाबाद  संयंत्र  का  कब्जा  कब  मिलेगा  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनचोत  चानना )
 :  1979-80  की  अनुमानित

 बिक्री  को  1977  से  डबल  सेवन  सान्द्रण  की  बिक्री  97.08  लाख  रुपये  की

 हुई ।

 1979-80  के  भ्रनुमादित  लाभ  मिलाकर  1977  से  सेवनਂ  एकक  के  शुद्ध

 लाम  1.70  लाख  रुपये  के  हुए  ।

 (a)

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  से  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  कभी  प्रतीक्षित  है  ।

 धनबाद  बिहार  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना

 1076  श्री  ए०  Fo  राय  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनता  शासन  के  दौरान  बिहार  में  कितने  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 भ्र ौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  वर्तमान  सरकार  का  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  को  at  बढ़ाने  का  विचार

 ate

 क्या  धनबाद  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ae  यदि

 तो  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  चानना  )  )  जिला  उद्योग

 केन्द्र  कार्यक्रम  के  arate  बिहार  राज्य  के  सभी  31  जिले  ara  हैं  ।  18  जिला  उद्योग  केन्द्रों  का

 22  ध्रप्रल  1978  को  तथा  शेष  को  15  मान  979  को  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।

 विद्यमान  योजना  में  कोई  परिवर्तन  करने  से  पूर्व  सरकार  जिला  उद्योग  कार्यक्रम  के

 ga  तक  कें  कार्य-निष्पादन  के  ग्राघार  पर  उस  कार्यक्रम  के  कार्यकरण  की  संवीक्षा  कर
 ह
 गाच  हती

 है  |

 घन वाद  में  एक  जिला  उद्योग  केन्द है है  ।

 हरिजनों  तथा  कमजोर  वर्गों  के  जीवन  ale  सम्पत्ति  को  रक्षा  करना

 1077.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :  क्या  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करने  कि  हरिजनों  az

 कमजोर  वर्गों  के  भोले-भाले  जीवन  ware  संपत्ति  को  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  किन  रक्षात्मक

 पायों  को  उचित  समिति  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  राज्य  मो  योगेन्द्र  मकवाना )  गृह  मंत्री  ने  हाल  ही  में  उन  राज्यों

 at  संघशासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  राज्यपालों  और  उपराज्यपालों  जहां  भ्रनुसूचित

 जातियों  शादी  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  अ्रपराध  होते  रहे  हैं  अपराधों  से  प्रभावकारी  ढंग  से  निपटने  के

 लिए  एहतियाती  तथा  निरोधात्मक  दण्डात्मक  कौर  पुनर्वास  उपाय  करने  के  वास्ते  व्यापक

 मागदर्शी  सिद्धान्त  सुचित  करने  के  लिए  पत्र  लिखा  उस  पत्र  की  एक  प्रतिलिपि  उसके

 प्रनुलग्नक  के  साथ  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाती  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या

 एल  टी---613/80 )

 इलेक्ट्रानिक  उद्योग  को  प्रगति  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  निमंत्रण

 1078.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :
 क्या  प्रधान  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  हमारे  विकासशील  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  क्षेत्र  की  प्रगति  ote  विकास

 के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  आमन्त्रित  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 शभ्रथंशास्त्रियों  atc  विशेषज्ञों  की  इस  बारे  में  सिफारिशों  के  प्रति  सरकार  का  क्या

 रवया  है  कि  न  केवल  श्रनुसंघान  att  विकास  बल्कि  उत्पादन  का  नियंत्रण  भी  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियों  को  सौंप  दिया  जाना  भ्र ौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  सकारात्मक  तो  कया  इन  उपायों  से  केरल  में  कैप्टन
 जसे  उद्यमों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  धौर  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  ्रात्म-निर्भरता  की  क्या

 सम्भावना  है  |

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  नहीं  ।

 सरकार  इस  राय  से  सहमत  नहीं  है  ।

 यह  प्रदान  ही  उपस्थित झनस  नहीं  होता  |
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 संयुक्त  राष्ट्र  प्रौद्योगिक  विकास  संगठन
 सम्मेलन

 1079.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1980  में  भारत  में  प्रायोजित  हुए  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन

 सम्मेलन  से  कया  क्या  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  कौर

 कुछ  समाच।र  पत्रों  द्वारा/व्यकत  किये  गये  इस  बनाया  के  विचारों  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  हैं  कि  सम्मेलन  से  कोई  उल्लेखनीय  उपलब्धि  नहीं  हो  सकी  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरणजीत  :  यूनिकोड  का  तृतीय

 महासम्मेलन  9  1980  को  समाप्त  हुमा  था  जिसमें  नई  कल्ली  उदघोषणा  तथा  कार्य

 योजना  को  हैसियत  से  पारित  किया  इसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  यह

 देखा  जा  सकता  है  कि  उद्घोषणा  तथा  काय॑  योजना  में  समुन्नत  विकासशील  देशों  तथा

 अन्तराष्ट्रीय  प्र मिक रणों  द्वारा  विकासशील  देशों  का  तेजी  से  ग्रौद्योगीकरण  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 क्षेत्रीयਂ  तथाਂ  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तरों  पर  विभिन्‍न  श्रभ्युपायों  का  समावेश  किया .  गया  है  |

 सम्मेलन  के  समक्ष  aa  कुछ  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  सभी  भाग  लेने  वाले  समुद्रों  का  एकमत

 होकर  सहमत  होना  सम्मव  नहीं  हो  सका  था  ।  नई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रथेव्यवस्था  के  रद्द  इयों  को

 सहमति  से  प्राप्त  करने  के  प्रयास  में  इतनी  कमी  रहीं  ।

 मोटर-कारों  को  कोमल  घटाने  के  लिए  प्रीमियर
 श्राटोमोबाइल्स  को  निदेश

 1080.  श्री  विजय  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्रीमियर  श्राटोमोबाइल्स  att  अन्य  कम्पनियों  को

 मोटर-कारों  की  कीमत  कम  करने  के  लिए  निदेश  जारी  किये

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  निदेशों  के  विपरीत  फिएट  कारों  की

 कीमत  में  3,000/-  रु०  से  6,000/-  रु०  तक  की  वृद्धि  हुई  ark

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  :  जी  नहीं  ।

 कौर  प्राप्त  ही  नहीं  उठते  |

 उड़ीसा  में  निर्धनता  को  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  प्रतिशत

 1081.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  निर्धनता  को  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  प्रतिशत  क्या

 राष्ट्रीय  औसत  कया  भ्र ौर

 उड़ीसा  में  नियंता  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  प्रतिशत  कम  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  ( sitsrat  इन्दिरा  गाँधी  )  :  ate  वर्ष  1972-73  के  संदेश  में  जो

 पिछली  सुचना  संकलित  की  गई  थी  वह  aa  पुरानी  हो  चुकी  है  |  अरब  वर्ष  1978-79  के  भसीन  में

 सूचना  संकलित  करने  का  काम  शुरू  किया  गया  है
 mts  पास  usw  एरा  a

 चट  सालन  a*!  etd  at
 सुचना

 सभा

 पटल  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।
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 उड़ीसा  में  गरीबी  को  कम  करने  के  लिए  परिकल्पित  कार्यक्रम  aif  रूप  में

 राज्यों  के  सामान्य  अधिक  विकास  से  संबन्धित  हैं  प्रौढ़  ata  रूप

 में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  सहित  विशिष्ट  भ्रमण-प्रलय  लामग्राही-प्रधान  स्कीमों  से

 सम्बन्धित  हैं  ।  मौजुदा  सरकार  का  कार्यक्रम  को  पुनः  गतिशील  att  कार्यान्वित  करने  का

 प्रस्ताव  है  जो  समाज  के  गरीब  वर्गों  के  लिए  एक  वरदान  के  रूप  में  था  ।  इसके  भ्र लावा  न्यूनतम

 ध्रावइयकता  कार्यक्रम  को  भी  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाएगी  |  जनजातीय  विकास  पर  भी  जोर

 दिया  जाएगा  |

 राष्ट्रीय  झोर  प्रति  व्यक्ति  धाय  में  वद्ध

 1082.  sit  मधु  दण्डवत :
 क्या  प्रधान  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 at

 1978-79  वह  1977-78  की  प्रेक्षा  राष्ट्रीय  याय  at

 प्रति  व्यक्ति  ara  में  विधि  हुई

 यदि  तो  दोनों  में  वृद्धि  की  प्रतिशतता  कया  थी  ate  वृद्धि  के  कारण  क्या  थे

 भीर

 राष्ट्रीय  ate  प्रति  व्यक्ति  प्राय  में  कौर  रिक  वृद्धि  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 जाने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (staat  इन्दिरा  गांधी )
 जी  हाँ  ।

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  7-2-1980  को  जारी  किए  गए  वर्ष  1978-79  के

 लिए  राष्ट्रीय  aia  के  शीघ्र  अनुमानों  के  अनुसार  स्थिर  भावों  (1970-71)  के
 श्राघार  पर

 राष्ट्रीय  प्राय  में  1977-78  की  तुलना  में  1978-79  में  4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  प्रति  ब्यक्ति

 प्राय  में  तदनुरूप  वृद्धि  2-1  प्रतिशत  थी  |  1978-79  के  दौरान  राष्ट्रीय  ara  की  वृद्धि  में  रेलवे

 को  छोड़कर  सभी  क्षेत्रों  का  योगदान  था  ।  जिन  क्षेत्रों  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  वे  पंजीकृत

 विनिर्माण-कारी  उद्योग  (80  गेस  तथा  जलपूति  (11.4
 प्रतिशत  )

 बेकिंग  एवं

 बीमा  (17.0  ate  गेर  पंजीकृत  विनिर्माण कारी  होटल  एवं

 जलपान  गृह  शरीर  प्रशासन  एवं  प्रतिरक्षा  के  सम्बन्ध  में  6  से  7  प्रतिशत  ।

 राष्ट्रीय  oa  का  लगभग  grat  माग  कृषि  से  जाता  सरकार  कृषि  तथा  ग्रामीण

 विकास  को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  करने  के  लिए  बचनबद्ध  किसानों  को  sara  जल

 डीजल  aite  जेसे  भ्रन्तनिविष्ट  साधनों  की  समुचित  एवं  सामयिक  पूर्ति  सुनिश्चित  करते

 हुए  समी  सहायता  दी  जाएगी  जिससे  भ्रधघिक  से  भ्रामक  उत्पादन  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  उन

 आघार  भूत  सुविचारों  को  ges  बनाया  जायेगा  कौर  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  की  जाएगी  जो

 बिगड़  गई  थीं  जिनसे  परिवहन  सम्बन्धी  बाघों  उत्पन्न  हो  गई  थीं  तथा  कोयला

 तथा  विद्युत  जेसे  महत्वपूर्ण  भ्रन्तनिविष्ट  साधनों  की  पूर्ति  भ्र पर्याप्त  हो  गई  थी  ।  औद्योगिक  क्षेत्र

 में  बेंज़ीन  क्षमता  के  बेहतर  श्रमिक  सम्बन्धों  में  सुधार  ate  बेहतर  प्रबन्ध  विशेष  रूप  से

 स/वंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  के  बेहतर  प्रबन्ध  के  माध्यम  से  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  तीब्र  वृद्धि

 पर  जोर  दिया  जायेगा  ।

 सुती  धागे  के  मृत्य  में  ate

 1083.  श्री  राम  एस मार  शास्त्री कि  द  द  दे  न् सइ  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  qa  धागा  के  मुल्यों  में  काफी
 वृद्धि  a  जाने  के  कारण  करघा

 बुनकरों  की  वित्तीय  स्थिति  बहुत  ही  दयनीय  हो  गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकारी  वित्तीय  सहायता  के  अ्रमाव  में  उद्योग  को  ध्रत्यघिक

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  भ्र ौर

 यदि  तो  करघा  बुनकरों  के  feat  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  ने  क्या  योजना

 बनाई  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत  :  1978  से

 सुती  धागे  की  कीमतों  में  लगातार  वृद्धि  होती  रही  है  ।  किन्तु  1979  में  अनेक  कताई

 मिलों  में  लम्बी  प्रवासी  तक  हड़ताल  होने  कौर  बिजली  की  कटौती  एवं  कई  राज्यों  में  डीजल  की

 कमी  के  कारण  स्थिति  me  af  खराब  हुई  है  ।  इससे  बुनकरों  की  श्राप  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  है  ।

 सरकार  द्वारा  हथकरघा  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  में  कोई  कमी

 नहीं  हुई  है  ।

 धागे  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  के  फलस्वरुप  1979  में  eda  योजना

 लागू  की  गई  थी  ।  इस  योजना  के  अ्रनुसार  59  नम्बर  तक  के  at  की  कीमतों  को

 1978  तथा  89  नम्बर  तक  के  ark  की  कीमतों  को  1979  के  बीजक  की  कीमतों  से  5

 प्रतिशत  भ्रमित  तक  के  स्तर  तक  लाया  गया  था  ।  यह  योजना  1  1979  तक  लागु  रही  |

 1979  में  एक  नई  योजना  बनाई  गई  थी  ।  जिसमें  बाद  1979  में  संशोधन

 किया  गया  था  ।  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार  है  :

 (1)  घुने  हुए  60  एस  तक  के  at  सहित  कीमतों  को  सितम्बर  के  पहले  सप्ताह  की  बीजक

 कीमतों  से  10  प्रतिघात  कम  करके  निर्घारित  कर  दी  गई

 (2)
 कॉमन  किये  हुए  60  एस  के  धागे  की  कीमतों  को  सितम्बर  के  पहले  सप्ताह  की

 कीमतों  से  15  प्रतिशत  कम  करके  निर्घारित  किया

 (3)  40  एस  काऊ
 ट

 तथा  उससे  कम  काऊ
 ट

 वाले  घागे  की  20,000  गांठों  ate  60

 80  एस  तथा  100  एस  भ्रौर  बैंक  हद यान  के  दोहरे  काऊ ट  की  3000  गाँठों

 की  कुल  मात्रा  विभिन्‍न  राज्यों  के  हथकरघा  निदेशकों  को  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।

 यह  योजना  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  ग्रीन  सभी  सहकारी  कताई  मिलों  ate  राज्य

 वस्त्र  नियमों  को  मिलों  पर  लागू  होती  है  att
 1979  के  पन्त  तक  aa  थी  ।  इस  यो  जना

 को  माँनिटर  करने  का  दायित्व  वस्त्र  aged  का  है  ।

 उपयु क्त  योजना  इडियन  काटने  मिल्स  फेडरेशन  द्वारा  1980  के  wea  तक

 बढ़ा  दी  गई  थी  ।  1980  से  इन्डियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  इस  योजना  को  विद्यमान

 अवस्था  में  जारी  रखने  के  लिए  सहमत  दो  गया  है  किन्तु  ag  प्रचलित  बाजार  कीमतों  पर  धागा

 देगा  |

 संकटग्रस्त  मिलों  की  संख्या

 नम्य  tor  w=
 1084,  श्री  मूलचन्द  आगे  :  क्या  उद्योग  नन्ना  यह  ब  ताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ललित
 उत्तर

 19
 म

 ——
 1980

 देश  में  ऐसे  संकटग्रस्त  मिलों  की  संख्या  क्या है  जो  सरकार  के
 पर्यवेक्षण

 में  चल

 रही  हैं  प्रोमो  मिलें  कब
 से  चल  रही

 इसमें  कुल  कितनी  राशि  लगी  है  शौर  क्या  इस  बारे  में  सूचना  सभा  पटल  पर  रखी

 भीर

 उनमें  से  कितनी  संकटग्रस्त  मिलों  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  gar  है  प्रौढ़  ये  मिलें

 कब  तक  mien  fade  हो  जायेंगी  |

 उद्योग  सवाल  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  माननीय  सदस्य  का

 भ्रमित  ऐसे  औद्योगिक  एककों  से  है  जिनका  प्रबन्ध  उद्योग  at

 के  श्रतर्गत  प्राधिकृत  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा  रहा  ऐसे  एकक  एकसठ  (61)  हैं  ।

 संलग्न  विवर  में  सम्बन्धित  तारीखें  दी  गई  हैं  ।

 ate  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रखती  जाएगी

 विवरण

 —

 क्रमांक  उद्योग  का  नाम

 ————
 अभिग्रहण  की  अवधि
 oe

 aaa  arent  साइंटिफिक  कए  पो  "26,

 रवीन्द्र  नाथ  टेगोर  मचीली  पट्ट नम  27-6-72  से  26-6-80

 मास  कंटर  पोलर  एण्ड  लि  1,  काशी  नाथन

 दत्ता  24-10-72  से  23-10-80

 qa  कोरोनर  एण्ड  क्लोज सं  लि  6  राजा  gala  मल्लिक

 स्कैनर  (6  वी  29-1-72  से  28-11-80

 4,  मास  गणेश  फ्लोर  2182  सब्जी  मण्डी

 3-11-72  से  2-11-80

 5  aaa  इण्डियन  रबर  9,  11  एण्ड  12,  एसप्लेन्डड

 न॑  6614,  कलक  18-9-72  से  17-9-81

 6  मास  इण्डिया  मशीनरी  25-11-72  से  24-11-80

 ्  मास  श्री  जानकी  शुगर  मिस  एण्ड  क  डिस्ट्रिक्ट

 15-1-73  से  14-1-80 देहरादून

 मसस  कृष्णा  सिलीकेट  एण्ड  ग्लास  वस  लि  17,  राजा

 5-3-73  से  4-3-80

 9  aaa  हिन्द  साईकिल  250,  डी  डी  3-1-74 से  2-1-81

 10  मास  इण्डिया  gaffer  एण्ड  काटन  मिल्स  सतीश  चन्द्र

 6-9-74 से  5-9-80 घोष  डिस्ट्रिक्ट  हुगली

 11  ईरान  डिसटिलिरीज  लि  साह  रोड

 टोली
 कलकत्ता  8-10-74  से  7-10-80

 12  विजय  मैन्युफैक्चरिंग  चंदानी

 47,  न्य  मारिन  लेना  6-11-74  से  5-11-79
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 ———

 क्र  a  कि  उद्योग  का  नाम  अभिग्रहण  की  sata

 13.  एसो  शियेटिड  इंडस्ट्रीज

 थ्रो  जिला  कामरुप
 )  8-7-74  &  7-7-80

 13-9-74  &  12-9-81
 14

 अमृतसर  घायल  अमृतसर

 15  मोटर  एण्ड  मशीनरी  मैन्यूफैक्चरर  10  जाबपुर  रोड

 9-10-74  से  8-10-81

 16  गलू को नेट  28,  कोमल  कल  22-7-75  से  21-7-80

 17  a.  इ  गिल  इण्डिया  मशीन्स  एण्ड  टूल्स  1,  टाराटाला

 कल  5-8-75  से  4-8-80

 18  सैन  रेले  1,  मिडिलटन  8-9-75  से  7-9-80

 19  एनसी  लिये  इंडस्ट्रीज

 मरकन्टाइल  लाल  उपरोक्त

 20  एन्सीलियेरी  इंडस्ट्रीज  )

 उपरोक्त  उपरोक्त

 21  एन्सीलियेरी  इंडस्ट्रीज  ( BIefsaza )  )

 उपरोक्त  उपरोक्त

 22  सन  एण्ड  पंडित  इन्डस्ट्रीज  लि  उपरोक्त
 उपरोक्त

 23  प्लाई बोर्ड  इन्डस्ट्रीज  श्री  नगर

 27-4-76  से  26-4-81 एण्ड  )

 24  ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  लि  (tems

 (afaaa  बूस्टिंग  हाऊस  सेक्स बाई  फामंर

 17,  कान्वेंट  एंटली  22-5-76  से  21-5-81

 25  नेशनल  लि  13  ए  बारबारन

 कलकत्ता  30-7-76  से  29-7-81

 26  बंगाल  थापड़  25,  बारबोरन

 2196  कलकत्ता  15-9-76  से  14-9-81

 27  पुलगांव  काटन  मिल्स  50,  बाम्बे  समाचार

 द्वितीय  मंजिल  फोट

 म
 25-11-76  से

 24-11-71
 कावेरी  एण्ड  fa.  पुडुकोट्टई

 कावेरी  23-12-76  से  22-12-81

 29  वेस्ट नें  इण्डिया  एण्ड  वी  दाताराम  लेड  पाथ

 टेंक  11-3-77  से  10-3-81

 30  यूनियन  जुट  कांड  बैंक

 कल  16-5-77  से  15-5-82
 च

 31  खादी  वे लेस् ली  140,

 कल  वही
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 क्र,्सं  उद्योग  का  नाम  भ्र भि ग्रहण  की  श्वास

 32.  म  अलेक्जेंड़र  जूट  मिल्स  18-7-77  से  17-7-82

 33.  म  श्री  शुभालक्ष्मी  मिल्स  केम्बी  10-8-77  से  9-६४82

 34.  म  23-7-77  से  22-7-82 प्रिया  लक्ष्मी  बड़ौदा

 35.  इन्दौर  टेक्सटाइल  उज्जैन  12-8-77  से  11-8-82

 36.  मं  सोमा  सुन्दरम  सुपर  स्पिनिंग  जिला

 4-11-77  से  3-11-82 रामनाथपुरम

 37.  बंगाल  केमिल  एण्ड  फारमेक्टुटीकल  कलकत्ता  15-12-77  से  14-12-79

 38,  नेशनल  रबर  मर  कलकत्ता  23-12-77.  से  22-12-82

 39,  म  श्रीरामा  शुगर  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  बाबीली

 प्रदेश )  4-2-78  से  3-2-81

 40,  कोटर  यम  टेक्सटाइल  इत्ता मा तूर  €-2-78  से  5-2-81

 41  9-2-78  से  8-2-83 प्रभु राम  मिल्स

 42,  मालाबार  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कालीकट  9-2-78  से  9-2-83

 43.  नेशनल  रबर  एकक )  10-2-78  से  9-2-83

 44  29-3-78  से  28-3-83 vale  उद्योग  वनस्पति  एण्ड  प्लाईवुड  कलकत्ता

 45,  इनसेक  टायर  कलकत्ता  13-4-78  से  12-4-83

 46  स्वदेशी  काटन  कानपुर  13-4-78  से  12-4-83

 47  13-4-78  से  30-4-80 श्री  दुर्गा  काटन  एण्ड  वीविंग  मिल्स  हुगली

 48
 अल्यूना  नियम  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  1-5-78  से  17-5-80

 49  बंगाल  कलकत्ता  18-5-78  से  17-5-80

 50  टेनीसन  जुट  मिल्स  कलकत्ता  29-5-78  से  28-5-83

 51
 जूट  कटिहार  9-10-78  से  8-10-81

 52  डा  पाल  लोहामन  कलकत्ता  10-11-78  से  9-11-81

 53  ata  टायसं  चेलाकुड़ी  12-9-78  से

 54
 ब्र

 Zhe  इलेक्ट्रिक  (are)  कलकत्ता  26-2-79  से

 55
 6-1-79  से  5-1-82 श्रीरामा

 शुगर  कौर  इन्डस्ट्रीज  एकक  )
 56  लिल्ली  बिस्कुट  कलकत्ता  27-3-79  से  26-3-82

 57  भ्र पोलो  जिप्पर  कलकत्ता  26-5-79  से  25-5-82

 58  महादेव  टेक्सटाईलस  faz,  हुबली  30-3-79  से  29-3-81

 59  इण्डिया  हेल्थ  इन्स्टीट्यूट  एण्ड  लेबोरेटरीज  लि

 कलकत्ता  4-9-79  से  3-4-81

 60  नेशनल  झ्रायरन  एण्ड  स्टील  कलकत्ता  22-9-79  से  21-9-82

 61  श्री  सरस्वती  कलकत्ता  31-10-79  से  30-1  0-82

 राज़दानों  में  मोमेंट  का  संकट

 1085.  eft  रामगोपाल  रेड्डी  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 80



 29  फाल्गुन  1901  )
 लिखित  उत्तर

 अ एएए

 उज्  error
 कया  राजधानी  को  सीमेंट  के  भारी  संकट  के  सामना  करना  पड ़र रहा  है

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  प्रयास  ने  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  केन्द्र  से

 aqua  किया  gare

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  निर्माण  कया  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत  :  दिल्‍ली  संघ  क्षेत्र  स  हित

 aq  में  सीमेंट  मिलने  विषयक  एक  सामान्य  कमी  चल  रही  है  ।

 (7)  दिल्‍ली  संघ  क्षेत्र  के  लिये  राजस्थान  के  सीमेंट  कारखानों  की  थोक  सप्लाई  की  जाती

 चु  कि  राजस्थान  में  गंभीर  रूप  से  बिजली  की  कटौती  हुई  है  वहां  सीमेंट  का  उत्पादन  बुरी

 तरह  प्रभावित  gar  है  जिसके  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  के  लिये  कम  सीमेंट  दिया  गया  है  ।  दिल्‍ली

 aq  aa  में  सीमेंट  मिलने  विषयक  स्थिति  को  शझ्रासान  करने  हेतु  मध्य  प्रदेश  व  तमिलनाडु  स्थित

 कारखानों  से  सीमेंट  की  सप्लाई  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 कच्ची  जूट  को  प्राप्त  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  हेतु  परिचय

 बंगाल  सरकार  का  अनुरोध

 1086.  श्री  चित्त  बसु  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उत्पादकों  से  पंचायतों  के  माध्यम  से  उचित  मृत्य

 गर  कच्चो  जुट  को  खरीदने  के  लिये  कैद  से  हाल  ही  में  वित्तीय  सहायता  देने  का  agile  किया

 कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  या

 म उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  t)  (  )  जी  नहीं  ।

 st  ही  नहीं  उठता  |

 aia  प्लेस  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  हेतु  इण्डियन  आक्सीजन

 लिमिटेड  का  आवेदन

 1087.  श्री  कार  के ०  महा लगी  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  श्राव्सीजन  लिमिटेड  ने  सबमजंड  ar  फ्लक्सेस  प्रौढ़

 वेल्डिंग  के  लिए  निरन्तर  उपयोग  में  खाने  वाली  दस्तूरों  को  बनाने  हेतु  लाइसंस  दिए  जाने  के

 लथ  भ्रावेदन  किया है  कौर  मामला  कर्ब  एम०  कार  टी०  पी०  alo  के  विचाराधीन  पड़ा

 gat  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तारों  कौर  फ्लक्सेस  के  विनिर्माण  में  लगी  एककों  ने  इंडियन

 आक्सीजन  लिमिटेड  को  ऐसे  लाइसेंस  दिये  जाने  का  तीब्र  अनुरोध  किया  है

 इन  लघु  एककों  ने  अपने  विरोध  के  समय  में  क्या  कारण  दिए  हैं

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया  भ्र ौर

 यदि  तो  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  को  संभावना  है  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  हाँ

 हाँ  1
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 (7)  लघु  एककों  ने  भ्र भ्या वेदन  दिया  है  कि  यदि  इंडियन  Naat A  लि०  को  इस  क्षेत्र

 में  प्रवेश  करने  की  भ्र नू मति  दी  जाती  है  तो  उनके  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 (3)  ate  :  एकाधिकार  प्रतिबन्घात्मक  व्यापार  व्यवहार  malt  जो  इस  समय

 इस  मामले  की  जाँच  कर  रहा  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  भारत  सरकार  द्वारा  मेसी  इंडियन

 आक्सीजन  के  ग्रा वेदन  पत्र  पर  अन्तिम  faa  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्त  हो  जाने  पर  ही  लिया

 जाएगा  |

 हैदराबाद  में  सौर  बिजली  केन्द्र  को  स्थापना

 1088.  श्री  कोरिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  के  सहयोग  के  साथ  हैदराबाद  में

 सौर  बिजली  केन्द्र  की  स्थापना  करन  का  विचार

 यदि  तो  सौर  विद्युत  केन्द्र  की
 स्थापना

 में  सहयोग  करने  वाले  पाँच  बहु-राष्ट्रीय

 निगमों  के  नाम  क्या

 इन  निगमों  को  सहयोग  के  लिए  ग्राम त्रित  करने  के  क्या  कारण

 सहयोग  की  शर्तें  क्या  भ्र ौर

 इस  केन्द्र  की  स्थापना  पर  कितना  व्यय  होगा  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :.  )  जी  नहीं  ॥

 ate  :  प्रदान  ही  नहीं  उठता

 लघु  ale  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  पु  जो  निवेश  धौर  कच्चा  माल

 1089.  श्री  के०  TaAy  :  क्या  gE  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  दौराक्लिघु  उद्योग  पौर  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  के

 लिये  अनुमोदित  पू  जी  निवेश  की  राशि  क्या  है  ate

 इस  क्षेत्र  को  कच्चे  माल  की  निरन्तर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  प्रत्येक  राज्य  लघु  व

 कुटीर  उद्योगों  में  स्वयं  एककों  द्वारा  ध्यान  स्रोतों  या  वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  लेकर  राशि

 विनियोग  की  जाती  है  ।  मत  प्रत्येक  राज्य  में  इन  एककों  में  विनियोग  की  स्वीकृति  देने  का  प्रदान

 हो  नहीं  उठता  ।

 अनेक
 मूलभूत  कच्चे  माल  का  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  अलावा  सरकार  ने

 वास्तविक  उपयोगकर्ताओं  के  इस्तेमाल  के  लिए  औद्योगिक  कच्चे  माल  का  आयात  सम्बन्धी  नीति

 को  उदार  बना  दिया  है  site  औद्योगिक  उपयोगकर्ताश्रों  में  वितरण  के  लिए  विभिन्‍न  श्रमिकों
 के  माध्यम  से  लौह  एवं  अलौह  तथा  रसायनिक  वस्तु ग्र ों  का  आयात  बढ़ा  दिया  है  ।

 लघु  क्षेत्र  के  एककों  को  किए  जाने  वाले  कच्चे  माल  का  संमरण  बढ़ाने  के  लिए  वर्ष

 1979-80  की  रायात  नीति  में  निम्नलिखित  नए  प्रावधान  किए  गए  हैं  :

 1.  लघु  क्षेत्र
 के  वास्तविक  उपयोगकर्ता  लाइसेंस  प्रणाली  के  ध्यान  act  वास्तविक

 खपत  के  ग्रा घार  पर  कर  सकते  हैं  ।  लघु  एककों  द्वारा  माँग  की  जाने  पर  उनकी  पिछली
 खपत  से  10  प्रतिश्त  भ्रमित  आयात  करने  की  अनुमति  मी  दी  जाती  है  ।
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 2.  जिन  awe  एककों  ने  पिछले  वर्षों  में  50,000  से  कम  मुल्य  के  कच्चे  माल  का

 आयात  करने  के  लिए  लाइसेंस  मांगा  हो  वे  एकक  पिछली  खपत  का  प्रमाण  दिए  बिना  पुराना वृत्ति

 के  grat  पर  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  कर  सकते  हैं  ।

 3.  प्रायोजित  प्राधिकरण  की  सिफारिश  पर  नए  लघ  एकक  भ्रमित  से  प्रिक  3  लाख

 रुपए  तक  के  मलय  के  लाइसेंस  के  लिए  श्रीचंदन  कर  सकते  हैं  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  तक  एककों  व

 व्यवसायिक  योग्यता  प्राप्त  बेरोजगार  उद्यमियों  के  लिए  इस  सीमा  को  5  लाख  रुपए  बढ़ाया  जा

 सकता  है  ।

 4.  लघ  एवं  कुटीर  उद्योगों  द्वारा  अधिकतर  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  पीतल  की

 जस्ते  की  ध्रल्युमिनियम  की  फिलामेंट  यान  जेसे  कच्च  माल  को  खुले

 सामान्य  लाइसेंस  के  शध्रन्तगंत  लाया  है  ताकि  वास्तविक  उपयोगकर्ता  लाइसेंस  सम्बन्धी

 श्रौपचा  रिश्ता  के  बिना  उनका  आयात  कर  सक  |

 देशी  कच्च  माल  के  समरा  के  मामले  में  लघु  एककों  का  वरीयता  प्राप्त  उद्योगों  के  रूप

 में  सभा  जाता  है  जिसके  कारण  कमी  के  समय  भी  उनकी
 प्रावस्यकर्ता

 ॉ
 की

 सबसे  पहले  पुरा

 किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  विद्य/त  चालित  करघों  के  लिये  लाइसेंस  देना

 1090.  श्री  शिवकुमार  सिह :  क्या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  कृपा  पकी  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  विशेष  रूप  से
 बुरहानपुर

 में  विद्युत चालित  करघों  के  लिये  नये

 लाइसेंस  देने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  कौर

 विंमान  विद्युत  चालित  करघों  को  कब  तक  नियमित  कर  दिया  जायेगा  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  जी  नहीं  ।

 ara  है  कि  देश  में  पात्र  श्रनघिंक्त  शक्ति  चालित  करघों  को  विनियमित  करने  का

 कार्य  जुन  1980  के  wea  तक  पूरा  हो  जायेगा  ॥

 दिल्‍ली  में  महिलायें  के
 प्रेरण

 के  मामले

 1091.  कुमारी  कमला  कुमारी :  क्या  गह  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  1977  से  1979  के  वर्षों  में  तथा  1980  में  भी  महिलाश्रों  के  प्रसारण  के

 मामलों  की  संख्या  कितनी  है

 क्या  प्रपराधियों  को  दण्ड  दिया  war है  भ्र ौर  यदि  तो  कितने  अपराधियों  को

 दण्ड  दिया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि
 1980

 में  डिफेंस  कालोनी  कौर  लोदी  रोड
 क्षेत्र  में

 में  झंषहरण

 के  मामलों  की  में  वृद्धि  हुई  झर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  उठाये  हैं
 ?

 ~
 गह  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  (at  योगेन्द्र  सिवाना  दिल्‍ली  में  महिलायें  के

 श्रपहूरणा  के  मामले  जिनकी  रिपोर्ट  की  गई  की  संख्या  नीचे  दी  गई
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 aq  मामलों  को  संख्या

 ————  लट टणणणणणाणाटाणणणणणणअएथणएणइप

 362 1977

 1978  512

 1979  439

 1980
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 a आय  ााातयएयएएल्‍एययएਂ  चय
 (29-2-80  तक )

 976  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  उनमें  40  व्यक्तियों  को  दोषसिद्ध

 किया  गया  है  ध्रौर  462  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामले  न्यायालयों  में  निशित  पड़े  हैं  ।

 वर्ष  1979  के  प्रथम  दो  महीनों  से  इस  वर्ष  के  प्रथम  दो  महीनो  की  तुलना  करने  पर  पता

 चलता  है  कि  लोदी  कालोनी  क्षेत्र  के  पुलिस  स्टेशन  में  fea  किए  मामलों  में  कमी  हुई  हैं  जबकि

 डिफेंस  कालोनी  क्षेत्र
 के  पुलिस  स्टेशन  में  रिपोर्ट  किए  गए  मामलों  में  विधि  हुई  199  के  प्रथम

 दो  महीनों  में  लोदी  कालोनी  क्षेत्र  के  पुलिस  स्टेशन  में  एक  मामले  की  रिपोर्ट  की  गई  थी  ।  जबकि

 इस  वर्ष  29-2-80  तक  ऐसे  किसी  मामले  को  रिपोर्ट  नहीं  की  गई  वह  1979  के  प्रथम  दो

 महीनों  डिफेंस  कालोनी  पुलिस  स्टेशन  में  ऐसे  दो  मामलों  की  रिपोर्ट  की  गई  थी  जबकि  इस

 वर्ष  के  प्रथम  दो  महीनों  में  ऐसे  4  मामलों  को  रिपोर्ट  की  गई  है  :

 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 (1)  समाज  विरोधी  तत्वों  पर  निगरानी  ।

 (2)  लड़कियों  के  बस-स्टारों  ale  सिनेमा-घरों  पर  पुलिस  तमंचा  रियों

 की  qatar  |

 (3)  मामलों  को  फोरन  दर्ज  जब  उनकी  रिपोर्टे  की  भर  अपराधियों  को

 खोजने  के  ate  उन  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  लापता  व्यक्तियों  के  दस्ते  झीर  पुलिस  नियंत्रण

 कक्ष  शादी  को  तुरन्त  सूचना  भेजना  |

 (4)  उपलब्ध  स्रोतों  से  गत  को  बढ़ाना  ॥

 (5)  भीख  मंगवाने/फिरोती  प्राप्त  करने  के  azar  से  नाबालिगों  के  अपहरण  में  data

 संदिग्ध
 व्यक्तियों  पर  विशेष  निगरानी  रखना  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  यमन

 1092.  |... |  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  गुह  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कुल  कितने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेशन  मिलता

 कुल  कितने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेंशन  के  ग्रा वेदन  पत्र  रद  किये  गये  कौर

 जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  वास्तव  में  पेंशन  मिल  रही  है  उनकी  राज्यवार  संख्या

 कितनी  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  117 म  925

 94,451

 एक  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 स्वीकृत  नथ, णद्यन राज्य  ae  शा  सित  क्षेत्र

 zara  शर  निकोबार

 झ्रान्घ्र  प्रदेश  6055

 शध्रुणखाचल  प्रदेश

 3909 क़सम

 बिहार  69155

 चण्डी गढ़  64

 दिल्ली  1564

 गोवा  543

 2869
 गुजरात

 हरियाणा  ६281

 372 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  घौर  कश्मीर  779

 केरल  2132

 कर्नाटक  7250

 मध्य  प्रदेश  2733

 9994 महा  राष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय  67

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा  3521

 पांडिचेरी  224

 पंजाब  3048

 राजस्थान  584

 3518 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 ि

 640

 उत्तर  प्रदेश  15429

 परिचित  बंगाल  14699  .

 कुल  स्वतन्त्रता  सेनानी  102482  _

 भारतीय  आजाद  हिन्द  फीज  के
 कामिक  '

 ~

 सेनिक  lyfe
 JA 17,

 सिविलियन  2326

 15443- कुल  आजाद  हिन्द  फौजी
 ग ऋए

 कुल  जोड़  117925
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 गाँधी  fan  afa  के  पश्चात  रिहा  किये  गये  स्वाधीनता  सेनानियों  की  पेंशन

 093.  रामावतार  शास्त्री
 :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  उन  स्वाधीनता  नियों  को  पेन्शन  नहीं  दे  रही  है  जो  गाँधी  नवीन

 संघि कें  पहचानें  रिहा  faa  गये  थे  ;

 यदि  तो  इसका  औचित्य  कया  है

 (7)
 क्या  उक्त  झ्राधार  पर  बहुत  से  स्वाधीनता  सेनानियों  को  पेन्शन  देना  बन्द  कर  दिया

 गया  शरीर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  योगेन्द्र  सिवाना  से  (7)

 केन्द्रीय  सेनानी  पैशन  योजना  के  अ्न्तगत  वे  grass  जिन्हें  6  महीने  ar  इससे  अधिक

 की
 जेल  हुई  थी  ate  जो  कम  सें  कम  पांच  महीने  तक  जेल  में  रहे  थे  लेकिन  समझौते

 air  भ्रमण  राज क्षमा  आदेशों  के  कार्रण  are  में  रिहा  कर  दिए  गए  स्वतंत्रता  सेनानी  शन  की

 स्वीकृति  के  पात्र  हैं  ।  wea  मामलों  में  जहाँ  वास्तविक  जेल  5  महीनों  से  कम  रही  पेंशन

 स्वीकृत  नहीं  की  गई  ऐसे  मामलों  की  संख्या  सुलभता  से  उपलब्घ  नहीं  है  ।  इस  सुचना  को

 एकत्रित  करने  में  जो  समय  श्र  श्रमਂ  लगेगा  ag  प्राप्त  किए  जानें  वाले  उदय  के  ages  नहीं

 होगा  ।

 जाली  स्वाधीनता  सेनानियों  का*  पता  लगाया  जामा

 1094.  श्री  रामावतार  atitat  :  कया  गह  मंत्री  यह  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सर्च  है  कि  सरकार  ने  जाली  caralaar-aarfaatr  का  पता  लगाने  लिये

 कोई  नीति  निर्धारित  को  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 wa  तक  जिन  जाली  स्वाधीनता  सेनानियों  का  पता  चला है
 उनकी  राज्य-वार

 संख्या  कितनी  है

 (a)  क्यां  ag  भी  सच  है  कि  कुछ  संसद  सदस्यों  तथा  विधायकीं  को  स्वाधीनता  '

 नियीं  के  संबंध  में  aga  सिफारिशें  करने  के  ग्रन्थकार  से  वंचित  कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्यों  कारण  हैं  भ्र ौर  उनके  राज्य-वार  नाम  क्या  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 कौर  स्वतंत्रता

 नियों  की
 यातनाओं

 के  दावों  का  सत्यापन  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  अपनी  WE.  स्वतंत्र

 मशीनरी  नहीं  है
 थौर  ऐसे  सत्यापन  के  लिए  सरकार  को  पूर्ण  रूप  से  राज्य  सरकार  की  मशीनरी

 पर  निर्भर  रहना  पड़ती  सरकार  को  जनता  के  सहयोग  पर  मी  निर्भर  रहना  पड़ता  है  कौर

 ated  में  aiai  की  शिकायत  के  अ्रार्घार  परे  बड़ी  dear  में  पेंशन  रोक  दी  गई  किन्तु  जाली

 पेंशन  का  लगने  केਂ  लिए  कोई सुस्पष्ट  सरकारी  मशीनरी  नहीं  ।  स्वतंत्रता  सेनानियों  के

 विरुद्ध
 प्राप्त  सभी  दि कांय तीं  की  तत्काल  जाँच  जाती  है  att  उन्हें  सत्यापन  तथा  रिपोर्ट

 प्रस्तुत
 करने  के  लिए  संबधित  राज्य  सरकार  को  भेजा  जाता  जहाँ  qa  रोकने  लिए  पुष्ट

 प्राकार  तथा  उपरी  तौर  पर  मामला  बनता  हैं  ऐसे  मामलों  पर  राज्य  '  सरकार  द्वारा  aw  जांच

 करने  तक  पेंशन  रोकने  के  लिए  तत्काल  कारवाई  की  जाती  है  ।
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 प्राप्त  पाया  सत्यापन  के  बाद  पेंशन  रद  करने  तथा  पुनः  देने  के

 मामलों  की  संख्या  क़ा  राज्यवार  विचारा  संलग्न  है  ।

 ste  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई है
 कि  कुछ  मालपूवा  विधायकों  ने

 डरपना  साथी  Hal  होने  के  श्रन्धाघुन्घ  प्रमाण  पत्र  दिए  हैं  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  रिपोर्ट  दी  है

 कि  वे  कुछ  मत पूर्व
 विधायकों  के  प्रमाण  पत्रों  को  स्वीकार  नहीं  करत ेहैं  जहाँ  इन  भ |

 विधायकों  द्वारा  दिए  गए  साथी  कैदी  के  प्रमाण  पत्रों  के  आघार  पर  पहले  पेशन  रोक  दी

 गई  थी  ।  वहाँ  राज्य  सरकार  द्वारा  सत्यापन  किए  जाने  तक  पन  रोक  दी  गई  है  ।

 जहां  प्रमा  पत्र  दाता  स्वतंत्रता  सेनानी  प्रशन  प्राप्त  करता  है  वहाँ  उनके  द्वारा  प्रमाणित

 यातना चक् रा  उनके  स्वयं  की  यातना  के  दावों  के  साथ  दुहरी  जांच  की  जाती  है  सनौर  उनका  प्रमाण

 पत्र  तब  स्वीकार  किया  जाता  है  जब  उनके  द्वारा  प्रमाणित  भ्र वधि  उनकी  यातना  के  दावों  के

 साथ  मेल  खाती  है  ।  जब  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वयं  कोई  स्वतंत्र  जाँच  नहीं  की  है  इसलिए  उन्हें

 राज्य  सरकार  की  सलाह  पर  निभर  रहना  पड़ता  उनके  नाम  प्रकाशितਂ  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 क्रम  राज्य/सघ  उन  मामलों  उन  मामलों  ऐसे  मामलों  को  संख्या  ऐसे  मामलों

 शासित  क्षेत्र  को  संख्या  की  संख्या  जिनमें  पश्न  जिनमें  पेंशन  कि  संख्या

 को  नाम  जिनमें  जिनमें
 रह  स्वीकृत  जिनमें

 शिकायत  पाचन  रोक  कर  दी  गई  की  गई  निराश्रय  होत

 की  गई  है  दी  गई  है

 —

 2

 आन्ध्र  प्रदेश  140  107  30  12  107

 आजाद  हिन्द

 फौज

 सम  1926  1597  17  312  1297

 बिहार  1391  187  67  34  1290

 चण्डीगढ़

 दिल्ली  130  74  27  29  74

 आजाद  हिन्द  फौज  8

 गुजरात  84  75  75.0

 प्रा जाद हिन्द  फौज

 हरियाणा  66  42  20  42

 आजाद  हिन्द  फोज  23  15  15

 हिमाचल  प्रदेश  18  13  13

 भ्राजादहिन्द  फौज

 जम्म  तथा  कमी

 आजाद  हिन्द  फौज
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 NN eee

 10.  कर्नाटक  1712  1599  102  11  1599

 11.  केरल  178  74  81  23  74.0

 7  5 आजाद  हिन्द  फौज

 12.  महाराष्ट्र  358  206  53  296

 63 13,  मध्य  प्रदेश  127  63  50  14

 शाही  फौज

 14,  उड़ीसी  249  20  88  141  20

 0 TTofg o  फौज

 15.  पंजाब  85  70  15  70

 47  38  272 प्राणी  फौज  377  272

 16.  पाण्डिचेरी  62  15  37  10  15

 17 17.  राजस्थान  26  17

 राही  फौज

 18.  तामील  नाडु  308  142  116  50  142

 शाही  फौज

 19.  उत्तर  प्रदेश  659  530  98  31  530

 16  12  12 शाही  फौज

 20.  पश्चिम  बंगाल  659  508  120  31  508

 शाही  फोज

 21.  त्रिपुरा  251  202  34  15  202

 राही  फौज

 23.  मेघालय  29  13  15

 24.  गोवा  11  11  11
 ण

 8960  5999  1036  822  7102 जोड़

 पुर्जों  भारत  में  fadsit  व्यवसायों  के  मामले  पर  भ्रान्दोलन  के  कारण  जान-माल  को
 हानि

 1095.  श्री  मुकुन्द  मण्डल  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 पूर्वी  area  में  विदेशी  व्यक्तियों  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  में  जान  माल

 की  कितनी-कितनी  हानि

 राज्यों  में  कितने  परिवारों  ने  राहत  कैम्पों  में  श्रामण्य  धौर

 कितने  परिवारों  को  ( X184-aTT)  झपने  गृह-राज्य  छोड़ने  पड़े  ।

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  TH:

 संघ  शासित  क्षेत्रों  से  सूचना  माँगी  गई  है  ate  सदन  के  सटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 बिदेशी  व्यवसायों  के  मामले  पर  शभ्रान्दोलन

 1096,  श्री  मुकुन्द  मण्डल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  के  पूर्वी  माग  के  कुछ  राज्यों  में  विदशी  व्यक्तियों  के  मामले  पर  कब  सनौर  केसे

 आन्दोलन  शुरू

 क्या  सरकार  का  पूरे  मामले  की  जाँच  करवाने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ate  यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्री  योगेन्द्र  :  से  तक  1979  के

 उत्तर  से  aaa  में  प्रारंभ  में  मतदाता  सुचियों  से  विदेशियों  के  नाम  हटाने  तथा  बाद  में  जनवरी

 1980  के  प्रथम  सप्ताह  में  होने  वाले  चुनावों  को  स्थगित  करने  तथा  विदेशी  नागरिकों  का

 पता  लगाने  तथा  उन  को  निकालने  के  लिए  लगातार  आन्दोलन  किया  जा  रहा  आन्दोलन  के

 कार्यक्रम  में  विरोध  दिवस  सामूहिक  सत्याग्रह  करने  तथा  सरकारी  कार्यालयों  तथा  सरकारी

 उपक्रमों
 जिनमें  तेल  प्रतिष्ठान  शामिल  हैं  जहाँ  बड़ी  संख्या  में  लोगों  ने  गिरफ्तारियाँ  के  रांगे

 सामूहिक  धरना  देना  शामिल  है  |

 मेघालय  में  मी  मतदाताश्रों  की  सूचि  से  विदेशियों  के  नाम  हटाने  की  माँग  को  लेकर

 आन्दोलन  gar  है  |

 इश  संबंध  में  सरकार  स्थिति  से  पूर्ण  रूप  से  जागरूक  है  कौर  उपयुक्त  उपाय  प्रारंभ  कर

 दिए  हैं  ।

 akan  बंगाल  का  सुन्दरवन  क्षेत्र

 1097.  श्री  मुकुन्द  मण्डल  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पश्चिम  बंगाल
 में

 24  परगना  जिले  के  सुन्दर  बन  क्षेत्र  को  एक

 पिछड़ा  gar  क्षेत्र  मानती  है  ;

 इसके  क्या  कारण  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  :  पिछड़े  क्षेत्रों  का  वर्गीकरण  ate  विकास  राज्य

 सरकार  के  ध्रघिकार-क्षेत्र  में  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सुन्दरवन  को  पिछड़े  क्षेत्र  के  रुप  में

 वर्गीकृत  किया  है  ।

 उसके  पिछड़ेपन  के  लिए  कारण  है  खारेपन  का  क्रमश  भ्र ौर  बहुत  कम

 प्राकृतिक  जल  जिसके  परिणामस्वरूप  पीने  के  पानी  की  कमी  संचार  में  कठिनाइयाँ

 हैं  प्रौढ़  बहुत  कम  कृषि  है  ।

 (7)  प्रदान  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 भंग  विधान  सभा  वाले  राज्यों  में  हरिजनों  ale  कमजोर  ant  के  लोगों  पर  ध्रत्याचार

 1098.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  कया  गृह  मंत्री  याद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 25  फरवरी  1980  तक  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन  लिए  गए  नो  राज्यों  में

 हरिजनों  ate  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  पर  जब  से  कब  तक  अत्याचार  के

 कितने  मामले  घटित  हुए  ate

 महिला पों  हरिजनों  ate  कमजोर  वर्गों  के  aq  लोगों  से  सम्बन्धित  पृथक-पृथक

 चीं-वार  झांकने  क्या  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 कौर  :  राज्य  सरकारों

 से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सदन  के  पटल  फर  रख  दी  जाएगी  ।
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 निर्धनता  से  नीचे  के  स्तर  को  TAT  वाले  qat  at  zisait  संख्या

 1099.  थी  क े०  प्रधानी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  wae  ऐसे  पूर्वोत्तर  राज्य  हैं  जहाँ  के  लोग  निधंनता  से  नीचे

 के  स्तर  पर  जीवन  यापन  कर  रहे

 यदि  at  तो  इन  राज्यों  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;

 कया  उन  राज्यों  में  यह  स्थिति  उन्हें  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  निधियों  के

 कम  नियतन  att  राज्यों  द्वारा  उक्त  निधियों  के  भ्रनुचित  उपयोग  के  कारण  व्याप्त  गैर

 यदि  तो  उक्त  क्षेत्रों  के  प्राथमिक  विकास  के  लिए  आवश्यक  निधियां  प्रदान  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  :  से  तक  :  वर्ष  1972-73  के  संदर्भ  में

 जरिए  गए  संकलन  के  भ्रनुसार  उत्तर-पूर्वा  राज्यों  में  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  को  जनसंख्या  का

 प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  20.  64  प्रतिशत  से  48,  24  प्रतिश्त  था  श्र  बाहरी  क्षेत्रों  में  3.33

 प्रतिशत  से  33,  78  प्रतिशत  जब  कि  म्रखिल  भारतीय  ग्रां कड़े  क्रमश  54.  09  प्रतिशत  कौर

 41,  22  प्रतिशत  थे  ।  ये  gies  aa  पुराने  हो  गए  हैं  घ्राण  aa  ay  1978-79  के  संदेश

 में  नया  संकलन  तैयार  किया  जा  रहा  2  |

 केन्द्रीय  सहायता  के  आवंटन  के  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  को  विशेष

 श्री  के  राज्य  माना  जाता  है  ।  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षत्रों  को  योजनाश्रों  के  लिए

 वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकार  से  पुरी  तरह  से  सहायता  दी  जाती  है  ।  इन  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 का  90  प्रतिशत  माग  अनुदानों  के  रूप  में  जाता  है  ate  केवल  10  प्रतिशत  भाग  ऋणों  के

 रूप  में  दिया  जाता  जबकि  अन्य  राज्यों  को  70  प्रतिशत  भाग  ऋण  के  रूप  में  कौर  30  प्रतिशत

 माग  अ्रनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  है  |

 2.  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  ate  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  शभ्रौतत  योजना  परिव्यय  327,31

 करोड़  रु०  है  जो  प्रति  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  167  रु०  का  औसत  होता  है  जबकि  यह  अखिल  भारतीय

 114  रु०  होता  है  ।  इसका  aia  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  सूचित  किये  गए  व्यय  के  आघार  पर

 क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाकारों  में  राज्यों  द्वारा  धनराशि  का  उपयोग  काफी  संतोषजनक  रहा  है  ।

 3.  इसके  अलावा  उत्त  र-पूर्वी  परिषद्‌  की  विकास  योजनायें  के  श्रन्तगंत  इस  क्षेत्र  में  एक

 से  प्रतीक  राज्य  या  सच  राज्य  क्षेत्र  पौर  राज्यों  में  से  किसी  एक  राज्य  के  समान  द्वीप  वाली

 स्कीमों  के  लिए  भी  धनराशि  अ्रावंटित  की  जाती  है  ।

 विवरण

 करोड़  रु०

 1978-79  1979-80  1980-81  प्रति  ay  प्राप्त

 agate  प्रति  व्यक्ति  भ्रनुमोदित  प्रति  व्यक्ति  श्रवुमोदित  प्रति
 व्यक्ति  कुल  प्रति

 परिव्यय  पीठ
 य  परि  परिव्यय

 परिव्यय  परिव्यय  व्यक्ति

 उत्तर-पूर्वी  राज्य

 कौर  संघ  राज्य

 त्र  153  161 299,66  315,68  366,58  187  327.31  167
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 1901

 सभी  राज्य

 मिलकर  -
 5799,20  106  5965,82  109  6977,76  127  6247,59  114

 विद्युत्तचालित  करघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  अमरलोक  मेहता  आयोग  का  प्रतिवेदन

 1100,  शी  शिवकुमार सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विद् यत चालित  करघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  aaa

 मेहता  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  का  अनुमोदन  कर  दिया

 (4)  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  चालित  करघों  के  बुनकरों  को  जाने  वाली

 वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  बया  alc

 मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  चालित  करघों  के
 श्रमिकों

 की  वित्तीय  स्थिति  सुधारने

 के  लिए  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  (*)  भ्र शोक  मेहता  समिति
 द्वारा

 1964  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  की  सिफारिशें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  थीं  ।

 तथा  ware  मेहता  समिति  की  रिपोर्ट  में  मध्य  प्रदेश  के  विद्युत  करघा
 बुनकरों

 को  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  कोई  विशेष  सिफारिश  नहीं  है  ।

 मटिया  तथा  जिला  पूर्वी  चम्पारन  में  मारे  गये  हरिजन

 1101.  डा०  फारुक  अब्दुल्ला  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  29  1980  को  भटिण्डा  में  दो  हरिजन  मारे  गये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जिला  पूर्वी  चम्प।रन  में  गोरा साइ हन  पुलिस  थाना  के  श्रन्तगंतਂ

 गांव  फुलकार
 में  कौर  27  1980  को  मोतीहारी  में  हरिजनों  की  कम  से  कम  15

 को  भाग  लगा  दी  गई  घौर

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  उक्त  स्थिति  पेदा  करने  वाले  तत्वों  का

 नाश  करने  के  लिए  युद्धस्तर  पर  कोई  उपाय  किये  गये  हैं  अथवा  किन्हीं  उपायों  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  श्रीमान  ।  गाँव  के

 दो  मजहबी  परिवारों  के  बीच  was  के  परिणाम  स्वरूप  तारीख  27-2-1980

 को  गाँव  थाना  भटिण्डा  में  केवल  एक  हरिजन  मारा  गया  था

 बिहार  सरकार  से  सुचना  एकत्रित  को  रही  है  कौर  समा  पटल  पर  रखी

 जायगी  |

 हाल  ही  में  गृह  मंत्री  ने  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों/राज्यपालों
 को

 हरिजन  शादी  लोगों  पर  भ्रष्टाचारों  की  बुराई  को  रोकने  के  लिए  कड़े  उपाय  करने  के  लिए  लिखा

 कागज  को  उत्पादन  श्र  आयात

 1102.  थ्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  :  कया  उद्योग  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 >
 दश  अ्रौर  ग मद  कप  दि

 _
 र  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  कितनी

 में
 कागज  को  कुल  माँग  कितनी  है

 मात्रा  में  कागज  का  उत्पादन  श्र  ।
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 UEEEESE  एए  एएए  एशस

 प्रत्येक  ag  कितनी  मात्रा  में  कागज  का  प्रख्यात  किया  गया  तथा  किन  देशों  में

 इसका  आयात  किया  गया  तथा  गत  चार  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  इसके  आयात  पर  कितना  घन  व्यय

 किया  कौर

 देश  को  ग्रात्मनिमंर  बनाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  पिछले  चार  वर्षों  में

 कागज  तथा  bd  | ro त  का  कुल  उत्पादन  निम्न  प्रकार  हुमा  था  :--

 ay  उत्पादन  मी०  टनों  में )

 1976  8.80

 1977  9.37

 1978  10.06

 1979  10,40  )

 इलेक्ट्रिकल  इन्सुलेशन  पेपर  तथा  फिल्टर  पेपरों  शादी  जैसी  कागज  की  कुछ  विशेष  किस्मों

 को  छोड़  कर  देवी  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  कागज  तथा  गत्ते  का  उत्पादन  बहुत  कुछ  पर्याप्त

 था  |  केवल  ay  1978  भ्रौर  1979  के  दौरान  मांग  अ्रघिक  बढ़  गई  जिससे  लिखाई  व  छपाई

 कागज  न  मिलने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  थी  ।  अनुमान  है  कि  इन  वर्षों  में  मांग  ate  उपलब्ध

 कागज  का  ग्रस्त  लगभग  50,000  से  7,0000  मी ०  टन  तक  रहा  था  |

 पिछले  चार  वर्षों  में  प्रमुख  देशों  से  आयात  किए  गए  कागज  तथा  गत्ते  के

 परिमाण  व  मुल्य  सम्बन्धी  ब्योरा  बताने  वाला  एक  विवरण  अनुबंध  के  रूप  समान है  |

 देश  की  कागज  सम्बन्धी  ग्रावव्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकारी  एवं  az

 सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  क्षमता  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  विद्युत  तथा  कोयले  की

 उपलब्धता  में  प्रत्या  शित  सुघार  हो  जाने  से  क्षमता  का  श्रमिक  उपयोग  करना  संभव  हो  सकेगा

 तथा  इसके  फलस्वरूप  उत्पादन  में  afs  हो  जायेगी  |

 विवरण

 कागज  तथा  गीत  का  प्रमुख  देखों  से  भारत  में  रायात

 परिणाम  :  लाख  किलोग्राम  में

 लाख  रु०  में मुल्य
 a

 क्रम  देश  1978-79  1977-78  1976-77  1975-76

 स०  मात्रा  मात्रा  मुल्य  मात्रा  मुल्य  मात्रा  मुल्य
 ना

 1  कनाडा  1356  5079  1063  3966  699  2721  509  2064

 2  सोवियत  रूस  417  1340  458  1572  411  1506  287  1053

 22  320  31  332  100  523  193  766 3  जापान

 4  ब्रिटेन  23  318  28  458  14  282  25  433

 5  जमात  का  संघीय

 17  317  20  239  10  171  29 गणराज्य  330
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 6  फिनलैड  181  624  85  337  42  164  8  40

 7  स्वीडन  110  551  89  456  38  198  52  239

 संयुक्त  राष्ट्र

 श्रम  रिका  92  226  106  12  97  26  167

 64  171  38  110  10  25 बंगला  देश

 10  नावें  31  187  17  96  17  111  38

 11  फ्राँस  133  10  219  18  235  12  252

 12  20  20  55 न्यूज लैंड

 13  यूगोस्लाविया  11  61  36  27  11

 59  208  | 14  रूमानिया

 न्य  A  hal 927  187  158  375

 ण  कि

 योग  10483  8169  6218  5768

 डी०  जी०  एस०  भाई  एण्ड  एस०  कलकत्ता  |

 सहेलियों  के  साथ  बलात्कार  भोर  छेड़खानी  को
 घटनायें  में  बद्ध

 1103.  थी  बाला साहिब  faa  पाटिल  :

 श्री  चन्द्रभान  lst  पाटिल  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  विशेषकर  पुलिस  बालों  अथवा
 quel  gear

 पुलिस  श्रधघिकारियों  की  शह  पाए  हुए  किराए  के  geet  द्वारा  बलात्कार  कौर  छेड़खानी  की

 घटनायें  में  पिछले  कुछ  महीनों  में  वृद्धि  हुई  ax

 इस  बुराई  को  दूर  करने  झ्र  पुलिस  के  qe  नाम  की  रक्षा  करने  के  लिए  क्या

 प्रभावी  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सरकारों  एवं  संघ

 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही है  ।-

 पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  को  गई  भरवा  पूछताछ  के  लिए  गई  महिला ग्र ों  के

 साथ  श्रमिक  व्यवहार  किए  जाने  के  बारे  में  लगातार  आरोपों  को  ध्यान  में,रखते  हुए  इस  मंत्रालय

 द्वारा  सभी  राज्य
 सरकारों

 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  दंड  प्रक्रिया  एवं  राज्य  पुलिस

 मैनुअल  में  दी  गई  प्रक्रिया  का  कड़ाई  से  पालन  करने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे

 आगे  पूरक  अनुदेश  जारी  करें  कि  सभी  स्तर  के  पुलिस  :
 कर्मचारियों  द्वारा  महिलागय़ों  का

 site  उनके  साथ  सद्व्यवहार  किया
 जाए  नए  सिरे  से  भ्रनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  अहाते  में  आयोजित  भारतीय  विज्ञान  sive

 1104.  श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  क्या  प्रधान  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  gery  में  1  1980  सेः  प्रायोजित  की  गई

 भारतीय  विज्ञान  कॉँग्रेस  के  सत्र  के  निकाय  ate  सिफ़ारिशों  क्या  ate

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 प्रधान  स्त्री  ( sitwat  इन्दिरा  गाँधी  )
 :  at  1-5  1980  के

 प्र  fast  कॉंग्रेस  के  67a  प्रतिवेदन  के दौरान  जादवपुर  कलकत्ता  में  भा

 केन्द्रीय  भाव  के  लिए  ऊर्जा  संबंधी  नीतियाँ  पर  समेकित  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई

 इन  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  में  संबंधित  मंत्रालयों  द्वारा  ब्यौरेवार  विचार  किया

 जाएगा  |

 चीवरी

 arta  के  लिए  ऊर्जा  संबधी  नीतियोंਂ  के  केन्द्रीय  भाव  पर  श्रनुभागों/समितियों/मंच  से

 प्राप्त  समेकित  सिफारिशें

 ह  ]  क्योंकि  जल  से  हाइड्रोजन  उत्पादन  के  परम्परागत  तरीकों  की  गंभीर  सीमायें

 मत  सौर  ऊर्जा  की  तुरन्त  उपलब्धता  भ्र ौर  सौर  ऊर्जा  के  आधिक्य  के  कारण  उनकी  कम  कुशलता

 के  बावजूद  प्रकाश  रासायनिक  प्रतिक्रियाश्नों  को  उपयोग  में  लना  जल  से  हाइड्रोजन

 के  उत्पादन  के  लिए  प्रकाश  विद्युत  रासायनिक  विधि  उपयुक्तता  प्रक्रिया  होगी  ।

 2  निम्न  ऊर्जा  ध्रन्तराल  ग्रद्धंचालक  इलेक्ट्रो डो  पर  प्र चु संधान  ale  विकास

 नारों  को  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  ताकि  हाइड्रोजन  उत्पादन  की  कुशलता  पाइपलाइन  के

 कुल  अन्तरों  इरादी  के  संबंध  में  हाइड्रोजन  की  परिवहन  ate  भण्डार

 सदस्यों  की  प्रा वस् यकता  कौर  श्रथंव्यवस्था  की  चुनौती  का  सामना  कर  सके  |

 3  ऊर्जा  रो पणों  की  स्थापना  के  लिए  सिफारिश  किए  गए  श्रनुसंघान  कौर  विकास

 कार्यक्रमों  के  ग्रन्थित  निम्नलिखित  शामिल  क्षेत्र  शौर  ग्रनुसंघानों  में  तकनीकी

 कार्मिकों  की  सहायता  के  लिए  अत्यघिक  उत्पादक  प्रणालियों  के  भ्रनुरक्षण  के  लिए  सिद्धांतों

 वाली  नियम  पुस्तिका  का  फसल  प्रविष्टियों  सहित  स्थानीय  स्रोतों  को  सूचियाँ

 तैयार  करना  रोक  अन्य  क्षेत्रों  से  संभावी  फसलों  की  सूचियाँ  तैयार  करना  जो  कि  ऊर्जा  स्रोतों

 के  रूपों  में  उपलब्ध  उपयुक्त  प्राग  जलाने  को  लकड़ी  की  किस्मों  का

 बह  फसल  योजनायें  के  लिए  समूहों  का  भ्रत्यघिक  उत्पादकता  के  लिए  प्रबन्ध  यो  जनाज़ों

 का  उर्वरकों  का  कुदाल  उपयोग  wit  ई  घन  कौर  खाद्यान  की  फसलों  के  संयोजन  का

 निर्धारण  विशेषकर  के  निम्न  उर्वरक ता  के  स्थलों  में  बागानों  की  देखरेख  के  लिए

 दीर्घकालीन  प्रबन्धन  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  ॥

 4  सीमांत  जो  कि  इस  समय  परती  में  ऐसी  स्पीशीज  को  लगाकर  जो  कि

 इस  प्रकार  का  न्यून  मैदानों  के  लिए  प्रतिरोधी  हैं  लेकिन  जो  कि  लघु  gal  चक्रों
 के

 साथ

 तीब्रवृद्धि  कर  सकते  कोष्ठ  जीवभार  के  उत्पादन  के  लिए  इस्तेमाल  में  लाया  जा  सकता

 इस  कार्यक्रम  से  वातावरण  में  स्थिरता  ale  सुधार  इससे  जल  का  संरक्षण  होगा

 at  इससे  एक  नया  प्र ६  पारितंत्र  उत्पन्न  होगा  |

 5  नाभिकीय  शक्ति  उत्पादन  के  लिए  तुरंत  भारतीय  जल  रिएक्टरों  को  तुरंत  श्रीनाथ

 जाना  चाहिए  ।

 6  विशे
 शप्  qa NJ  ईधन  ई  धन  के  लिए  सामग्री  श्रनुसंघान  (azi  रियल
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 ait  संरचनात्मक  सामग्रियों  के  लिए  भारहीन  जल  रिएक्टरों  के  f  लए  देशी  प्रौद्योगिकी

 का  विकास  किया  जाना  चा  हिए  ।

 7  नाभिकीय  sat  ई  धन  स्रोतों  का  विशद  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।

 8  कोयले  के  तर ली करणा  के  लिए  अनुसंधान  श्र  विकास  कार्यक्रम  को  उच्च  प्राय

 मिलता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 9  दुरू  में  मोटरगाड़ियों  के  लिए  गेसोलीन  के  अंग  के  रूप  में  शक्ति-श्रल्कोहल  का  तब

 तक  भ्रधिकाधिक  उपयोग  किया  चाहिए  जब  तक  कि  उपयुक्त  इंजन  उपलब्ध  नहीं  हो

 जाता  ॥

 10.  जव  Ta  शादी  पर  विशेष  बल  सहित  विभिन्‍न  प्रकार  के  कृषि-मानव  प्रौर

 पशु-प्रपशिष्टों  के  चक्रीयन  की  वत  मान  प्रथा  का  अघ्ययन  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  जाने

 ्
 चाहिए  ।

 11.  खाना  पकाने  के  दौरान  ई  घन  पर  ऊर्जा  के  व्यय  को  कम  करने  की  दृष्टि  से

 सामुदायिक  रसोई  की  संभावना  का  श्रन्वेष रा  करना  चाहिए  ae  घरेलू  कौर  सार्वजनिक  स्तरों  पर

 इस  प्रकार  के  श्रपवन्यय  का  मानीटरन  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  जाने  चाहियें  ।

 12.  गृह  विज्ञान  का  कार्य  करने  वाले  कार्यकर्ताओं  को  परिवार  की  देखरेख  के  लिए

 mae  मोजन/श्राहमार  चारा  अर  ई  घन  के  लिए  ऊर्जा  झ्रागम/न्रिंगंम  की  कुल  ऊर्जा  गतिकी

 का  ग्रच्ययन  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  कौर  aa farsay 3  चक्रीयण  की

 वर्तमान  प्रथा  का  अध्ययन  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ।

 13.  प्रगामी  कमी  कौर  कृषि  के  लिये  ऊर्जा  की  झ्रावइ्यकताओ्ों  को  लागत  को  ध्यान  में

 रखते  कृषि त  क्रियायों  के  लिये  ऊर्जा  के  सस्ते  साधन  प्राप्त  करने  के  लिये  सघन  प्रयास  किये

 जाने  चाहियें  ।  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  grat  पर  सौर  ae  कृषि  अपशिष्टों  का  उपयोग

 करने  की
 संमावनाश्ों

 का  पता  लगाना  चाहिए  ।

 14.  ऊर्जा  के  उच्च  निवेश  की  अपेक्षा  करते  हुए  रासायनिक  उर्वरकों  की  बढ़ती  हुई

 कीमतों  को  देखते  फसली  पोदों  द्वारा  वातावरणीय  नाइट्रोजन  यौगिकीकरण  पर  किए  जा

 रहे  श्रनुसंघानों  को  dia  किया  जाना  चाहिए  ।

 15.  खरीफ  के  घान  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  fara  प्रकाश  की  स्थिति  के  घिन

 उच्च  स्थानांतरण  योग्यता  सहित  उच्चतर  प्रकाश  संश्लेषण  क्रियाकलाप  कर  पाने  वाले  प्रमेदों  की

 संवीक्षा  की  जाए  कौर  उनका  प्रभी  निर्घारण  किया  जाना  चाहिए  ।

 16.  भ्रमित  कुशल  कायें  उत्पादन  के  लिए  मनुष्यों  ate  की  जैव  ऊर्जा  के  उत्पादन

 श्र  संरक्षण  पर  सघन  भ्रनुसंधघान  की  सिफारिश  की  जाती  है  ।  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यों  के  लिए

 पोषक  तत्वों  की  श्रावव्यकताओं  का  म्रध्ययन  किया  जाना  शरीर  कौर  भु-जलवायु  संबंघी

 विशेषतायें  को  ध्यान  में  रखते  हुए  काम  करने  के  भ्रीजारों  को  सुधारा  जाना

 मानव  a
 पशु  ऊर्जा  स्रोतों  का  प्राकृतिक  सर्वेक्षण  किया

 जाना  चाहिए  ।

 17.  ग्रामीण  समुदायों  में  ई  उर्वरकों  ae  सफाई  की  सदस्यों  का  समाधान

 करने  के  लिए  समुदाओं  के  गोबर  गस  संयंत्रों  का  विस्तृत
 उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।
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 18.  झामक  योजना  कौर  भ्रत्यावश्यक  ऊर्जा  योजना  के  बीच  एक  प्रभावी  कौर

 वादी  समन्वय  को  तुरंत  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 19.  ऊर्जा  माँग  के  विभिन्‍न  ऊर्जा  स्रोतों  पर  निवेश  की  योजना

 अर  वैकल्पिक  ऊर्जा  संबंधी  नीतियों  के  सामाजिक  ate  पर्यावरणीय  प्रभावों  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  संख्यात्मक  ऑ्रांकड़ों  के  प्राकार  पर  उपयुक्त  ऊर्जा  प्रतिमानों  का  विकास  किया

 जाना  चाहिए  ।

 20.  पारी-श्रौजिकी  तथा  पर्यावरणीय  ऊर्जा  अध्ययनों  को  गणितीय

 व्यवहार  के  भ्र धि कार  क्षेत्र  में  लाना  चाहिए  |

 21.  ota  क्षेत्र  में  att  प्रतीक  ऊर्जा  का  विनियमन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  लोगों

 के  रहन-सहन  के  स्तर  को  ऊपर  उठाया  जा  सके  |

 22.'  मनोविज्ञान  की  तकनीक  का  उपयोग  करते  हुए  अपने  लोगों  की  बौद्धिक  कौर

 व्यवहारिक  योग्यताओं  का  लेखा  जोखा  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहियें  ताकि  योग्यताथ्रों

 ale  झ्रावश्यक  कार्यों  का  सम्मेलन  किया  जा  सके  कौर  इस  प्रकार  मानव  ऊर्जा  ale  ज्लोतों  के

 भ्रपव्यय  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 23,  भारत  की  ग्रामीण  जनता  को  ऊर्जा  के  अधिक  अच्छे  ale  उपयुक्त  उपयोग  के

 लिए  ध्राधुनिक  वेज्ञानिक  ae  प्रौद्योगिकीय  नवीन्मेशो  को  स्वीकार  करने  के  लिए  प्र  रित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 24.  इंजीनियरी  में  विद्वेष  योग्यता  का  समूहन  किया  जाना  जाहिए  ale  उन्हें  संयंत्रों

 कौर  उपकरण  के  मानकीकरण  के  लिए  मुख्य  संयंत्र  विनिर्माताओ्ं  के  साथ  सम्बद्ध  किया  जाना

 चाहिए  जिससे  उग्रता  काल  कम  हो  सकेगा  कौर  निवेश  का  इष्टतमीकरण  हो  पाएगा  ।

 25.  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  केन्द्रीय  नीति  निर्माण  स्तर  पर  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  ।  बिजली  प्रणाली  के  सभी  स्तरों  उत्पादन

 वितरित  कौर  पारेषरा  स्कूलों  को  संयंत्रों  के  सुचारु  रूप  से  संचालन  के  लिए  सारी  समस्या  का

 एहसास  होना  चाहिए  |

 26.  ग्रामीण  विद्युतीकरण  को  उपयुक्त  रूप  से  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ate

 पारेषण  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 लिए  लघु  संयंत्रों  को  प्रोत्साहित  किया

 जाना  चाहिए  |

 27,  बिजली  उत्पादन  के  लिए  ई  ae  sal  पर  श्रनुसंघान  ate  विकास  को  उच्चतम

 प्राथमिकता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  पुलिस  ate  oe  सेनिक  बलों  के  लिए  एकीकृत  बहुचेनल  दुर-संचार

 व्यवस्था  को  योजना

 1105.  श्री  संगमा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 की  पुलिस  ak  ae  सैनिक  बलों  के  लिए

 एकीकृत  बहु-चैनल  दूर-संचार  व्यवस्था  की  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 क्या  atta  घन  के  अभाव  में  उक्त  योजना  क्रियान्विति  हेतु  रुकी  हुई
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  योजना  के  लिए  जारी  लाइसेंस  1980  को

 समाप्त  हो  ATT

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  पर  कार्य  श्रीराम  करने  का

 है  और  इसकी  तत्काल  क्रियान्विति  हेतु  atfaa  घन  उपलब्ध  जिया  जाएगा  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( att  योगेन्द्र  :
 (*)  भारत  सरकार  ने  सिद्धांत

 रूप  में  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 प्रौढ़  संचार  मंत्रालय  ने  यह  योजना  दो  ag  की  अवधि  के  लिए

 स्वीकृत  की  थी  ।  1980  के  बाद  इसका  पुनरीक्षण  किया  जाएगा  wal  कोई  लाइसेंस

 जारी  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  बीच  कुछ  तकनीकी  श्रीपचारिकता  के  संबंध  में  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ।  घन  की  व्यवस्था  करने  का  प्रीत  भी  विचाराधीन  है  ।

 gay  में  विदेशी  लोग

 1106.  श्री  कुरियन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भ्रम  में

 विदेशियों  की  परिभाषा  क्या  है  ae  उनकी  वास्तविक  संख्या
 कितनी  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  विदेशी  नागरिक  अ्रधिनियम  1946

 की  धारा  2  जो  सारे  area  में  लागू  होती  है  में  की  गई  परिभाषा  के  भ्रनुसार  विदेशी  का

 aq  वह  व्यक्ति  है  जो  भारत  का  नागरिक  नहीं  है  ।  अ्रसम  में  विदेशी  लोगों  की  संख्या  के  बारे  में

 कोई  विश्वस्त  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ऊर्जा  संकट

 1107.  श्री  दण्ड पाणि  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  ara  का  कोई  विशेषता पू रां  अध्ययन  किया  गया  है  कि  बम्बई  के  निकट

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  तथा  राजस्थान  में  कोटा  परमार  बिजलीघर  ने  इन  राज्यों  में  बिजली

 का  संकट  हल  करने  में
 क्या  सहायता  को

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  कुछ  पर्याय  रण-विशेषज्ञों  ने  परमार  घरों  से

 प्रजनन  के  कौर  चरागे  विस्तार  के  विरुद्ध  एक  योजनाबद्ध  भ्र भि यान  aces  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  विशेष  रूप  से  कोटा  परमार  संयंत्र  में  हाल  ही  में  हुई  खराबी  तथा

 तारापुर  संयत्र  में  हुई  दुर्घटना  को  देखते  जिसके  फलस्वरूप  एक  विद्युत  रियेक्टर  में  कूलेंट

 पाइप  ने  रिसना  शुरू  कर  दिया  इन  सयंत्र  के  कार्यक रण  के  बारे  में  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी  पिछले  10  वर्षों  में  तारापुर  परमाणु

 बिजलीघर  जिसमें  210  मेघावाट  प्रत्येक  के  दो  यू  निट  महाराष्ट्र  के
 fag  की  बिजली  संबंघी

 आवश्यकता  के  7  से  8%,  भ्र ौर  गुजरात  के  fas  की  बिजली  संबंधी  आवश्यकता  के  10  से  15%

 माग  की  पूर्ति  की  है  ।  यह  परिश्रमी  क्षेत्र  के  विद्युत  ग्रिड  की  5.7%  आवश्यकता  पूरी

 करता  है  ।  राजस्थान
 परमार  बिजलीघर  का  220  मेगावाट  क्षमता  का  एक  यूनिट  जो  इस  समय

 बन्द  बन्द  होने  से  राजस्थान  की  ऊर्जा  सम्बन्धी  आवश्यकता  के  लगभग  40%  माग  की

 प्रति  कर  रहा  था  ।  सन्‌  1979  में  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  ने  1958.90  मिलियन  यूनिट
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 थ्रोट  राजस्थान
 परमार

 बिजलीघर  ने  1251.55  मिलियन  युनिट  बिजली  का  सफल  उत्पादन

 किया  |

 ate  हाँ  ।  सरकार  का  मत  यह  है  कि  चिता  का  कोई  कारण

 नीं
 है  भ्र ौर  भविष्य  की  ऊर्जा  सम्बन्धी  Magna  को  पूरा  करने  में  न्यूक्लिक  ऊर्जा  की  भूमिका

 उत्तरोत्तर  महत्वपूर्ण  होती  रहेगी  ।  राजस्थान  परमार  बिजलीघर  में  हाल  ही  में  हुई  खराबी  के

 कारण  या  तारापुर  परमार  बिजलीघर  में  ई  धन  बदलते  समय
 रिक्कू  सेशन  लुप  की  बाई-पास

 aaa  में  दिए  गए  दोषों  के  कारण  कोई  भी  उल्लेखनीय  रेडियोसक्रियता  मुक्त  नहीं  हुई  है  ।

 राजधानी  के  लिए  सड़क  रेलू  परिवहन  परियोजना  का  परित्याग

 1108,  श्री  दण्डपाणि  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  के  लिए  एकीकृत  सड़क  रेल  परिवहन  परियोजना  के

 सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  अध्ययनों  पर  छह  वर्ष  लगाने  कौर  इसके  लिए  प्रारंभिक  काय  पर  2.5  करोड़

 रुपये  से  श्रमिक  व्यय  करने  के  बाद  पिछले  योजना  आयोग  ने  पद  छोड़ने  से  पूर्व  इसका  परित्याग

 करने  का  निराले  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  की  तेजी  से  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  ate  उसके

 प्र संतोषजनक  परिवहन  सेवा  के  बहत्तर  ata  को  देखते  हुए  इस  परियोजना  की  जांच  कराने

 का  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  से  तक  :  ag  सही  है  कि  महानगर

 परिवहन  परियोजना  दिल्ली  जो  रेल  मंत्रालय  के  अ्रन्तगंत  एक  संगठन  पिछले  छः

 ag  में  प अप्रनक  अध्ययन  किए  हैं  ale  हरनेक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  हैं  जिनमें  विभिन्‍न  समयावधि यों  से

 सम्बन्धित  दिल्‍लो  क्षेत्र  में  महानगर  परिवहन  प्रणालियों  के  लिए  प्रस्ताव  दिए  गए  थे  ।  इस  संगठन

 पर  अरब  तक  लगभग  2.2  करोड़  रु०  खच  किए  गए  हैं  ।  इस  संगठन  की  अद्यतन  रिपोर्ट  दिल्‍ली

 शहरी  क्षेत्र  में बिजली  चालित  रेन  यात्री  सेवाओं  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  है  जो

 1977  में  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  धौर  जो  रेल  मंत्रालय  द्वारा  योजना  झा योंग  को  1978  में

 भेजी  गईं  थी  ae  सही  नहीं  है  कि  इस  प्रस्ताव  को  योजना  ara  द्वारा  स्वीकृत  कर  दिया

 गया  है  या  छोड़  दिया  गया  है  ।  क्योंकि  यह  प्रस्ताव  श्रमी  मी  सम्बन्धित  seq
 मंत्रालयों  के

 परामर्श  से  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित  कुछ  विषयों  विशेष  रूप

 से  (1)  wea  केन्द्रों  का
 विकास  उद्योगों  को  भ्र वस् थिति  को  विनियमित  arfe  दिल्‍ली

 की  की  सघनता  को  कम  करने  के  लिए  आवश्यक  उपायों  की  तथा  (2)  प्रस्तावित

 सेवायों  के  लिए  agate  जाने  वाले  किराए  के  स्तर  की  ale  भ्रधघिक  जांच  की  जानी  है  ।  इस  संबंध

 में  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  कौर  रेल  यातायात  जांच  समिति  की  जिन  सिफारिशों  के

 1980  के  रात  तक  और  ा अझप्र ल  1980  के  wea  तक  प्राप्त  होने  को  आशा  है  उनको  भी

 ध्रन्तिम  निर्णय  करने  से  पहले  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 गुजरात  में  हथकरघा  को  संख्या

 1109,  श्री  कमर  fag  ato  राठवा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 )

 इस  समय  गुजरात  राज्य  में  कार्यरत  हथ करघों  की  संख्या  कया  है  ?

 क्या  राज्यों  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पौर  हथ करघों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्ताव  ale

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  :
 गुजरात

 सरकार  द्वारा  राज्य

 ध्वानिक  तथा  सांख्यिकीय  ब्यूरो  के  माध्यम  से  हाल  ही  में  हथकरघा  सर्वेक्षण  के  agate  राज्य  में

 लगभग  20,471  करे  हैं  ।  बताया  गया  है  कि  इन  करघों  में  से  16.548  करघे  चल  रहे  हैं  ale

 3.923  करघे  बेकार  पड़े  हैं  ।  गुजरात  राज्य  में  जिलावार  चल  रहे  तथा  बेकार  पड़े  करों  की

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 तथा  भारत  सरकार  को  राज्य  सरकार  से  इस  प्रकार  का  कोई  मी  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  gal  है  |

 विवरण

 How  ०  जिले  को  नाम  करघों  को  संख्या

 चल  रहे  बेकार  योग

 जामनगर  400  0

 राजकोट  700  127  827

 4883 सुरेन्द्र  नगर  4313  570

 भावनगर  1177  663  1840

 gata  673  347  1020

 जूनागढ़  1047  740  1787

 कच्छ  1393  67  1460

 बॉँस कंठा  1820  133  1953

 साबरकंठ  47  47

 10  गाँधी  नगर  27  27

 11  महेस ना  1547  53  1600

 12  भ्रहमदाबाद  1930  217  2147

 13,  खेड़ा  1000  620  1620

 14  पंच मह् दाल  60  293  353

 313 15  भड़ौच  260  33

 16,  87  0  87 सूरत

 17  बालसाद  67  40  107

 न  07

 योग  16,548  20,471
 ——_—___--_———r—r—r———————— एजस्‍ल्‍एल्‍एए-एआआ eal

 कोका  कोला  का  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 1110.  श्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (*)  क्या  सरकार  देश  में  कोका  कोला  की  बिक्री  प्रारम्भ  किये  किसी  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रहो  शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  चरनजीत  :  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  माध्यम  से  रोजगार

 1111.  ४  छीतुभाई  नामित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  ने  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  माध्यम  से  कुटीर  उद्योगों  में  रोजगार  प्रदान

 करने  हेतु  जिला  स्तर  पर  एक  शुरू  की  है  ।

 यदि  तो  इस  योजना  के  प्रत्येक  राज्य  में  तथा  विशेषतया

 राज्य  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  चुका  we

 ए  कै  ७  2
 TAI

 श
 |  ह  q लोगों  को  इस  योजना  की  झोर  आकर्षित  करने  के  लिये  aaa  प्रयास  किये

 गये  हैं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  जी  हाँ  ।

 सभी  जिला  उद्योग  केन्द्रों  से
 जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  द्वारा  पैदा  किए  गए

 रोजगार  के  अवसरों  के  ay  1978-79  के  ates  उपलब्ध  हैं  ।  228  जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  वर्ष

 1978-79  में  2.74  लाख  व्यक्तियों  के  लिए  भ्रर्थात  प्रति  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  औसतन  1202

 व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पदा  करने  की  सुचना  भेजी  थी  ।  विवरण  1  में  राज्यवार

 जानकारी  दी  गई  है  ।

 aq  1979-80  (  1979  के  दौरान  जिन  जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  प्रगति

 सबंधी  जानकारी  भेजी  है  उनकी  संख्या  प्रलय-अलग  माह  में  अलग-अलग  है  ।  सुचना  भेजने  वाले

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  मप्र  1999  में  कुल  2.14  लाख

 व्यक्तियों  के  लिए  के  अवसर  gaia  प्रति  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  maar  1147

 व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  दादा  किए  गए  ।  गुजरात  राज्य  सहित  राज्यवार  जानकारी

 में  दी  गई

 इस  योजना  की  ate  लोगों  को  श्रीकृष्ण  करने  के  लिए  पहले  हरनेक  कदम  उठाए

 गए  थे  |  इनमें  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  अधिकारियों  द्वारा  व्यापक  फील्ड  ग्र प  विचार-विमर्श

 क्षेत्रीय  areal  में  पुस्तिकाएं  व  पर्चे  एककों  का

 संभाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  परियोजना-खाके  तैयार  निवेशों  की  व्यवस्था  करना  कौर

 बैंक  से  ऋणा  प्राप्त  कराने  में  सहायता  देना  are  शामिल  इस  कार्यक्रम  में  जनता  की

 सहभागिता  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिला  उद्योग  केन्द्र  के  साथ  एक  जिला  स्तरीय

 सलाहकार  समिति  स्थापित  की  गई  थी  जिसमें  स्थानीय  संसद  विधान  परिषद  के  सदस्यों

 ait  उद्योग  एसोसिएशनों  शादी  जेसे  प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  गया  था  |
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 विवरण

 ऋम  स०  राज्य/संघ  शासित  सूचना  भेजने  पदा  किये  गये

 प्रदेश  का  नाम  जिला  उद्योग  केन्द्रों  रोजगार  के  ध्रवसर

 की  संख्या  की

 संख्या )
 $$$ 5

 2  4

 gist  प्रदेश  11  12594

 श्रीराम  713

 बिहार  29  46375

 गुजरात
 15  31800

 हरियाणा  5441

 हिमाचल  प्रदेश  12  2812

 10  4305 जम्मू  भ्र ौर  कशमीर

 कर्नाटक  8627

 11  9829 केरल

 10  मध्यप्रदेश  22  26416

 11  महाराष्ट्र  14  31091

 12  मनी  पुर  सूचित  नहीं  किया
 गया

 13  मेघालय  2500

 14  नागालैंड  98

 15  उड़ीसा  13  21658

 16  पंजाब  5869

 17  11603
 रा  स्थान

 45 18.

 19  20292 afanarg

 शै डि  त्रिपुरा  1469

 21  उत्तरप्रदेश  23  15513

 22  To  बंगाल  15  13464

 23  45 प्रतिमान  सनौर  निकोबार  दीप समूह

 24  ध्  रुना  चल प्रदेश  87

 25  चंडीगढ़  सूचित  नहीं  किया  गया

 26  दादरा  भ्र ौर  नगर  हवेली  500

 27  दमन  कौर  दीव  सुचित  नहीं  किया  गया

 28  उपरोक्त मिजोरम

 29  पांडेचेरी  1  839

 योग  .  229  273985
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 लिखित
 उत्तर  19

 ara  1980

 सुचना  भेजने  वाले  जिला  उद्योग  केन्द्रों  हारा  1979  के  दौरान  qa  किए

 गए  ध्रतिरिकतं  रोजगार  के

 क्रम  स०  राज्य/सधघशा सित  पैदा  किए  गए  ध्रतिरिक्त  रोजगार

 प्रदेश  का  नाम  के  प्रचार

 की  संख्या

 2

 मप्र  देश  9098

 श्रीराम  1592

 30313

 28220 गुजरात

 हरियाणा  3029

 हिमाचल  प्रदेश  2105

 2781 जम्मू  कौर  कसमीर

 किनेटिक  5397

 केरल  12617

 10  मध्य  प्रदेश  16346

 17040 11  महाराष्ट्र

 12  मैनपुर  586

 13  नागालैंड  143

 14  23711 उड़ीसा

 15  पंजाब  8320

 16,  राजस्थान  9792

 fafeaa  26

 18  तामिलनाडु  20744

 19  उत्तरप्रदेश  12601

 20  प०  बंगाल  9386

 21  अण्डमान  भोर  निकोबार  दी  पसमूह्द  65

 22  अरुना चल  प्रदेश  50

 23  पांडिचेरी  1079

 योग  214803
 बणा

 *सूचना  भेजने  वाले  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  संख्या  भ्रमण-पलंग  माह  में  प्लग-अलग  थी  ।

 झस्पुदता  उन्मूलन  की  योजना

 1112.  श्री  छोटू  भाई  गामित  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  में  श्रस्पृ्यता  का  उन्मूलन  करने  के  लिये  कोई  नई  योजना

 बनाई
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 लिखित  उत्तर

 क  जड़ को  जड  a  समाप्त  किया क्या  कोई  ऐसा  राज्य  है  जहाँ  सभी  तरह  को  अस्पृश्यता

 जा  चुका  भोर

 देश  में  श्रस्पृदयता  को  पूरी  तरह  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  इस  समय  किस

 तन्त्र  को  यह  काय  सौंपा  घ्

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :

 सरकार  श्रस्पूदता  उन्मूलन

 के  लिए  श्रमिक  विकास  पर  आघारित  ate  सामाजिक  ate  शेक्षणिक  कार्यक्रमों  द्वारा  समित

 व्यापक  कार्य  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 ऐसा  कोई  सवाल  नहीं  किया  गया  ।

 सरकार  इस  समय  अस्पष्टता  उन्मूलन  के  लिए  सरकारी  तन्त्रों  att  स्वयं-सेवी

 दोनों  का  प्रयोग  कर  रही  है  ।  अस्पृश्यता  को  दूर  करने  के  लिए  स्वयं  सेवी  संगठनों  के

 प्रसार  शरीर  प्रचार  कार्य  के  लिए  सहायता  अनुदान  दिया  जाता  भारत  सरकार  ने  प्रमी  हाल

 ी  में  एक  योजना  शुरु  की  है  जिसके  wats  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  नागरिक  अधिकार

 सुरक्षा  भधघिनियम  1955  को  प्रभावी  रूप  से  लागु  करने  के  लिए  विद्वेष  तन्त्र  बनाने  भोर  धन्य

 उपायों  को  करने  हेतु  विंमान  तन्त्र  को  बनाने  के  लिए  सहायता  अनुदान  दिया  जाता  है  ।

 पाँच  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के  पूर्ण  हो  जाने  के  बावजूद  भी  श्रमिक  विवमताधों  में  विधि

 1113.  श्री  मूलचंद  डागा  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  पाँच  पंचवर्षीय  योजनायें  के  पूर्ण  हो  जाने  बाद  भी  भ्रामक

 विषमताओं  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगाने  के  लिये  सरकार  ने
 कोई

 विशेष  योजना  बनाई  प्रौढ़

 क्या  सरकार  झा थिक  विषमताश्रों  के  कारणों  की  जाँच  कर  रही  है  ताकि  भविष्य

 में  इस  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  किया  जा  सके  ?

 प्रधान  मंत्रो  इन्दरा  गांधी  से  तक
 :

 उपभोक्ता  ब्यय  के  वितरण

 गर  पारिवारिक  परिसम्पत्तियों  के  बितरण  जसे  far  सूचकों  को  झा धिक  केन्द्रीयकरण  को

 झमिव्यक्त  करने  सभा  जाता  है  उनके  कुछ  झरध्ययन  से  ag  दिखाई  नहीं  देता  कि  क्रमिक

 पंचवर्षीय  योजनायें  .  में  इस  प्रकार  के  सूचकों  के  dag  में  aifaa  भ्र समानता  बढ़ती  रही  है  ।

 फिर  मी  राय  धौर  संपत्ति  के  वितरण  में  बेईमान  प्र समानताएं  चिन्ता  का  विषय
 दै

 ।  श्रसमानताध़ों

 में
 कमी  करना  इस  सरकार  की  श्रमिक  भ्र  सामाजिक  नीति  का  प्रमुख  उद्देश्य  है  श्र  यह

 सरकार  इसे  वित्तीय  ale  ऋणी  नी  भूमि  श्रोीद्योगिक  नीति  झोर  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  के
 लिए  wey

 विकासोन्मुख
 उपायों  के

 जरिए
 प्राप्त  करना  चाहती  है  ।

 राज्यों  को  प्रस्तावित  योजनायें  को  तेयार  करने  में  ग्राम  पंचायतों  शोर

 जिला  परिषदों  से  सलाह  मशविरा  करने  को  योजना

 1114.  श्री  मूलचन्द  डागा  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  भविष्य  में  ऐसी  बनाने  का  प्रस्ताव  है  जिसके  grata
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 लिखित  उधर  19  1980
 गण  —

 विभिन्‍न  राज्यों  के  faa  ोजनासों  को  केवल  ग्राम  पंचायतों  कौर  जिला  परिषदों  के  साथ  सलाह

 मशविरा  के  ग्रा घार  पर  तेयार  किया  alex

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :
 धौर  ग्राम  पंचायतों  सनौर  जिला

 परिषदों  को  स्थानीय  स्तर  पर  योजना-निर्माण  में  भूमिका  निभानी  होती  है  ।  तथापि  किसी  राज्य  की

 योजना  निर्माण  का  क्षेत्रीय  तथा  विभिन्‍न  आघारित  संरचनात्मक  ate  समष्टि

 विकासात्मक  विचारों  को  ध्यान में  रखते  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर  निवेश  की

 संतुलित  स्कीम  विकसित  करते  हुए  राज्य  के  कुल  परिप्रेक्ष्य  पर  वाघा  रित  होना  होता  है  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  स्थापना

 1115.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  ऐसे  जिलों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जहां  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना

 की  गई  है  कौर  स्थापना  का  रद्द  दय  क्या  भ्र ौर

 ऐसे  स्थान  कौन-कौन  से  हैं  जहाँ  1980  के  दौरान  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  की  स्थापना

 की  जायेगी  कौर  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  दिये  जाने  वाली  प्रयुक्ति  का  आघार  क्या  होगा  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  भारत  में  कुल  382  जिलों  में

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  इस  उद्देश्य  से  की  गई  थी

 कि  जिले  में  एक  ही  स्थान  पर  लघु  तथा  कुटीर  एककों  द्वारा  निवेश  पूर्वे  निवेश  तथा  निवेश

 के  बाद  की  झ्वस्थाय्रों  में  ध्रुव  गीत  सभी  सेवाएँ  व  सहायता  जसे  उपयुक्त  औद्योगिक  योजना  का

 पता  संभावना  प्रतिवेदन  को  तयार  मशीनों  तथा  उप कररा ों  की  सप्लाई  के  लिये

 व्यवस्था  कच्चे  माल  जैसी  निविष्ट यों  की  व्यवस्था  करना  ae  उघार  की  सुविधा  तथा

 सामग्री  के  विपरीत  में  सहायता  शादी  मिल  सके  ।

 पिछली  सरकार  द्वारा  चलाये  गए  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  काय  संचालन  की  समीक्षा

 योजना  के  प्रारम्म  से  लेकर  इसके  कायें  निष्पादन  के  arent  पर  की  जायेगी  ।  इसे  ध्यान  में  रखते

 हए  नए  जिला  उद्योग  केन्द्र  खोलने  के  बारे  में  श्रमी  कुछ  कहना  समय  पव  होगा  |

 अनुसूचित  जातियों  site  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचार

 1116,  थ्री  satfaaa  ag:  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  से  1979  तक  तथा  जनवरी  भ्र ौर  फरवरी  1980  में  भ्रनुसूचित  जातियों  भ्र ौर

 अनुसूचित
 जन-जातियों  पर  भ्रष्टाचार  किए  जाने  को  राज्य-वार  कौर  बी-वार  कितनी  घटनायें

 हुई  हैं  ale  उनमें  हिंसात्मक  घट नाश् ों  की  संख्या  कितनी

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  घटनाओं  में  राज्य-वार  भ्र ौर  वर्ष-वार  कितनी  मौतें

 हुई

 इस  अवधि  के  दौरान  राज्य-वार  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  नष्ट  हुई

 हरिजन  ate  आदिवासी  महिलाग्रों  से  मार-पीट  किए  जाने  की  घटनाओं  की

 वार  संख्या  क्या  है  ;
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 हिंसात्मक  घटनाओं  के  लिए  दोषी  व्य  शक्तियों  को  दण्ड  8  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 ने  क्या  विशेष  कदम  उठाये  हैं  ;

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ate

 :  सूचना  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  we  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 सरकारो  कार्यालयों  में  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  चित्रों  का  प्रदर्शन

 1117.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कार्यालयों  में  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  चित्र  लगाए  जाने  के  बारे  में

 सरकार  द्वारा  कोई  नियम  अथवा  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  ate  सरकार  का

 विचार  है  कि  कोई  अनुदेश  जारी  करना  आवश्यक  नहीं  है  भ्र ौर  यह  मामला  राज्य  सरकारों  अथवा

 विभागाध्यक्षों  के  निर्णय  के  लिए  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  कि  क्या  उन्हें  कार्यालयों  के  कमरों  में

 चित्र  लगाना  भी  चाहिए  कौर  यदि  हाँ  तो  किस  नेता  विशेष  का  यह  सुनिश्चित  करते  हुए  कि

 किसी  चित्र  को  लगाने  से  कोई  विवाद  खड़ा  न  हो  जाए  ।

 नई  दिल्‍ली  स्थित  दिव  सिर  में  डकैतों

 1118.  श्री  एन०  Fo  होरी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1980  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस

 emia  के  समाचार  की  ale  दिलाया  गया  है  कि  21  1980  को  रात  9-30  बजे  कुछ

 sige
 ने  नई  दिल्‍ली  स्थिति  शिव  मंदिर  पर  डाका  डाला  कौर  पुजारी  का

 मुह
 बाँध

 कर  उसकी  पिटाई  करके  एक  किलोग्राम  चांदी  के  आभूषण  लेकर  चम्पत  हो  ar

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  पुलिस  की  क्या

 प्रतिक्रिया

 जी  श्रीमान्‌  ।
 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )

 थाना  हौजखास  में  की  घारा  394/34  के  ग्रीन

 165  दिनांक  21-2-1980  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  दिव  मन्दिर  के  पुजारी

 श्री  प्रमोद  कुमार  के  अनुसार  रात्रि
 के

 लगभग  9-15  बजे  मंदिर  का  ताला  लगाने
 के

 बाद  जब

 वह  अपनी  झुग्गी  के  लिए  जा  रहा  तो  3  भ्र ज्ञात  व्यक्ति  भराये  ait  उन्होंने  मन्दिर  का  द्वार

 खोलने  को  कहा  क्योंकि  वे  दर्शन  करना  चाहते  थे  ।  क्योंकि  समय  समाप्त  हो  गया  उसके  मना

 करने  पर  उनमें  से  एक  भ्र परा धी  ने  उससे  चाबियां  छीन  ली  alt  भ्र पने  एक  साथी  को  दे  दीं  ate

 उसे  ताला  खोलने  का  निदेश  दिया  ।  उसने  शरापना  हाथ  पुजारी  के  qe  पर  रख  fears  ate  उसे

 घसीट  कर  मंदिर  के  प्रकार  ले  गया  ale  उसे  पीटा  भी  ।  उन्होंने  के  शीशे  तोड़कर

 भगवान  सीता  कौर  लक्ष्मण  की  मूर्तियों  से  चांदी  के  तीन  मुकुट  उतार  लिये  ।  जब  वे  लुटे

 गये  सामान  को  लेकर  बचकर  भाग  रहे  तो  पुजारी  ने  शार  जिसके  परिणाम-स्वरूप

 घटना  स्थल  पर  जो  एकत्र  हो  गये  उन्होंने  उनमें  से  एक  श्रमायुक्त  व्यक्ति  को  पकड़  लिया  ।
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 उस  अभियुक्त  से  सतत  पूछताछ  करते  रहने  के  बाद  एक  ध्वन्य  प्रयुक्त  भी  गिरफ्तार  कर  लिया

 गया  शेष  एक  जो  लूट  के  सामान  के  साथ  फरार  को  पकड़ने  के  प्रयास  किये

 जा  रहे

 वर्ष  1980-81  के  लिए  राज्यों  को  वापिस  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 1119.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  ने  राज्यों
 के

 लिए  वर्ष  1980-81  की  वार्षिक  योजना  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही

 घोर

 यदि  इस  सहायता  की  राशि  का  निर्धारण  करने  के  लिए  कई  मानदंड  तो  वह

 क्या है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )
 :  1980-81  कौ  विधिक  योजनाकारों  को  अंतिम

 रूप  देने  के#लिए  राज्यों  के  साथ  शभ्रधिकारी  स्तर  पर  विचार-विम  पूरा  हो  चुका है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 राज्य  योजनाकारों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  किए  गए

 निकायों  के  अनुसार  दी  जा  रही  है  ।  यह  गाडगिल  फामू ला
 ak  प्राय  समायोजित  कुल  जनसंख्या

 मामू ला
 के  भ्रन्तगंत  दी  जा  रही  इसके  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  को  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  के
 प्रा शोधन

 के  कारण  सहायता  प्राप्त  होती  क्योंकि  mar  समायोजित  कुल

 जनसंख्या  शाम  ला  के  भगत  उनका  समावेश  नहीं  होता  है  ।  सभी  राज्यों  को  बाहरी  सहायता

 प्राप्त  स्कीमों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  इस  समय  ag  अतिरिक्त  सहायता  राज्य

 योजना  परियोजनाओं  के  लिए  बाहरी  सहायता  संवितरण  का  70  प्रतिशत  है  ।  पहाड़ी

 जनजातीय  क्षेत्रों  we  उत्तर-पूर्वा  परिषद  के  कार्यक्रम  के  लिए  मी  भ्र ति रिक्त  सहायता  दी

 जाती  है  ।

 विवरण
 कड

 राज्य  रु० )

 बनना  विशेष  श्रेणी  के  राज्य

 क़सम  121-86
 co

 पाल  प्रदेश  74-23 ~

 जम्मू  थ्रोट  कश्मीर  145-52

 मणिपुर  32°00

 मेघालय  31-00

 नागालैंड  33.75

 सिक्किम  19°49

 29°02 त्रिपुरा
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 2,  द्न्य  राज्य

 OEY  प्रदेश  173-20

 बिहार  21338

 गुजरात  102714

 हरियाणा  46:06

 कर्नाटक  96:04

 केरल  75°25

 मध्य  प्रदेश  16130

 महाराष्ट्र  189-20

 9  उड़ीसा  136'90

 10  पंजाब  52'24

 11  राजस्थान  114-82

 12  तमिलनाडु  125°36

 13  उत्तर  प्रदेश  34753

 14  पश्चिम  बंगाल  130-97

 त्रिपुरा  में  एक  कागज  मिल  को  स्थापना

 1120.  शी  चित  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  रूस  के  सहयोग  से  त्रिपुरा  में  एक  कागज  मिल  की  स्थापना  करने

 का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  यह  aa  किस  चरण  पर  भ्र ौर

 इस  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत  :  तथा
 (7)  त्रिपुरा

 सरकार  ने  राज्य  के  बाँस  के  साधन  के  आधार  पर  कागज  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 किया  प्रस्ताव  पर  fama  लिये  जाने  से  पूर्वे  योजना  की  तकनीकी  आधिक  संभाव्यता  का

 विस्तार  से  अध्ययन  किया  जाना है  ।  परियोजना  के  वित्तीयन  की  विधि  उचित  समय  पर  निर्धारित

 को  जायेगी  ।

 राज्यों  के  प्रबन्ध  के  संबंध  में  गया  न्रध्ययन

 1121.  श्री  चित्त  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  के  निदेशक  द्वारा  राज्यों

 के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  उस  अघ्ययन  के  निष्कर्षों  को  aie  दिलाया  गया  है  जो  हाल  ही

 में  प्रकाशित  किया  गया

 यदि  तो  अध्ययन  के  निष्कर्ष  क्या  कौर

 सरकार  कीं  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  तथा  (  सरकार ने

 प्रणालियों  का  शीर्षक  वाली  संबद्ध  पुस्तक  देखी  है  जिसमें  एक  ग्रच्याय  राज्य
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 प्रणाली  के  प्रबन्ध  विश्लेषण  के  सम्बन्ध  में  दिया  गया  है  इस  अध्याय  में  लेखक  ने  aa  बातों  के

 साथ  10  नगर  राज्यों  सहित  देश  का  50  राज्यों  में  पुनर्गठन  करने  का  सुभाव  है  |

 (7)  सरकार  का  इस  समय  किसी  राज्य  पुनर्गठन  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 भारी  पानी  बड़ौदा  में  gat  घाटा

 1122.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 3  1977  को  बड़ौदा  स्थित  भारी  पानी  को  कितना  घाटा

 ग्रा  alt  इस  संयंत्र  की  मरम्भत  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  कौर  ag  कब  से  चालु  हो

 जाएगा  ;  कौर

 (4)  saa  परियोजना  की  स्थापना  पर  कितनी  लागत  arg  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )
 :  3  1977  को  हुई  gear  के

 कालरा  बड़ौदा  स्थित  भारी  पानी  aaa  को  270  लाख  रुपये  की  क्षति  पहुँची

 इस  संयंत्र  की  मरम्मत  पर  गरब  तक  110  लाख  रुपये  खर्च  हो  चुके  इसके  स्थापना

 कार्यालय  संबंघी  आकस्मिक  उपयोगी  सुविचारों  तथा  सेवाओं  पर  145  लाख  रुपये  खर्च  हो

 चुके  हैं  ।

 तराशा  है  कि  यह  संयंत्र  ase  1980  से  फिर  से  उत्पादन  करने  लगेगा  ।

 संयंत्र  को  स्थापित  करने  पर  34.17  करोड़  रुपये  पू  जीगत  लागत  भाई

 यूरेनियम  श्राक्साइड  पाउडर  तयार  करने  के  लिए  वैकल्पिक  तरीका

 1123.  श्री  दयाराम  शाक्य :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरेनियम  आक्साइड  पाउडर  तैयार  करने  का  चकल्पिक  तरीका  निकालने  हेतु

 यूरेनियम  आक्साइड  प्लांट  के  द्वारा  परीक्षण  किए  गए  कौर

 यदि  तो  इस  सबंध  में  क्या  सफलता  प्राप्त  हुई  ?

 प्रधान  मंत्री  ( stierat  इन्दिरा  :  हां

 प्रायोगिक  स्तर  पर  किए  गए  उत्पादक  के  परिणाम  उत्साइवधंक  रहे  हैं  ।  at  कौर

 भ्रष् ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 देश  में  दंगे

 1124.  थ्री  दयाराम  वाक्य  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  किन  स्थानों  पर  दंगे  हुए  ale  1  से  29  1980  की  अवधि

 के  दौरान  इन  दंगों  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  तथा  घायल  कौर

 इन  दंगों  के  क्या  कारण  हैं  भ्र ौर  सरकार  ने  हिसा  की  प्रकृति  रोकने  के  लिए  क्या

 उपाय  किए  हैं  ;

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  alt  सदन  के  पटल  हर  रख  दी  जाएगी  |

 कृषक  अशान्ति  आर  क्षेत्रीय  प्रिया  जात-पात  की

 भूमि/सम्पत्ति  विवादों  waar  wet  विविघ  तत्वों  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  दंगे  हो  सकते

 राज्य  सरकारें  हिंसक  गतिविधियों  पर  नियंत्रण  रखने  att  उन्हें  दबाने  के  लिए  उपयुक्त
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 उपाय  करती  फिर  भी  यदि  इन  उपायों  के  बावजूद  हिसा  होती  तो  तुरन्त  जांच

 झमियोजन  कौर  सजायें  स्वयं  हिसा  की  प्रवृत्ति  के  लिए  निवारक  उपाय  का  काम  करती  है

 महिला  पुलिस  कमंचारो  तैनात  करके  महिलायें  के  साथ  छेड़खानी  के  खिलाफ  अभियान

 1125:  थ्री  दयाराम  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नन्द कर गे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  मीनारों  के  साथ  छेड़खानी  के  मामलों  का  पता

 लगाने  के  लिये  महिला  पुलिस  रियों  को  छात्रा प्र ों  ale  काम-काजी  महिला ग्र ों  की  वेश-मूषा

 में  बस  स्टारों  पर  तैनात  किया  गया  था  कौर  वे  छेड़खानी  करने  वाले  बहुत  से  व्यक्तियों  कौर

 गुंडों
 का  पता  लगाने  तर  उन्हें  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  पेदा  करने  में  सफल  हुई  प्रौढ़

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  गुंडागर्दी  को  खत्म  करने  के  लिये  दिल्‍ली  में

 ऐसे  भ्र ौर  अधिक  श्रीमान  बनाते  कौर  प्रत्य  बड़े  दायरों  में  इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  के

 लिये  राज्यों  को  सुभाव  देने  का

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  al;  श्रीमान  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  यह  मियान  चुनिंदा  तरीके  से  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  ग्न्य

 राज्य  इस  तरीके  को  अपनाने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 aq  व्यवस्था  के  विकास  में  जनता  का  सहयोग

 1126.  को  कोरिया  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 हे

 कि  विभिन्‍न  योजना  दस्तावेजों  में  भ्रंश-व्यवस्था  के  सुनियोजित

 विकास  की  प्रक्रिया  में  जनता  के  सहयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  महत्व  पर  बल  दिए  जाने  के

 बावजूद  पंच  वर्षीय  योजनाकारों  का  तेयार  किया  जाना  ate  कार्यान्वयन  केवल  ग्रफसरशाही

 के  हाथों  में  रहा

 प्रतिकार  क्षत्रों  में  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  पंच  वर्षीय  योजनाओं  को

 ध्रसफलता  के  लिए  मुख्य  कारण  क्या  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  पंचवर्षीय  योजनायें  के  तैयार  करने  एवं  कार्यान्वयन  में

 जनता  के  वास्तविक  सहयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ~

 प्रधान  मंत्री  ( siterett  इन्दिरा  गाँधी  )
 :  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  निर्माण  ate

 कार्यान्वयन  में  भ्रघिकारी  वर्ग  को  एक  भूमिका  निभानी  होती  फिर  मी  यह  कहना  सर्दी  नहीं

 है  कि  योजनायें  का  निर्माण  केवल  अधिकारी  at  के  भ्र धि कार  क्षत्र  में  जिन  सामान्य

 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  भ्रन्तगंत  पंचवर्षीय  योजना  का  निर्माण  किया  जाता  वे  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  इसके
 प्रति

 पंचवर्षीय  योजना  के  निर्माण  के  लिए

 जो  विभिन्‍न  कार्यकारी  दल  बनाए  जाते  हैं  उनमें  गर  सरकारी  संगठनों
 के  प्रतिनिधि  बड़ी  संख्या

 में  शामिल  किए  जाते हैं  |

 योजना  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  संबंध  में  भ्रमण-प्रलय  क्षेत्रों  में  पंचवर्षीय  योजनायें

 हासन aed
 }  अ  ayy  के  जो  कालरा

 eid  थि  गा  >
 ष ra  प्राग-प्रलय  क्षेत्रों  में

 की  मिश्रित  उपलब्धि  रही  है  !  लक्ष्यों  के

 अलग-ग्रहण  हैं  |
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 देश  की  gaia  प्रक्रिया  में  विकास  aaa  के  निर्माण  कौर  कार्यान्वित  के

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  लोगों  को  सहमागिता  की  परिकल्पना  की  गई  बहु-स्तरीय  योजना  इस

 प्रक्रिया  का  एक  वर्ग  है
 जो  स्थानीय  स्वायत्त  शासन  संस्थाओं  ale  स्वैच्छिक  संगठनों  को  आयोजन

 के  कार्य  से  सम्बद्ध  होने  के  अवसर  प्राप्त  कराने  के  उद्देश्य  से  बनाई  जाती  है  !

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  में  किया  गया  परिवर्तन  कौर  व्य य

 1127.  श्री  कोरिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  स्थापित  किये  जाने  में  परब  तक  कुल  कितना  व्यय  किया

 गया

 क्या  सरकार  का  वर्तमान  योजना  में  कोई  परिवर्तन  लाने  का  विच।र  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  :  केन्द्रीय  सरकार  के

 बजट  में  वर्ष  1978-79  तथा  वर्ष  1979-80  की  पहली  दो  तिमाहियों  के  दौरान  जिला  उद्योग  केन्द्रों

 की  स्थापना  के  लिये  लगभग  3637.57  लाख  रु०  का  कुल  व्यय  स्वीकृत  किया  गया है  |

 तथा  सरकार  विद्यमान  योजना  में  कोई  परिवर्तन  करने  से  पहले  उनके  द्वारा

 aa  तक  किये  गये  कार्य  के  शभ्राधघार  पर  जिला  उद्योग  केन्द्र  के  कार्यक्रम  के  संचालन  की  समीक्षा

 करना  चाहती

 मिटिया  इडिया  कारपोरेशन  कानपुर  में  घाटा

 1128.  श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :.

 श्री  लकप्पा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  में  भारी  घाटा  होने  के  कारण  25,000

 कर्मचारियों  को  छंटनी  का  खतरा  dar  हो  गया

 यदि  तो  उक्त  निगम  की  स्थिति  में  सुघार  लाने  के  प्रयोजन  से  सरकार  का

 विचार  क्या  द्र त  उपाय  करने  का  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  निगम  को  aaa  श्रधघिकार  में  लेने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  (®)  से  ब्रिटिश  इण्डिया

 कारपोरेशन  कानपुर  कपनी  1956  के  श्रन्तगंत  पंजीयन  एक  लिमिटेड  कंपनी

 है  कौर  सरकार  का  इसके  कार्यों  पर  प्रत्यक्ष  नियन्त्रण  नहीं  किन्तु  सरकार  तथा  सरकारी

 facia  संस्थानों  के  निगम  काफी  शेयर  हैं  ।  कारपोरेशन  के  कार्य  इसके  ज्ञापन  ate

 बली  के  भ्रनुसार  गठित  निदेशक  मंडल  (  जिसमें  उपयु क्त  देयर-धा  रनों  का  प्रतिनिधित्व  होता

 द्वारा  चलाये  जाते  हैं  |  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  fro  के  प्रबन्ध  at  ने  सुचित  किया  है  कि

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  में  8247  कमंचारी  हैं  ate  किसी  कमंचारी  की  छंटनी  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकार  निगम  की  adara  वित्तिय  कठिनाइयों  से  अवगत  निगम  के

 प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  सरकारी  हित  तथा  समस्या  के  सामाजिक-श्रमिक  पहलुओं  को  देखते  हुए

 तत्काल  भ्रभ्युपाय  के  तौर  पर  निगम  को  कार्यकारी  पु  जी  की  तत्काल  श्रावस्यकताओं  के  लिए

 189  लाख  रु०  से  अनधिक  राशि  को  हाल  ही  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  गारंटी  दी  है  ।
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 हरिजनों  पर  प्रत्या चार  के  संबन्ध  में  सामा  जिक-ध्राधिक  grag

 1129.  श्री  कमर
 राय  प्रधान

 :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  की  :

 (#)  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  संघ  तथा  सामाजिक  तनाव  के  न्युनतम  करने  के

 प्रयोजन  हरिजनों  पर  किये  जा  रहे  प्रत्या चारों  के  संदर्भ  में  एक  सामाजिक  श्रमिक  अ्रघ्ययन
 करने  का  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  योगेन्द्र  :  ate  सरकार  को

 अनुसूचित
 जातियों  के  सदस्यों  पर  किए  जाने  वाले  अत्याचारों  के  पीछे  सामाजिक  श्रमिक  कारण ं

 की  जानकारी  है  ।  छत  सरकार  अनुसूचित  जाति  के  सदस्यों  का  ग्रामीण  विकास  इस  प्रकार  से

 करने  के  लिए  समी  उपाय  कर  रही  है  कि  उन्हें  दरपन  मूल  कानूनी  कौर  मानव

 अधिकारों  को  रक्षा  करने  के  लिए  मजबूत  ग्रा घार  प्रदान  हो  सके  ।

 देश  में  विकसित  क्षेत्रों  को  समस्याशध्रों  का  श्रच्ययन

 1130,  कमर  राय  प्रधान  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  देश  में  भ्र विकसित  क्षेत्रों  की  सदस्यों  का

 ध्रध्ययन  करने  का  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  कया है
 झर  यदि  तो  उसके  कारण हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  ate  योजना  शभ्रायोग  के  भूतपूर्व

 सदस्य  श्री  शिवरामन्‌  की  प्रत्यक्षता  में  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  विकास  से  संबधित  राष्ट्रीय  समिति

 गठित  की  गई  है  ।  इस  समिति  से  संबंधित  संकल्प  कौर  इसके  विचारार्थ  विषयों  की  प्रतिलिपि

 संलग्न  है  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल  टी  614/80)

 दो  पहियों  वाले  स्कूटरों  को  कमी

 1131  थी  जी  argo  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  दो  पहियों  वाले  स्कूटरों  की  विभिन्‍न  किस्मों  की  मारी  मांग

 यदि  तो  क्यो  देश  में  दो  पहियों  वाले  स्कूटरों  की  कमी

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  विभिन्‍न  किस्मों  के  कितने  स्कूटरों  का  उत्पान

 हुसना  कौर

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  उत्पादन  में  ब्र्द्धि  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ( att  चरणजीत  :  देश  में  दो  पहियों  वाले

 स्कूटरों  की  वर्तमान  माँग  225,000  नग  होने  का  प्रतिमान  लगाया  गया  है  कौर  1982-83  तक

 मांग  बढ़  कर  395,000  नग  तक  होने  की  वादा  है  ।

 यद्यपि  बजाज  झोर  प्रिया  स्कूटरों  जो  ग्राहकों  द्वारा  प्रतीक  पसन्द  किये  जाते

 की  सप्लाई  कम  है  लेकिन  wey  मेक  के  स्कूटर  भ्रासानी  से  उपलब्ध  हैं  ।

 एक  विवरण  संगीत  है  |

 (4)  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्न  उपायों  में  Ao  बजाज  नाटो
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 क  मग्न

 लिमिटेड  की  क्षमता  को  86,000  नग  से  160,000  नग  तक  बढ़ाना  कौर  उत्पादन  में  बद्धी  करने

 के  लिए  पुनः  स्थापन  तथा  आधुनिकीकरण  हेतु  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्यम  स्कटस ध्  इण्डिया  लिमिटेड

 को  घन  का  प्रावधान  करना  सम्मिलित  है  ।

 विवरण

 क्रमांक  फर्म  का
 कऋ लजा जा le  1976-77  1977-78 स्कूटरों  का  मेक  1978-79

 में  उत्पादन  मे ं)
 pcr

 TT-AT  ्य  महान री  क्षेत्र

 85134  84134  81422 1.  बजाज  met  लिमिटेड  पुना  बजाज  सुपर

 2,  ध्र।/टोमो  बादल  प्रोजेक्ट्स  =  fear

 बम्बई  लम्बी  32704  20474  26844

 676  676  221 एस् का टस  फरीदाबाद  राजदूत

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम

 4.  स्कूलों  इ  fear  लखनऊ  विजय  सुपर  24358  16717  23101

 965  424 अरावली  स्वचालित  वाहन  जयपुर

 भ्रांति  प्रदेश  स्कूटर  प्राचीन  पुष्पक  5173  8133  10265

 कन पंजाब  स्टेट  केसरी  विजय  2573  1666

 फाल्कन  150  542  3523  3690 कर्नाटक  रकअत

 .  बिहार  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  लि०  ना  75

 बणा  610 10  परिचय  बंगाल  स्कूटर  लिमिटेड

 प्रिया  8541  27382  27279 11.  महाराष्ट्र  कूट सं

 12.  गुजरात  लघु  उद्योग  लिमिटेड  शिकार  204  222  291
 $$

 1,57,132
 a

 1,66,484
 _ 1,15,203

 कपड़े  को  कुछ  किस्मों  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध

 1132,  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपड़ा  मिलों  द्वारा  उत्पादित  कपड़े  को  किस्मों  की  संख्या  सीमित  करने  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  1६4

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  ate  :  इस  समय

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 afsaa  बंगाल  को  वार्षिक  योजना  का  आकार

 1133,  श्री  चित्त  महिला  :

 श्री  भ्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  उघान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकार  द्वारा  दिये  गये  सुल्तान  के  अनुसार  वह  1980-81  के  लिए  पश्चिम

 एप  ताए
 बंगाल  की  वार्षिक  यो  जना  का  ATRL  क्या
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 ad
 (  &  )  उस  राज्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  विधिक  योजना  का  आकार  क्या

 az

 क्या  उन  दोनों  में  कोई  स्तर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )  592  80.  करोड़  रु०

 योजना  आयोग  में  हुए  विचार-वीमेन  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  की  योजना  का

 श्यामा  554.14  करोड़  रु०  है  ।

 हाँ  |  अन्तर  38,66  करोड़  रु०  का  है  ।  यह  meat  इसलिए  है  क्योंकि  पश्चिम

 बंगाल  द्वारा  प्रस्तावित  योजना  की  राशि  योजना  की  वित्त-व्यवस्था  करने
 के

 लिए  उपलब्ध

 संसाधनों  से  ध्वजिक  है  ।

 परमाणु  के  क्षत्र  में
 आत्म  निभता

 1134.  श्री  चित्त  महिला  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  परमार  के  क्षेत्र  में  भ्रान्ति  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  योजना

 तयार  की  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  कया  है
 ?

 प्रधान  wat  (  श्रीमती  इन्दिरा  तथा  सरकार  की  नीति  यह  है  कि

 aa  ana  क्षेत्रों  को
 भाँति  परमार  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  भी  भ्रात्मनिमंता  प्राप्त  की  जाए  ga  नीति

 को  ग्रनुसंघान  एवं  विकास  के  माध्यम  से  अनेक  प्रकार  से  कार्यान्वित  किया  जाता  इस  सम्बन्ध

 में  किसी  विशेष  योजना  का  उल्लेख  करना  संभव  नहीं  है  ।

 कि कसो मेंट  को  मांग  शोर  उसका  उत्पादन

 1135,  श्री  चित्त  महिला  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  गत

 एक  वर्ष  में  सीमेंट  का  वास्तविक  उत्पादन  ate  उसकी  माँग  कितनी  थी  ।

 aq  1978-79  में  देश  में  सीमेंट उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चरनजीत

 का  उत्पादन  तथा  उसकी  श्रतुमानित  मांग  194.2  लाख  मी
 ०

 टन  तथा  240.0  लाख  alo

 टन  रही है  ।

 नारायणपुर  तथा  पारसवोघा  घटनायें  को  जांच

 1136.  श्री  निहाल  fag  क्या  गह  मन्त्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  देवरिया  में  नारायणपुर  तथा  बि  इरादी  को

 घटनाओं  की  जाँच  में  कया  प्रगति  हुई  है

 अब  तक  कितने  लोगों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  को  गई
 है  तथा  उक्त  कारवाई  का  ब्यौरा

 क्या  कौर

 जाँच  कब  तक  पुरी  कर  ली  जायेगी

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 (*)  कौर

 to  x  arty
 नारायणपुर  पुलिस  कमंचारियों  के  विरुद्ध  5  मामले  aa  किए  प  ६  4.0  उत्तर  प्रदेश  सी ०»

 भाई  डी
 ०  द्वारा  उनकी  जाँच  की  जा  रही  तीन  पुलिस  श्रमायुक्त  कर्मचारी  4.3.80  को
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 न्यायालय  में  उपस्थित
 ~

 हुए  थे  पौर  उन्हें  जमानत  पर  छोड़ा  गया  था  आशा  है  इन  मामलों  की

 जांच  शीघ्र  ही  पुरी  हो  जाएगी  |

 इस  घटना  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जाँच  gral  नियुक्त  किया  है  ate  जाँच  पुरी  करने

 तथा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  तीन  महीने  का  समय  दिया  गया  है

 गोरखपुर  के  पुलिस  उप  महा  निरीक्षक  तथा  देवरिया  के  पुलिस  श्रघीक्षक  का  तबादला  कर

 दिया  था  ।  कप्तान  गंज  तथा  पुलिस  थानों  के  थानेदारों  को  निलंबित  कर  गया  था

 भ्र  इन  दो  थानों  के  सभी  पुलिस  कम चा  रियों
 का

 तबादला  करके  बाहर  भेज  दिया  गया  था  ।

 पारस बीघा  :  38  अ्रमियुक्त  व्यक्तियों  को  या  तो  गिरफ्तार  किया  गया  है  या  उन्होंने

 न्यायालय  में  आत्म  anda  किया  है  ।  17  फरार  अभियुक्तों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  प्रारम्भ  की  गई

 है  ।  इन  मामलों  में  आरोप  पत्र  एक  सप्ताह  में  प्रस्तुत  किये  जायेगे  ।

 मगध  क्षेत्र  के  पुलिस  उप  wars  मजिस्ट्रेट  तथा  पुलिस

 जहानाबाद  के  सब  डिवीजन  अधिकारी  तथा  पुलिस  सहायक  gales  का  स्थानान्तरण  किया  गया

 है  |  राजस्व  ale  का  एक  सदस्य  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  कथित  प्रशासनिक  गलतियों  की  जाँच

 कर  रहा है  ।

 भारतीय  सास्यथिको  सेवा  में  ग्र  ड  lV  में  रिक्त  पदों  का  भरना

 1137.  श्री  चन्द्र भाल मणि  तिवारी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  प्री  चार  में  कितने  रिक्त  पदों  को  फीडर  स्विस

 श्राफिससं  को  पदोन्नत  करके  भरने  का  विचार

 क्या  यह  सच  है  कि  चयन  सुची  तयार  करने  के  लिए  कार्मिक  कौर  प्रशासनिक

 सुधार  विभाग  द्वारा  संकलित  की  जा  रद्दी  संयुक्त  वरीयता  सुची  में  विभिन्‍न  विभागों  में  इन  पदों

 पर  नियुक्ति  सभी  भ्र घि कारियों  के  वरीयता  सूची  में  उनको  स्थान  देने  के  मामले  एक

 जैसा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  काररा  भोर

 उन  पदों  का  मंत्रालयवार  ब्यौरा  क्या  है  जिनको  अ्रन्यों  की  तुलना  में  वरीयता  दी

 जा  रही  है  तथा  इन  पात्र  पदाधिकारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  नियमों  के  उपबन्धों  के  अ्रनुसार  फीडर  पदों  के  रूप  में  मान्य  पदों

 के  पदाधिकारियों  में  से  पदोन्नति  द्वारा  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  ग्रेड  IV  में  20  रिक्तियों  को

 भरने  का  प्रस्ताव  है  ।

 तथा  (7)  वे  जिन्हें  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  ग्रह  के  फीडर

 पदों  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  मौटे  तौर  पर  उनसे  सम्बन्ध  वेतनमानों  के  धप्राघार  पर  दो  अलग

 अलग  प्रभागों  में  भराते  अ्र्धात  (1)  जो  रु०  650-1200/-  के  वेतनमान  में  लोहे  (2)

 वे
 जो  550-900  के

 वेतनमान  में  हैं  ।  ऐसे  व्यक्ति  जो  रु०  650-1200/-
 के  उच्चतर

 वेतनमान  के  पदों  पर  निश्चित  रूप  से  उन  व्यक्तियों  की  ate  उच्चतर  कर्तव्यों  भ्र ौर

 जिम्मेदारियों  को  पूरा  करते  जो  हु  550-900/-  के  निम्नतर  वेतनमान  के  पदों  पर  काय  कर
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 रह ेहैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  जिन  कार्यालयों  में  दोनों  ग्रेड  विद्यमान  वहाँ  we  500-  900/-  के

 वेतनमान  के  निम्नतर  पदों  पर  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  रु०  650-1200/-
 के  वेतनमान

 में  पदोन्नति  का  नियमित  मागं  है  ।  मत  उच्चतर  पदों  पर  नियमित  श्राघार  पर  नियुक्त

 व्यक्तियों  को  उन  व्यक्तियों  से  वरिष्ठ  ana  होगा  जो  नियमित  ग्रा घार  पर  निम्नतर  पदों  पर

 काम  कर  रहे  इसलिए  रु०
 550-900/-  के  वेतनमान  में  फीडर  पदों  पर  काम  करने  वाले

 व्यक्तियों  को  रु०  650-1200/-  के  उच्चतर  वेतनमान  में  काय  करने  वाले  व्यक्तियों  के  बराबर

 समझे  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 रु०  वेतनमान  वाले  20  पद  जिन्हें  निम्नतर  gat  के  321  फीडर  पदों

 की  तुलना  में  उच्च  पद  BAW  जाता है  ।  Bo  650  1200/  उच्चतर  वेतनमान  पदों  के

 मंत्रालय  वार  ब्यौरे  संलग्न  विचारा  में  दिए  गए

 विवरण

 कम  सख्या  मंत्रालय/विभाग  का  नाम  पद  का  नास  पदों  को  संख्या

 2  3  4

 शिक्षा  तथा  समाज  किनारा  मंत्रालय  सांख्यिकीविद्  भारत  का  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 राजस्व  विभाग  सहायक  सांख्यिकी विद  निरीक्षण  निदेशालय

 कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  मिनट  आसूचना  अधिकारी

 4.  कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  सांख्यिकी  विमान  तथा  निरीक्षण

 निदेशालय  1

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  सांख्यिकी  श्राकाशवारी  महा  निदेशालय  1

 सिचाई  विभाग  सहायक  ग्रनुसन्धान  गंगा-वेकिन  संगठन  1

 1 सिचाई  विभाग  प्रतिष्ठित  सहायक  सिन्धु  जल  संगठन

 यथोपरि  भ्रमित-सहायक  निदेशक  केन्द्रीय  जल

 Tl  योग

 यथोपरि  सहायक  शभ्रनुसंघान  अघिकारी  )

 केन्द्रीय  जल  विद्युत  ग्रनुसंघान  पुणो  ।  2

 10  खान  विभाग  खनिज  भ्रमणकारी  (atfearst )  ),  भारतीय  खान

 ब्यूरो  नागपुर  ॥  8
 ee

 20

 पिपरा  गाँव  पटना  पर  हुए  arma  से  प्रभावित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 1138.  श्री  तारिका  अनवर
 :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  पिपरा  गांव  पर  श्राक्रमणा  से  प्रभावित  व्यक्तियों

 के  परिवारों  का  तेजी  से  पुनर्वास  हो

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )  पीड़ितों  में  उचित  रूप  से  बाँटने

 के  लिये  प्रधान  मंत्री  राहत  कोष  से  2  लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  थे  |  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सुचना

 के  agar  पिपरा  हत्याकांड  के  पीड़ितों  के  लिए  उनके  द्वारा  राहत  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई
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 है  ।  एक  सप्ताह
 के  निशुल्क  कपड़ों  झर  कम्बलों  के

 अतिरिक्त  निम्नलिखित  प्रनुग्रहपू्वे क

 अनुदान  स्वीकृत  किए  गए  थे  :

 मृतकों  परिवारों  ate  घटना  में  घायल  दो  व्यक्तियों  के  लिए  कुल  35,000  रु०

 पैंतीस  हजार  रुपए  |

 (a)  प्रत्येक  प्रभावित  परिवार  को  200/-(  दो  सौ  रुपये  )
 की  दर  से  नकद  भुगतान  ॥

 अग  में  नष्ट हुई  प्रति  भर  हजार  पाँच  सौ  ate  प्रति

 बकरी  सौ  पचास  रुपए )
 झाग  में  नष्ट  हुए  मूल्यों  के  लिए  मंडलीय  शीशायुक्त  को

 श्रावदयक  agar  देने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।

 प्रत्येक  प्रभावित  परिवारों  को  100  रुपए  के  मुल्य  के  बतन  ।

 क्षतिग्रस्त  मकानों  का  सरकारी  खच  पर  छप्पर  को  छतों  के  बजाय  टाइल  कौ  छतों

 द्वारा  पुर्ननिर्माण  क्या  जा  रहा  है  ।

 मंडलीय  भ्रायुक्तों  से  प्रत्येक  प्रभावित  परिवारों  के  पुनर्वास  की  एक  योजना  तुरन्त

 तैयार  करने  सनौर  प्रधान  मन्त्री  राहत  कोष  से  स्वीकृत  2  लाख  रुपए  के  भ्रनुदान  से  इस  गाँव  में

 विभिन्‍न  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  |

 2.  गाँव  में  कार्य  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  झारम्म  कर  दिया  गया  है  ।  प्रत्येक  मजदूर  को

 प्रतिदिन  4  किलोग्राम  गेहूँ  दिया  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  कुटीर  उद्योगों  शादी  में  wea  ला मपुरणे

 रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  एक  योजना  आरम्भ  की  रही  है  ।

 एक  भाषा  से  दूसरी  भाषा  में  अनुवाद  के  लिए  स्वचालित  संगणक

 1139.  श्री  के०  मानना  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  भारतीय  वैज्ञानिक  एक  से  दूसरी  भाषा  में  agate

 का  कायें  करने  के  लिए  एक  स्वचालित  संग राक  बना  रहे  कौर

 यदि  तो  इन  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है  पौर  इस  बारे  में  सफलता  कहाँ  तक

 मिली  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :

 भागन इलाज देश  के  विभिन्‍न  भनुसंघान  तथा  दाक्षरिणिक  संस्थानों  के  वैज्ञानिक  aa  कम्प्यूटरों

 का  उपयोग  करते  हुए  एक  भाषा  से  दूसरी  भाषा  में  मशीनी  agar  करने  की  कार्य-प्रणाली

 विकसित  कर  रहे  हैं  कौर  वे  इन  कार्यविधियों  का  सम्पादन  पहले  कौर  बाद  में  करते  हैं  ।

 सरकारी  उपायों  में  हानि

 1140.  श्री  Fo  मानना  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  किन-किन  सरकारी  उपक्रमों  को  हानि  हो  रही

 यह  हानि  कब  से  हो  रही  कौर

 हानि  का  ब्यौरा  क्या  है श्रौर  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कायें वाही  करने  का

 विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  चरन  ata  cr उपाए

 ara  पर

 :  से  सुचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  झ्र ौर  सभ  है  SNE  ही  रख  दी  जायेगी  ।
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 बज्ञानिकों  ह  म्च् इ

 114'.  श्री  मिलता  :

 शी  कृष्ण  प्रताप  सिह  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  के  वैज्ञानिक  डा०  राजा  रमन्ना  ने

 ag  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  यदि  विज्ञान  के  ग्र ति रिक्त  धन्य  विषयों  के  प्रति  प्रतिभावान

 व्यक्तियों  के  भरुका  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  तो  15  वर्षों  में  देश  में  वैज्ञानिकों  की  मारी  कमी  हो

 क्या  उन्होंने  देश  में  वैज्ञानिकों  के  लिए  रोजगार  के  पर्याप्त  अवसरों  के  अभाव  तथा

 भारतीय  वैज्ञानिकों  की  उपेक्षा  कर  तकनीकी  जानकारी  का  आयात  करने  की  प्रवृत्ति  के  कारण

 गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाने  के  बारे  में  चेतावनी  दी

 यदि  तो  उन्होंने  सरकार  को  ब्या-क्या  सुभाव  दिए  भ्र ौर

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  इंदिरा  :  कौर  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में

 डा०  राजा  रमन  के  इन  विचारों  के  बारे  में  रिपोर्टे  देखी  है  ।

 इस  बारे  में  सरकार  को
 कोई

 विशिष्ट  सुभाव  नहीं
 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सरकार  विज्ञान  भ्र ौर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र
 में  जनशक्ति  के  नियोजन  झोर

 उपयोगीकरण  से  सम्बन्धित  सदस्यों  के  प्रति  जागरूक  है  ।  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय

 समिति  ने  विज्ञान  शिक्षा  के  मुद्दे  पर  भोर
 राजी  बिका

 के  रूप  में  विज्ञान  को  कौर  अधिक

 ध्राकर्षक  बनाने  की  प्रा वद यकता  पर  विचार-विमश  किया  ai  विज्ञान  कौर  प्रोद्योगिकी  विभाग  ने

 विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मानव  शाक्ति  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  पतलूनों  पर  इंस्टीट्यूट  आफ  एप्लाइड

 मैनपावर  रिसने  के  माध्यम  से  एक  समेकित  भ्रध्ययन  कराया  है  ।  शिक्षा  अनुसंधान  शहरों

 विकास  स्थापनाध्ों  ave  औद्योगिक  उपक्रमों  के  सहयोग  से  इस  प्रयत्न  निष्कर्षों  पर  क्षेत्रीय  कार्य

 aaa  में  चर्चा  की  जा  रही  इनमें  से  पाँच  कायंशालाझं  का  ga  तक  प्रायोजन  किया  जा  चुका

 इन  सदस्यों  का  विश्लेषक  करने  कौर  उनके  बारे  में  समाधानों  के  निर्धारण  के  लिए  एक  दल

 को  स्थापना  की  गई  है  जिन्हें  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 वर्तमान  सरकार  की  इस  बारे  में  नीति  उसकी  प्रतिबद्धता  के  waged  होगी  कि  विज्ञान

 कौर  प्रौद्योगिकी  को  भूमिका  को  ag  किया  जायेगा  कौर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए

 जायेंगे  कि  श्रनुसंघान  कौर  विकास  को  राष्ट्रीय  प्रयास  के  सभी  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  इनका  उपयुक्त

 स्थान  प्राप्त  हो  ।

 बस्ती  जनपद  में  कागज  बनवाने  का  कारखाना  स्थापित  करना  |

 1142.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपया  करेंगे  कि  :

 क्या  बस्ती  जनपद  में  कागज  बनाने  के  लिये  कच्ची  सामग्री  उपलब्ध  है  ate  इस

 जिले  में  पेपर  मिल  स्थापित  करने  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव  काफी  ला  समय  से  सरकार  के

 विचाराधीन
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 क  पेपर  मिल  को यदि  el,  तो  सरकार  वहां  किस  समय  तक
 सरकारी  क्षेत्र

 में  ए

 स्थापना  प्रौढ़

 यदि  तो  क्या  यह  सच
 है

 कि  बस्ती  जनपद  देश  का  जिला  है  ate

 उस  far 13d  में  मुश्किल  से  ही  कोई  ऐसा  उद्योग  जो  उस  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  समाप्त  कर

 सक े;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चानना )
 :

 कौर
 हाल  ही  में

 उत्तर  प्रदेश  के  बसनी  जिले  में  8200  मी  ट्रिक  लिखाई  एवं  छपाई  का  कागज  बनाने  के  लिये  एक

 नया  seata  मिला  है  बस्ती  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र
 में  एक

 कागज  मिल  की  स्थापना  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  इस  क्षेत्र  में  केवल  कृषि  छीजन  पर  प्रसारित  छोटे-छोटे  कागज  मिलों  को

 स्थापना  हो  सकती  है  ।

 बस्ती  जिले  को  रियायती  दर  पर  वित्तीय  सुविधा  तथा  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता

 के  लिये  प्राप्त  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  gar  जिला  घोषित  किया  गया  1970  से

 लेकर  30  1978  की  male  में  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  श्रन्तगंत  राज्य  सरकार

 द्वारा  बस्ती  जिले  में  स्थापित  किये  गये  थे  ।  श्रौद्योगिक  एककों  को  राजसहायता  वितरित  की

 गई  है  ।

 केन्द्रीय  सकता  ध्रायोग  facet  नगर  निगम  तथा  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  मामलों  को  जाँच

 1143,  श्री  निहाल  fag  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कितने  मामलों

 की  जाँच  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  निदेशक  ite  की  जा  रही  हैं  तथा  ऐसे  मामलों  की  संख्या

 कितनी  है  जिनकी  1979  से  जाँच  की  जा  रही  है  तथा  यद्यपि  उनके  विऋद्ध  लगाये  गये  आरोप

 सिद्ध  हो  गये  थे  किन्तु  उन्हें  से  नहीं  हटाया  कौर

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  दिक्षा  विभाग  के  कुछ  व्यक्तियों  ने
 जालीਂ  प्रयास

 के  भ्राघथर पर  रोजगार  प्राप्त  किया है  तथा  उन्हीं  तमंचा  रियों  को  विभागीय  कदाचारों  के  मामले

 में  दोषी  पापा  गया  किन्तु  उनके  विरुद्ध  अमी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं की  गई

 गह  मंत्रालय में
 राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  कौर  दिल्‍ली  नगर

 निगम  में  दो  मामले  हैं  जिनमें  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  की  सिफारिशों  पर  विभागीय  जांच  आयुक्त

 नियुक्त  किया  गया  ऐसे  मामलों  को  दो  है  जिनके  लिए  विभागीय  जाँच  झ्रायुक्त  किया  गया

 है  ऐसे  मामलों  की  संख्या  दो है
 जिनके  लिए  दिल्‍ली  प्रयास  में  जाँच  के  लिए  विभागीय  जाँच  agar

 नियुक्त  किए  गए  हैं  ।

 इन  मामलों
 से

 केवल  एक  मामला  दिल्‍ली  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  1979  के
 पुर्व  को  ग्रन्थि  का

 ग्न्य  तीन  मामले  1979  में  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  |

 दिल्‍ली  प्रयास  के  सम्बन्ध  में  तीन  मामले  हैं  जहाँ  ares  सिद्ध  होने  के  बाद  भी  अधिका  रियों

 को  सेवा  से  नहीं  निकाला  गया  इन  मामलों  में  से  दो  में  सम्बन्धित  अधिकारियों

 द्वारा  रिट  याचिका  स्तुति  किए  जाते  पर  वे  निरण या धीन  हैं  ।  तीसरा  मामला  गृह  मंत्रालय  में

 विचारधीन  है  ।
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 एक  सहायक  अध्यापक  द्वारा  जाली  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  पर  नियुक्त  होने  की  feraiaa

 के  एक  मामले  की  जाँच  दिल्‍ली  नगर  निगम  का  सकता  विभाग  कर  रहा  एक  स्कुल  इंसपेक्टर

 के  विरुद्ध  aa  शिकायत  जिसमें  स्थानान्तरण के  लिए  fara  मांगते  का  श्री रोप  है  उस  पर  दिल्ली

 नगर  निगम  जाँच  कर  रहा  है  प्रौढ़  जांच  को  जा  रही  है  कि  क्या  स्कूल  इंसपेक्टर  जाली  प्रमाण

 पत्र  के  श्राघार  पर
 नियुक्त

 किया  गया  था  ।

 के  निर्यात  के  बदले  में  संगणकों  का  aaa

 1144.  थ्री  जनों  पुजारी  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  साफट  वेयर  के  निर्यात  के  बदले  में  संगणकों  के  आयात

 की  प्रयुक्ति  देने  की  योजना  को  स्थगित  कर  दिया  ate

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  (attaat  इन्दिरा  :  तथा  इस  योजना  पुनरीक्षण  होने

 आयात  सम्बन्धी  श्रनुमोदनों  को  रोक  रखा  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  कमेंचारो  उपभोक्ता  सहकारों  समिति  लिमिटेड  को  महासभा

 को  वार्षिक  बठक

 1145.  eft  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारो  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्‍ली

 की  महासभा
 की  वार्षिक  बठक  झ्र्भी  तक  नहीं  की  गई

 क्या  केवल  निदेशकों  का  चुनाव  करने  के  लिए  बुलाई  गई  महासभा  की  विशेष

 बैठक  10  1979  को  होनी  थी  परन्तु  उसे  बाद  में  चुनाव  अधिकार  द्वारी  रद  कर  दिया

 गयो  था  ;

 क्या  चुनाव  अधिकारी  बैठक  को  रह  करने  के  लिए  सक्षम  भ्रमणकारी  था

 क्या  निदेशकों  के  बोड़  ने  केवल  महासभा  की  विशेष  बठक  बुलाने  कौर  चुनाव

 करवाने  तथा  किसी  जन्य  ara  को  न  किये  जाने  का  निर्णय  किया  ar;  ax

 क्या  समिति  की  महासभा  की  विशेष  बैठक  में  प्रतिनिधियों  को  अपने  विचार  प्रकट

 करने  की  दी  गई:थी  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  :

 ay  की  पहली  जुलाई  से  30  जुन  तक  सहकारी  समितियों  के  लिए  सहकारी  वर्ष  माना  जाता  2  |

 पिछले  सहकारी  वर्ष  1978-79  के  दौरान  महासभा  को  वार्षिक  बैठक  30  1979  को

 हुई  थी  ।  समिति  के  निदेशकों  के  ats  के  8  निदेशकों  के  पदों  का  चुनाव  कराने  के  लिए  महासभा

 की  एक  Ion  7  1980  को  हुई  थी  ।  महासभा  की  एक  बैठक  चालु  सहकारी  वर्ष  समाप्त

 होने  से  पहले  होने  की  श्राशा है है  ।

 तथा  चुनाव  कराने  के  लिए  एक  महा  समा  की  विशेष  बैठक  10

 1979  को  होनी  निश्चित  हुई  परन्तु  सहकारी  समिति  दिल्‍ली  के  पंजीयक  को

 लिखे  गए  एक  प्रतिनिधि  की  शिकयत  प्राप्त  होने  के  कारण  इसे  स्थगित  करना  पड़ा  था  ।

 जी  at,  श्रीमान्‌  |

 (=)  जी  हां श्रीमान  |
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 1'46.  श्री  कुष्ठ  प्रताप  fag:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  कागज  की  अत्यघिक  कमी  alt  इसके  मूल्यों  में  हो  रही

 वृद्धि  की  जानकारी

 क्या  सरकार  उचित  मूल्य  पर  कागज  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 इसका  हयात  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्यौरा  कया  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरनजीत  :  से  वर्ष  1978-79

 में  सरकार  को  लिखाई  ca  छपाई  के  कागज  की  कमी  इसकी  की  मतों  में  वृद्धि  होने  के  बारे  में

 कुछ
 रिपोर्ट  मिली  थी  ।  प्रकाशकों  एवं  अरन्य  उपयोकक्‍्ताग्रों  की  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने

 के  लिए  लिख ई  एवं  छपाई  का  कागज  strata  करने  का  निर्णय  गया  ari  लिखाई  एवं

 छपाई  की  54,000  मी०  टन  की  मात्रा  का  आयात  करने  हेतु  संविदा  की  गई  थी  जिसमें  से

 24,000  मी०  टन  जहाज  द्वारा  भेजा  जा  चका है
 ।  आयातित  कागज  का  वितरण  हिन्दुस्तान

 वेपर  कारपोरेशन  का  विपरीत  व्यवस्था  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  कागज  की  उपलब्धता

 में
 वृद्धि  हो  जाने  से  बाजार  कीमतों  में  गिरावट  होने  का  पता  चला  है  ।

 रक्षा  कर्मचारियों  में  सन्तोष

 1147.  श्री  राजन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 Far  सरकार  को  दस  बात  को  जानकारी  है  कि  1979  मे  रक्षा  मंत्रालय

 घौर  रक्षा  कमेंट्री  संघ  के  बीच  हुए  समझौता  के  कार्यान्वयन  में  विलंब  के  कारण  रक्षा

 चारियों  में  व्यापक  अ्रसंतोष  व्याप्त  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ake  उस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क क्या  रक्षा  कर्मचारियों  ने  वेतन-मानों  के  मामले  में  रेल  करें चा  रियों  साथ

 समानता  के  बारे  में  ओबराय  समिति  प्रतिवेदन  के  तत्काल  कार्यान्वयन  की  मांग  के  पक्ष  में

 लन  शुरू  करने  का  निर्णय  किया  ate

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (et  :  सरकार  को  एसी  कोई

 जानकारी  नहीं  है  कि  रक्षा  कमंचा  रियों  में  व्यापक  संतोष  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 शौर  सरकार  को  ऐसी  किसी  कार्रवाई की  जानकारी  नहीं  समिति  की

 रिपोर्ट  सरकार  को  8  फरवरी  1980  को  ही  प्राप्त  हुई  समिति  की  सिपारिशों  पर  कार्रवाई

 शीघ्र  की  जा  रही

 गुजरात  को  योजना  परिव्यय  का  धझ्रतुमोदन

 1148,  श्री  magne  पटेल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गुजरात  के  लिये  वर्ष  1980-81  को  योजना  परिव्यय  का  अनुमोदन  कर  लिया

 गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  लिये  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  भोर

 प्रत्येक  क्षेत्र
 के

 लिये  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )  (%)

 50250  करोड़  रु०  ॥

 य
 be  |  न छ Tins  mp विकास  के  प्रमुख  शीर्षों  के  agare  क्षेत्रकी  नाव  विचारा  संलग्न  है  ।

 विवरण

 रु०  )

 विकास  का  ate  प्रतिनोदित  परिव्यय

 कृषि  alt  सम्बद्ध  सेवाए  74.46

 सहकारिता  5.81

 सिंचाई  atc  बाड़  नियंत्रण  126.09

 faa  a  110.00

 उद्योग  ait  खनिज  28°43

 परिवहन  शहरों  संचार  49.40

 शिक्षा  8.45

 स्वास्थ्य  11.20

 जल  व्यवस्था  कौर  जलपति  19.40

 शहरी  विकास  भोर  राज्य  राजधानी  -  परियोजना  23.20

 पिछड़े  वर्गों  का  किनारा  11.80

 aq  6.26

 विकेन्द्रित  जिला  आयोजन  28.00
 a a

 जोड
 et

 502.50

 भारत  में  आत्म  हत्या

 tres ma  att q 1149.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  ब  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  1979  में  हुई  आत्म  हृत्याश्नों  की  संख्या  कितनी  है

 उनमें  से  कितने
 )

 20  वर्ष  से  कम  वायु  के  बच्चे  कितनी  महिलायें

 तथा  कितने  पुरुष  थे

 उपरोक्त
 में  से

 दाग  फांसी

 भ्रग्नेय  neat  से  ate  जहर  अथवा  रसायनिक  पदार्थों  के  कारण  हुई  मौतों  की  संख्या

 कितनी-कितनी  प्रौर

 कया  सरकार  ने  आत्म  हत्यारों  के  कारणों  की  जाँच  कर  ली
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 उन
 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योग

 :  ६१४  से  fer \
 \")  प्रेरित  सूचना

 एकत्र  की  जा  रद्दी  है  ध्रौर  उसके  प्राप्त  होने  पर  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 केलि वि नेट्स  द्वारा  थर्मोस्टट्स  का  विनिर्माण

 1150.  बसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि

 व्या  थर्मोस्टट्स  बनाने  का  कोई  लाइसेंस  केलविनेटसे  के  पक्ष  में
 age  गया

 यदि  तो  कब  ott  कितनी  क्षमता  के

 धन्य  कितने  प्रौद्योगिक  एकक  भारत  में  पहले  सेवा  थर्भॉस्टट्स  का  उत्पादन  कर

 हे

 (a)  area  में  थर्मो स्टंट्स  की  कुल  माँग  कितनी  है  कौर  उत्पादन  करं  रहे  एककों  को

 उत्पादन  क्षमता  क्या

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 चरनजीत  चानना  ) aar  नही ं।

 कंप् टिव  श्रावदयकता  को  पूरा  करने  के  लिए  थर्मॉस्टेट्ट्स  का  निर्मा  करने  के  लिए  कोई

 लाइसेंस  लेना  श्रावक  नहीं है  |

 तथा  (3)  देश  में  धर्मो स्टेटस  बनाने  वाले  3  एकक हैं
 ।  ag  1979-80  के  लिए

 3.5  लाख  थर्मो स्टेट्स  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया  वह  1982-83  तक  इसके

 बढ़कर  6  लाख  संख्या  तक  ही  जाने  की  ara  हैं  ।  संगठित  क्षेत्र
 के

 दो  एककों  की  लाइसेंसी कृत  /

 पंजीकृत  क्षमता  4,40,000  संख्या  है  जिसमें  श्रमी  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  2  लाख  संख्या  की

 क्षमता  भी  शामिल  है  ।  ae  1979  में  इन  दो  एककों  का  उत्पादन  2.51  लाख  सख्या  था  ।  लघु

 क्षेत्र  के  एकक  की  क्षमता  का  maga  2  लाख  संख्या  लगाया  हैं  कौर  वह  1979  में  इसका

 उत्पादन  82,000  संख्या  में  ग्रा  बताया  गया  है  ।

 पिपरा  गांव  में  प्रभावित  व्यक्तियों  को  एक  हो  स्थान  पर  बुसाया  जाना

 1151.  शो  सरोद  aware  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सुरक्षा  उपायों  के  प्रतिष्ठित  awa

 कार्यवाही  की  है  कि  पिपरा  गाँव  में  प्रभावित  व्यक्तियों  को  एक  ही  स्थान  पर  बसाया  जाये  कौर

 उन्हें  जमींदारों  की  जमीन  पर  से  होते  हुए  त  जाना  पड़े  जो  कि  समुदायों  के  बीच  ws  की

 मुख्य  जड़

 aar  उन  लोगों  के  परिवारों  को  पुर  मुग् राव जा  देने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है

 जो  मारे  गये  थे

 क्या  सरकार  ने  बिहार  ate  उत्तर  प्रदेश  में  एसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जहाँ  इसी

 प्रकार  का  तनाव  है  ताकि  इस  प्रकार  की  घटना श्री  की  पुनरावृत्ति  न  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  पर  विचार  हो  रहा  है

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )  :  (a)  भर

 बिहार  सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ale  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ge  विनिर्माताश्नों  के
 कौर  मूल्य

 1152,  प्री  इकजोत  गुप्त  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जूट  विनिर्माताओं  के  लामांदों  धौर  मूल्यों  में  वह  1979-80  के  दौरान  काफी

 चढ़ाव  भाया

 क्या  इसी  afr  के  दौरान  उत्पादकों  को  दिये  गये  कच्चे  ge  की  कीमतों  में  कमी

 me  थी  जिसके  कारण  उनमें  काफी  सन्तोष  उत्पन्न  हो  गया  भोर

 क्या  भारतीय  जूट  निगम  के  कार्य  संचालन  की  निरन्तर  सफलता  को  देखते  हुए

 कच्चे  जूट  को  लाभप्रद  मूल्यों  पर  प्राप्त  करने  हेतु  एकाधिकार  खरीद  व्यवस्था  को  लागू  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घरनज्ञोत  :  जी  हां  ।

 पिछले  वर्ष  की  फसल  से  कच्चे  ge  के  पर्याप्त  मण्डार  होने  तथा  चालू  वर्ष  में  भ्रच्छीं

 फसल  होने  के  कारण  कच्चे  जुट  के  मूल्यों  में  कमी  पराई  किन्तु  उत्पादकों  पर  कम  मूल्यों  के

 प्रतिकूल  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  भारतीय  जुट  निगम  ने  कच्चे  जूट  की  8.42  लाख  साठ

 खरीदी  हैं  ।

 (7)  इस  ससय  ऐसी  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बाडमेर  जिले  के  मिल हरी  गांव  में  श्रघिग्रहोत  भूमि  के  लिये  मुआवजा

 1153,  श्री  विधि  चन्द  जैन  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  !

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  विभाग  ने  सैनिकों  के  मकान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  भवन

 के  निर्माण  के  लिये  राजस्थान  राज्य  के  बाड़मेर  जिले  के  मिलों  गाँव  में  खसरा  संख्या  34  तथा

 खसरा  संख्या  76  के  wits  133.20  एकड़  खातेदारी  भूमि  का  वर्ष  1975  में  श्रषिग्रहण  किया

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  उक्त  भूमि  से  निकाले  गये  q-tar fray  द्वारा  बार-बार

 दावा  किये  जाने  कौर  राज्य  के  राजस्व  विभाग  द्वारा  रक्षा  विभाग  का  ध्यान  बार-बार  grafted

 किये  जाने  के  बावजूद  भी  रक्षा  विभाग  ने  इन  लोगों  को  कोई  मुआवजा  war  नहीं  किया  घौर

 यदि  तो  इसमें  विलंब  के  क्या  कारण  =  अर  इसके  लिये  कौन  अधिकारी  जिम्मेदार  ate

 उक्त  खातेदारी  भूमि  के  लिये  ध्रावश्यक  मुझ्नायजा  सट्टी  agt  किस  तारीख  तक

 भू-स्वामियों  को  करदा  कर  दिया  जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  1976  में

 बाड़मेर  जले  के  मीठरी  ge  गाँव  में  133.20  एकड़  भूमि  श्रधिप्रहीत  की  गई  थी  ।  घोर

 tae  के  ala  श्रधिग्रहीद  भूमि  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकारी  मंजूरी  1977  में  दी

 गई  थी  ।  उक्त  भूमि  oat  तक  श्रीजीत  नहीं  की  गई  है  ।

 2.  यद्यपि  भूमि  का  asta  किया  जाना  श्रमी  बाकी  लेकिन  भूमि  के  स्वामी

 1976  में  भूमि  अधिग्रहण  के  बाद  से  श्रावस्ती  मुग् राव जों  के  हकदार  हैं  ।  यह  जरावती  मुआवजा  wat

 तक  सदा  नहीं  किया  गया  उक्त  श्रघितियम  के  ata  सक्षम  oferard,  बाड़मेर  के  कलक्टर

 ने  1976  में  भ्रांति  मुआवजे  का  निर्धारण  किया  परन्तु  सैनिक  सम्पदा
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 जयपुर  कौर  रक्षा  मुरली  थ्रोट  दक्षिणी  कमान  कलक्टर  द्वारा  निर्घारित

 मुआवजे  को  श्रत्य्रभिक  पाया  ।  कलक्टर  द्वारा  निर्धारित  को  गई  लागत  कौर  स्थानीय  रक्षा  ata

 sit  छावनी  fara  रियों  द्वारा  उचित  सभी  गई  लागत  के  बीच  का  यह  अन्तर  कलक्टर  तथा

 रक्षा  afa  कौर  छावनी  प्राधिकारियों  के  बीच  विचार-विमश॑  ate  पत्राचार  का  विषय  रहा  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  श्रावस्ती  मुआवजे  के  भुगतान  में  विलम्ब  gar  है  ।  माननीय  सदस्य  के

 साथ  सरकार  को  मी  इस  विलम्ब  के  लिए  चिंता  है  ।  मामले  के  ब्यौरा  मंत्रालय  को  प्राप्त  हो  गए

 वित्त  मंत्रालय  के  साथ  सलाह-मशविरा  करने  के  बाद  उचित  मुआवजा  तय  किया

 गया  है  are  इस  संबंघ  में  भुगतान  करने  के  लिए  कलक्टर  को  आदेश  भेजे  जा  रहे  हैं  ।

 हथकरघा  उद्योग  में  कारणों  की  संख्या

 1154,  थी  नरसिंह  मकवाना  :  नया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हथकरघा  उद्योग  में  करघों  की  संख्या  क्या  है

 इस  समय  इस  उद्योग  में  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हैं

 सरकार  ने  इस  उद्योग  को  क्या  रियायत  दी  कौर

 उनको  कच्चे  माल  देने  ate  dare  माल  खरीदनें  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत
 ।

 देश  में  कुल  हथ करवों

 की  राज्यवार  सख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  जाती  हैं  ।

 दस  समय  इस  उद्योग  में  लगे  लोगों  की  संख्या  67  लाख  है  ।

 हथ करघों  में  लेनी  रील  बैंक  यान  के  रूप  में  उपयोग  में  कराने  वाले  घागे  को  पुर्णतया

 उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दे  दी  गई  है  ।  दोहरे  बैंक  क्रास  रील  याने  के  सम्बन्ध  में  हथकरघा  बुनकर

 समितियों  तथा  हथकरघा  विकास  नियमों  द्वारा  खरीदे  गये  याने  पर  रियायती  दर  से  शुल्क  लगता

 प्रोसेसिंग  के  सम्बन्ध  में  हथकरघे  के  कपड़  पर  wt  कुछेक  रियायतें  मिलती  हथकरघा

 विकास  नियमों  तथा  सहकारी  समितियों  के  स्वामित्व  वाली  प्रोसेसिंग  फैक्ट्रियों  में  जब  हथकरघा

 पैरे  बने  कपड़  की  प्रोसेसिंग  होती  है  तो  उस  पर  उत्पादन  शुल्क
 से  पुर्णतया  छूट  दे  दी  जाती  हैं  ।

 इसके  ग्र लावा  हथकरघे  के  कपड़े  की  जब  स्वतंत्र  प्रोफेसरों  के  एककों  में  प्रोसेसिंग  होती  है  तो  उन

 पर  रियायती  दर  से  60  प्रतिष्ठित  का  दशक  लगा  करता  जब  स्वतंत्र  प्रोफेसरों  के  एककों  मैं

 हेक  याने  की  ate  भी  प्रोसेसिंग  को  जाती  है  तो  भी  बैंक  ard  के  लिए  छूट  दे  दी  जाती  है  ।

 2.  कर  सम्बन्धी  इन  रियायत  के  अलावा  भारत  सरकाय  हथकरघा  का  विकास  करने  हेतु

 निम्न  प्रकार  से  भी  सहायता  प्रदान  करती  है

 (i)  प्रत्येक  बुनकर  को  सुती  हथकरघे  के  बारे  में  180  रुपये  रेशमी  हथकरघे  के

 बारे  में  225  रुपये  तक  तथा  बुनकर  सहकारी  समितियों  से  शेयर  लेने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के

 जरिये  ऋण-सहायता  दी  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों  को  बुनकर  सहकारी  समितियों  की  शेयर

 पूजी  में  हिस्सा  लेने  के  लिये  att  उन्हें  gas  बनाने  हेतु  सहायता  दी  जाती  इन  शीर्षों  के

 mata  oa  तक  कुल  मिलाकर  5.77  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  गई  है  ।

 (ii)  राज्य  सरकारों  को  हथकरघा  बुनकरों  की  शीष  समितियों  की  शेयर  पूजी  में  हिस्सा

 लेने  तथा  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  विपणन  सम्बन्धी  anda  देकर  उन्हें  सुदूर
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 बनाने  हेतु  मी  सहायता  दी  जाती  है  ।  उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  सहकारों  क्षेत्र  के

 बाहर  बुनकरों
 को  fara  सहायता  देने  के  लिए  मी  इसी  प्रकार  क्रि  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (iii)  हथकरघे  पूर्वे  तथा  हथकरघा  पहचान  दोनों  ही  के  बारे  में  प्रोसेसिंग  सुविचारों  को

 स्थापना  करने  के  लिए  हथकरघा  विकास  निगमों  तथा  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को

 शतप्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  इस  शीष  के  gata  wa  तक  कुल  624-82  करोड़

 रुपये  की  सहायता  दी  गई  है  ।

 (iv)  देश  के  सीमन्त-सीपत  मागों  में  हक  रनों  पर  बने  माल  की  बिक्री  बढ़ाने  तथा

 करघों  पर  बने  माल  के  सम्बन्ध  में  जनचेतना  में  सुधार  करने  के  लिए  राष्ट्र  स्तर  के  मेलों  तथा

 प्रदश  नियों  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।

 (४)  हथकरघे  के  माल  की  बिक्री  agra  के  लिए  एक  ad  में  30  दिनों  के  लिए  a  राष्ट्र

 स्तर  के  मेलों  तथा  प्रदर्शिनयों  के  दौरान  20  प्रतिशत  को  विद्वेष  रिबेट  योजना  की  waar  की

 जाती है  ।

 हथकरघा  क्षेत्र  को  याने  की  सप्लाई  करने  हेतु  कैटिच  क्षमता  का  सृजन  करने  के

 लिए  सहकारी  क्षेत्र  में  कताई  मिलों  की  स्थापना  करने  हेतु  के  माध्यम  से  हथकरघा

 क्षेत्र
 के  बुनकरों  को  सहायता  दी  जाती  है  ।  13  मिलों  का  विस्तार  करने  व  मिलों  का

 करण  करने  तथा  6  मिलों  की  स्थापना  करने  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  दी  गई  कुल  सहायता

 8.20  करोड़  रुपये  हैं  ।

 बिचौलियों  की  भूमिहीनों  को  दूर  करने  की  टूटी  से  प्रतिमास  बाजार  में  प्रचलित  मूल्यों

 पर  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  भ्र भि करणों  को  23  हजार  सुती  यार्न  की  गाँठों  की  सप्लाई  करने

 के  लिए  के  साथ  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 विपणन  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  सीघे  ही  हथकरघे  का  कोई  भी  माल  नहीं

 खरीदा
 जाता  है  ।  फिर  भी  जेसा  कि  उल्लेख  किया  जा  चुका  है  शीर्षस्थ  विपरीत  समितियों  की

 देयर  पूजी  को  करने  तथा  हथकरघा  विकास  नियमों  को  उनके  द्वारा  बुनकर  सहकारी

 समितियों  तथा  बुनकरों  से  खरीदारी  बढ़ाने  की  टूटी  से  राज्य  सरकारों  की  सहायता  दी  जाती
 है

 ।

 साथ  ही  14  राज्यों  तथा  1  संघ  क्षेत्र  में  जनता  कपड़ा  योजना  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है

 जिससे  हथकरघे  के  माल  के  विपरीत  में  संवार  करने  में  सहायता  मिली  है  ।  भारत  सरकार  द्वारा

 40  ट्राउन्ट  श्र  उससे  नीचे  के  जनता  क्लाथ  साइंस  तथा  60  काउन्ट  तथा  खुशियों  के
 कपड़े

 के

 सम्बन्ध  में  50  पसे  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  से  प्रति  वर्ग  मीटर  1-25  रुपये  को  राज  सहायता  का

 भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।  1979-80  की  प्रगति  में  जनता  कपड़े  का  प्रत्याशित  उत्पादन  1850

 लाख  at  मीटर  है  जिसमें  सीधे  ही  4  लाख  बुनकरों  के  लिए  विपरान  सहायता  दिये  जाने  की

 व्यवस्था  है  |

 विवरण
 =

 राज्य  का  नाम  हृथकरघों  की

 संख्या

 ह

 fet  प्रदेश  597

 नाटक  103
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 कोका  कोला  तथा  का  व्यापार  कार्य  झारम्स  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 1155.  शी  इन जीत  गुप्त  :
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  arg,  कौर  कोका  कोला  द्वारा  भारत  में  अपना

 व्यापार  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  इन  फर्मों  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  में  ate

 अधिक  रियायतें  देने  का  सुभाव  दिया  कौर

 यदि  हां  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  चरणजीत

 :
 शौर  जी  नहीं  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
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 प्रदूषण  रोकने  के  लिये  झोशोगिक  कौर  अधिनियम  में  संशोधन

 1156.  श्री  कोरिया  :  नया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  औद्योगिक  कौर  अघिनियम  में  संशोधन  करने  के

 प्रस्ताव  का  विचार  कर  रही  है  जिससे  नये  उद्यमियों  के  लिये  अपनी  परियोजनाओं  की  योजना

 बनाते  समय  ही  भारती  से  प्रदूषण  रोकने  के  SqIq  करना  झगड़वाये  हो  जाये  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावित  संशोधन  को  संसद्‌  में  कब  लाने  का  विचार

 पौर

 सरकार  ने  कया  निम्नतम  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  aaa  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरनजीत  :  उद्योग  तथा

 श्रघिनिमय  में  किये  जाने  वाले  कुछ  संशोधनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  जिनमें

 प्रदूषण  नियंत्रण  परिस्थितियों  से  सम्बन्धित  अ्रम्युपायों  पर  जो  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  शामिल

 किये  जा  रहे  हैं  के  लिए  प्रस्ताव  भी  है  ।

 विधेयक  को  संसद  में  आगामी  सूत्र  में  पेश  किये  जाने  की  संभावना  है  ॥

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  प्रदूषण  निरोध  तथा  नियंत्रण  के  राज्य  बोझ  के  बरामद  से

 उचित  प्रदूषण  नियंत्रण  मानक  निर्धारित  करती  है  जो  अलग-ग्रहण  राज्यों  में  मिलन-सीजन  उद्योगों

 के  लिए  अलग-प्रलय  हो  सकते  हैं  |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  श्रन्तगंत  कपड़ा  मिलें

 1157:  शी  निहाल  fag  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ae  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  grata  चलने  वाली  कपड़ा  मिलों  को  संख्या

 कितनी  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  कपड़ा  मिल  पर  कुल  कितनी  पु  जी  लगाई  गई  है  शौर  प्रत्येक

 कपड़ा  मिल  द्वारा  प्रत्येक  माह  कुल  कितना  कपड़ा  तैयार  किया  जाता  धौर

 पिछले  दो  वर्षों  से  हानि  में  चलने  वाली  कपड़ा  मिलों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  घोर

 उनमें  कितना-कितना  नुकसान  gat  है  तथा  हानि  के  लिए  उत्तरदायी  कारण  क्या-क्या  हैं  ?

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरनजीत

 इस  समय  सरकार  द्वारा  हाथ  में  ली  गई  8  अन्य  वस्त्र  मिलों  के  भ्र लावा  101  राष्ट्रीयकृत  वस्त्र

 मिलों  को  चला  रहा  इन  मिलों  में  से  प्रत्येक  मिल  में  विनियोग  की  गई  पू  जी  से  सम्बन्धित

 जानकारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  सनौर  जो  सभा  पटल  पर  रख  दी  1979  से

 1979  की  अवधि  में  अलग-प्लग  समग्र  मिल  द्वारा  उत्पादित  कपड़े  की

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या

 615/80)

 हानि  उठाने  वाली  मिलों  व  मिश्रित  के  नाम  व  उनके  द्वारा  पिछले

 दो  वर्षों  में  उठाई  गई  हानि  की  जानकारी  देने  वाला  एक  faa  रहा  सेलर WN  NEN  |  ह  में  रखा

 गया  ।  देखिए  सख्या  615/80)

 हानि  उठाने  के  मुख्य  कारण  निम्नानुसार  हैं  :

 (1)
 पुरानी

 व  गत-प्रयोग  मशीने  ।

 127



 लिखित  उत्तर  19  1980

 rr य

 (2)  कम  उत्पादकता  |

 (3)  भ्रमित  श्रम-बल  ।

 (4)
 बिजली  की  भ्निदिचित  कटौतियाँ  ।

 (5)
 बिजली  की  कटौती  व  रुक-रुक  कर  बिजली  का  संभरण  होने  के  कारण  संयंत्र  को

 का  कम  उपयोग  |

 हरिजनों  तथा  कमजोर  वर्गों  के  संरक्षण  के  लिये  विशेष  पुलिस  दल  को  स्थापना  करना

 1158.  श्री  बनातवाला  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  हरिजनों  तथा  कमजोर
 वर्गों  के  संरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर

 विशेष  पुलिस  बल  की  स्थापना  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  aaa  इसकी

 स्थापना  ब्यवह्दा्यं  धौर

 यदि  हाँ  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कपों  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  aaa  |

 seq  नहीं  उठता  |

 पिछड़  वर्ग  आयोग  का  प्रतिवेदन

 1159.  शी  दमन ना  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़  वर्गों  की  स्थितियों  की  जांत  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  TAT  ने  झपना

 प्रतिवेदन  पेशा  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  की  हालतों  को  सुघारने  हेतु  सरकार  का
 क्या

 कदम  उठाने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान  |

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 जघन्य  धप्रपराधों  का  वैज्ञानिक  अध्ययन

 1160.  भी  रामलाल  राही  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बढ़ते  हुए  जघन्य  श्रषराधों  के

 बारे  में  कोई  वैज्ञानिक  अध्ययन  किया  गया  कौर

 यदि  तो  अध्ययन  प्रतिवेदन  की  बातें
 क्या  हैं  ate  squat  की  रोकथाम  के

 लिये  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे

 हु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :

 कौर  भ्रपेक्षित  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  उसके  प्राप्त  होने  पर  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 रंगीन  टेलीविजन  का  उत्पादन

 1161.  श्री  कुरियन ।

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन  आरम्भ  हो

 गया

 यदि  तो  ag  सामान्य  जनता  को  कब  तक  उपलब्ध  हो  जायेगा  भ्रांत  कितने

 मूल्य  पर

 क्या  इस  समय  जो  बहुत  बड़ी  संख्या  में  काले  ale  सफेद  चित्रों  वाले  टेलीविजन  सेट

 हैं  उन्हें  रंगीन  टेलीविजन  सेट  में  बदलने  की  कोई  वैज्ञानिक  विद्या  ax

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  उपभोक्ता  को  कितनी  वित्तीय  हानि  होगी

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गाँधी )  देश  में  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  निर्माण

 शुरू  नहीं  झा  है  किन्तु  दिल्‍ली  की  एक  प्राईवेट  फर्म  ने  दावा  किया  है  कि  उन्होंने  देश  में  बनाए

 जाने
 वाले  प्रथम  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीवर  सेट  का  निर्माण  कर  लिया  है  |

 रंगीन  दूरदर्शन  लागु  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिय

 नही ं।

 यह  प्रशन  ही  wet  उठता  है  ।

 बजट  बंगाल  रिवेग्टत  स्टेटमेंट  धान  गाना  पस  दोषी  से  समाचार

 प  ्  ff
 1162.  श्री  ज्योति मंथ  ag :  क्याएँगह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नार

 £ ७ जी
 दीपक  के क्या  उनका  ध्यान  बंगाल  रिसॉर्ट्स

 स्टेटमेन्ट

 धान  गवर्नेस  पस

 के  adta  feats  13  1980  के  tcérgs  कलकत्ता  के  पक  में  प्रकाशित

 समाचार  की  घोर  दिलवाया  गया  सनौर

 यदि  हाँ  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 जी  श्रीमान  ।

 समाचार  में  बताई  गई  बात  कि  गृह  मंत्रालय  किसी  ने  ऐसा  षबतव्य  दिया  है

 सही  नहीं  है  ।

 जाँच  आयोग  द्वारा  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  को  गई  टिप्पणियाँ

 1163.  ett  ज्योति मंथ  ag  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  आपात  स्थिति  की  ज्यादतियों  के

 आरोपों  तथा  व्यक्तिगत  ale  राजनी  तिक  प्रयोजनों  के  लिए  सरकारी  तंत्र  के  दुरुपयोग  से  सम्बंधित

 आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  पिछली  दो  केन्द्रीय  सरकारों  द्वारा  जाँच  maw  प्रीमियम  के

 श्रम्तगत  गठित  प्रत्येक  आयोग  ने  प्रतिकूल  टिप्पणियाँ  की  हैं  ale  प्रत्येक  मामले  में  ऐसी  प्रतिकूल

 टिप्पणी  का  स्वरूप  क्या  है  शरीर

 आयोग  के  निष्कर्षों  के  बारे  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  को  जा  रही

 है  तो  वह  कया  है

 गह  clara  में  राज्य  मन्त्री  (ait  योगेन्द्र  मकवाना )  तथा  जिन  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  प्रतिकूल  टिप्पणियां  की  गई  उनके  नाम  कौर  प्रयेक  मामले  में  ऐसी  प्रतिकूल  टिप्स  रियों

 का  स्वरूप  ऊँच  भ्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्टों  में  दिया  गया  है  ।

 fend  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।  भारती  जाँच  अयोग  द्वारा  को  गई
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 ape  चेन  ह
 सिफारिशों  के  मामले  को  छोड़  कर  निष्कर्षों  पर  को  गई  कारें  चाई  के  FAI  मी  लोक  सभा के

 पटल  पर  रख  दिये  गये  हैं  ।

 प्रस  दल  द्वारा  अपराधों  का  सवाल

 1164.  श्री  मधु  दण्डवत  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  1980  में
 प्र

 स-दल  के  सर्वेक्षण  से  यह्  पता  चला  थां

 कि  दिल्‍ली  में  भ्रपराधों  में  बढ़ोत्तरी  हो  रही  थी  ;

 यदि  तो  क्या  वह  दिल्‍ली  पुलिस  में  इस  कथन  के  प्रतिकूल  नही ंहैं  कि
 दिल्‍ली

 में  प्रहरियों  में  कमी  ar  रही  झोर

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  में  भ्रपराघों  का  यह  परस्पर  विरोधी  निर्धारण  इस  तथ्य

 के  कारण  तो  नही ंहै  कि  दिल्‍ली  पुलिस  दिल्‍ली  में  हो  रहे  भ्रपराधों  की  वास्तविक  स्थिति  छिपा

 रही

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सम्मान )
 :  ate  (7)  सरकार  का

 ध्यान  तारीख  2-2-1980  कौर  6-2-1980  के  इन्डियन  एक्सप्रेस  के  लेखों  कौर  तारीख  11-2-1980

 के  टाइम्स  श्राफ  इ  दिया  के  सम्पादकीय  की  ae  आकर्षित  किया  गया  है  ।  इन  समाचार  पत्रों  की

 रिपोर्टों  में भ्र पने  श्राप  में  यह  लक्षित  है  कि  कोई  व्यवस्थित  दहर-वार  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 था  ।  जो  कुछ  किया  गया  है  उससे  ag  प्रतीत  होता  है  कि  दहर  के  कुछ  स्थानों  से  अलग-शहरग

 मामलों  के  विषय  में  कुछ  सुचना  एकत्रित  की  गयी  थी  ।  इस  प्रकार  की  सूचनाएं  के  श्राघार  पर

 भ्रपराघ  स्थिति  के  बारे  में  वेघ  निकले  नहीं  निकाला  जा  सकता  है  ।  इस  ay  के  प्रथम  दो  महीनों

 में  विभिन्‍न  शीर्षों  के  gata  अपराध  झ्राँकड़ों  की  ad  1979  की  उसी  अवधि  के  aft  से  तुलना

 करने  पर  यह  पता  चलता  है  कि  दिल्‍ली  में  acca  स्थिति  संलग्न  मैं  कुल  मिलाकर

 सुघार  gar  है  ।  ata  की  भाँति  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  श्रीराम  बुलेटिन  जारी  किये  जाते  हैं  कौर

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  किसी  वास्तविक  सुचना  को  छपाने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  |

 विवरण

 ध्रपराघ  fig  1-1-1979 से  1-1-80  से

 28-2-79  तक  29-2-80  तक

 सकती  15  11

 हत्या  कौर  के  प्रयास  78  78

 लूटपाट  92  72

 aq  65  34

 छीना  भट्टी  30  18

 चोट  पहुंचाना  292  275

 संघ  भारी  542  355

 साईकिल  चोरी  921  952

 विविध  चोरी  2660  2798

 130



 29  फाल्गुन  1901  लिखित  vat

 553  486 मोटर-व  हन  चोरी

 विविध  ato  दण्ड  संहिता  1657  1597

 कुल  मा
 ०

 दण्ड  संहिता  6905  6876

 य ि

 दिल्‍ली  में  ध्रपराधों
 mt  दृष्टि  से  श्री  ₹  afer

 बिगड़ती  हुई  स्थिति

 1165.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  गह  मानी  ag  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 दिल्‍ली  मैं  अपराधों  की  बष्टि  से  तेजी  से  बिगड़ती  स्थिति  के  क्या  कारण

 क्या  उन्होंने  दिल्‍ली  पुलिस  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  द्वारा  को  गई  कट  भालों  चनां

 जिसे  उच्चतम  न्यायालय  ने  मी  बरकरार  रखा  को  देखा

 यदि  ती  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 केन्द्र  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  1979  भोर  जनवरी  1980

 के  दौरान  हुई  डर्क
 कत्लों  कौर  राहजनी  की  संख्या  कितनी

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सिवाना  )
 !  इस  वर्ष  के  पूर्व  प्रथम  at

 महीनों  में  विभिन्‍न  शीर्षों  के  भ्रन्तगंत  तुलनात्मक  agua  झांकी  जो  इसके  साथ  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  श्रे  पता  लगता  है  कि  दिल्‍ली  में  श्रीराम  स्थिति  में  सुधार  झा  है  |

 ste  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  हरि  राम  बनाम  पुलिस  ages

 arfe  के  मामले  में  अपने  निराले  में  पुलिस  अघिकारियों  को  भविष्य  में  शलभ-पत्र  भरते  समय  भोर

 प्रतीक
 सावधान  रहने  की  चेतावनी  दी  थी  ।  इसको  दिल्‍ली  पुलिस  के  विरुद्ध  कटु  पालो  चना  कै

 रूप  में  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए
 |.  निलाम  नएए।एतल्‍एल्‍एएए आसर

 अपराध  ष दीष॑  fi 1...  ०  थਂ  2 थे  दिक  दि  जनवरी  ead

 1980  1980

 1979

 eal  4

 13  16  19 ह्त्या

 राहजनी  2

 लाल  eerie

 ie
 के  लिए  नए  पति  घ्राधघनिक के  इंजन  का  सफल  ee TT aAroy

 1166.  श्री  शोज वल कर  :  रक्षा  सन्तरी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  रक्षा  झनुसंघान  तथा  विकास  संस्थान  ने  1,500  भाव-श  क्ति

 बाले  एक  aft  आघुनिक  युद्ध  टेंक  इन् जन  का  सफलता  पूर्वक  परीक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  भ्र ौर  यह  खेम  करणਂ  में  मदद  हुएं

 विजय  टेक  से  किस  हु  तक  बेहतर

 इसे  भारतीय  सेना  की  नियमित  वस्त्र-दावती  में  कब  तक ले  लिया  जाने  की  संभावना

 ;  धौर

 इसके  निर्माण  में  क्या-क्या  देशी  झोर  विदेशी  औद्योगिक  का  इस्तेमाल  gar
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एन  :  at  1500

 भ्रमण  शक्ति  वाला  एक  युद्ध  टेंक  इ  जन  तैयार  किया  गया  है  ate  इसका  प्रारम्मिक  परीक्षण  किया

 जा  रहा  है  ।  डिजायन  की  दृष्टि  से  ug  विजयंत  टॉक  के  इ  जन  से  बेहतर  है  ।

 att  इसका  डिजायन  पूर्णतया  देश  में  ही  बनाया  गया  है  ।  यदि  इस  इजन

 को  सफल  परीक्षण  के  दौरान  ate  बाद  में  प्रतिरूप  टैंकों  पर  जाँच  करने  के  पश्चात

 ठीक  पाया  गया  तो  1987/88  ale  भागे  के  वर्षों  में  इसका  नियमित  रूप  से  उत्पादन  किया  जा

 सकता  है  ।

 थ्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मैंने  प्रासाद  कीं  नाकाबंदी  के  बारे  में  स्थगन

 प्रस्ताव  की  सुचना  दी  वे  वायु  तथा  रेल  परिवहन  को  ग्रस्त व्यस्त  करना  चाहते  इसलिये  वे

 इसमें  शामिल  हो  रहे  कांग्रेस

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  मैंने  उसे  प्रस्वीकृत  कर  दिया  है  ।  aa

 समा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायें  ।
 )

 श्री  art  फर्नांडिस  कल  धरा पने  प्रो०  दंडवते  द्वारा  उठाये

 गये  बद  पर  मंत्री  महोदय  सें  बनाये  देने  की  कहा  था  जो  उन  दो  नेत्रहीनों  के  बारे  में  था  जिनका

 पता  नहीं  लगा  था  ।  राज  समाचार-पत्रों  में  एक  समाचार  प्राया  है  कि  पदाधिकारियों  द्वारा  सभी

 भ्रस्पतांलों  की  तलाशी  लिये  जाने  के  बादਂ

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  ध्यान  दे  चुका  gt  मैंने  उन्हें  स्मरण  करा  दिया  है  ।

 श्री  ary  फर्नांडिस  :  क्या  ag  वक्तव्य  दे  रहे  हैं
 *

 श्नाच्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अराज  के  लिये  ग्रा इवा सन  दिया

 थ्री  जाज  फर्नाडिस  :  कार्यावली  पत्रों  में  यह  नहीं  है  ।  क्या  वह  राज  वक्तव्य
 देंगे

 ?

 )

 अघ्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायें  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 डिजाइन  site  व्यापार  चिन्ह  के  महानियंत्रक  का  ae  1978-79  का  वारिक

 ध्राचइयक  वस्तु  केंद्रीय  रेशम  बोड़  अधिनियम  के  श्रन्तगंत

 प्रतीत  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारी  सोसाइटी  लिमिटेड  शौर  भारतीय

 मोमेंट  निगम  लिमिटेड  के  वधिक  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 वित्त  तथा
 उद्योग  मंत्री  कार  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर

 रखता  हूँ  ।

 (1)  पेटेंट  1970  की  घारा  155  के  श्रन्तगंत  डिजाइन  शौर  व्यापार

 चिन्ह  के  महानियंत्रक  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  (ferat  तथा  श्रंप्रेजी  संस्करण )
 की

 एक  प्रति  ।  (a  थाली  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  545/80)

 (2)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अ्रन्त गे त॑

 लिखित  झ घिसुचनाओ्रों  ( ferat  तथा  vast  संस्करण )
 की  एक-एक  :
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 बस्त्र  चालित  करघों  द्वारा  नियंत्रण  1979.

 जो  दिनांक  30  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र घि सुचना  संख्या  are

 377  में  प्रकाशित  gar  था  ।

 सुती  वस्त्र  संशोधन  1979  जो  दिनों  30  1979  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अ्रघिसुचना  संख्या  सां  ०  रखा  378  में  प्रकाशित  gat

 था  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  साया  546/80)

 (3)  केन्द्रीय  रेशम  ats  1948  की  घारा  13  की  उपधारा  (3)  के  भ्ंतगंत

 केन्द्रीय  रैदास  gs  अंशदायी  भविष्य  निधि  1979  तथा  ast

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र घि सूचना  संख्या

 ato  ato  नि०  719  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 (wear  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  टो०  547/80)

 (4)  भ्रमित  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारी  सोसाइटी  बम्बई  के

 षड्  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  लेखें  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  547/80)

 (5)  कम्पनी  1956  की  619  क  की  उपधारा  (1)  के  भ्न्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  (feat aar तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  |  संख्या  548/80)

 (  एक  )  भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  किल्ली  का  व्  1978-79  का  वार्षिक

 लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 कम्पनी  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  549/80)

 उद्योग  तथा  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  सा ईनिंग  एण्ड  cag

 मद् लीन री  कारपोरेशन  दुर्गापुर  का  विवरण
 प्रौढ़

 विधिक  इंजी  निर्धारित

 प्रोजेक्ट्स  जैसे  एण्ड  कम्पनी  लि०  रिचडंसन  एण्ड  were

 तथा  केन्द्रीय  रेशम  ale  बम्बई  के  aq  1978-79  के  प्रतिवेदन  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  चरनजीत  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  उद्योग  तथा  1951  के  ध्रन्तगंत  जारी
 को

 गई

 निम्नलिखित  श्रघिसुचनाश्रों  (  हिन्दी  तथा  cast  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  :

 ato  श्री  102  जो  दिनांक  19  1980  के  मारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  की  गई  थी  तथा  जिसमें  श्रघिसुचना  में  उल्लिखित  भ्रनुसूचित  वस्त्र

 उद्योग  में  quar  waar  पटसन  से  निर्मित  जिन  पर  उत्पाद  शुल्क

 उद्ग्रहणीय  का  उल्लेख  है  |

 (at)
 aie  श्री  153  जो  दिनांक  10  मा  च  1980  के  area  के  राजपत्र  में ba  कै  न  चन  ी
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 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  वाणिज्यिक  वाहन  (  पुर्नाविक्रय  पर  प्रतिबंध )

 1979  का  तीन  किया  गया  है  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  550/80)

 (2)  कम्पनी  1956  क  की  धारा  619%  को  उपधारा  (1)  के  wea

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मद्दी तरी  कारपोरेशन  लि०  दुर्गापुर  के  वर्ष  1978-79  के

 कार्यकर्ता  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 माइनिंग  एक  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लि  दुर्गापुर  का  1978-79

 वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  नियंत्रण  महालेखा  परीक्षक

 की  टिप्पणियाँ  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  551/80)

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लि०  नई  दि ली  का  वर्ष  1978-79  का  विधिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की

 fecqfarat  |

 कम्पनी  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  552/80)

 जेसफ  एण्ड  कम्पनी  लि०  कलकत्ता  का  वर्ष  1978-79  का  वार्षिक  लेखा

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  को  टिप्पणियाँ  ।

 कम्पनी  के  कार्यक्रम  की  सरकार  द्वारा  समिति  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  wa,  553/80)

 रिचर्डसन  एण्ड  कऋडास  (1972)  बम्बई  का  वर्ष  1978-79  का  विधिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियाँ  |

 कम्पनी  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  554/80)

 (3)  प्रिय  रेशम  बों  1948  की  घारा  के  gata  केन्द्रीय  रेशम

 बोझ  बम्बई  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 की  प्रति  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  555/80)

 गुजरात  भोर  मध्य  प्रदेश  राज्यों  के  सम्बन्ध  में

 qe  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  :

 मैं  ्रो  योगेन्द्र  मकवाना  की  झोर  से  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  17

 1980  को  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  ध्रनुच्छेदं

 213  (2)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रष्यादेशों  (  द्विवेदी  wits
 संस्करण )

 की  एक-एक  प्रति  :
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 बम्बई  पुलिस  1979  (1979
 का  संख्या  6)

 जो

 15  1979  को  गुजरात  के  राज्यपाल  द्वारा  प्रस्तावित  किया  गया  था  |

 पुलिस  उद्दीपन )  सं
 1980  (1980

 को  संख्या  3)

 जो  18  1980  को  गुजरात  के  राज्यपाल  द्वारा  weather  किया  गया

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  556/80)

 (2)  मध्य  प्रदेश  राज्य  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  17

 1980  उद्घोषणा  के
 खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  भनुष्छेद

 213  (2)  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  WeEqTaq)  तथा  भरंग्रेजी  संस्करण )

 को  एक-एक  प्रति  :

 मध्य  प्रदेश  भ्त्यावव्यक  सेवा  तथा  अविच्छिन्नता  निवारण

 1979  (1979  का  संख्या  10)  जो  दिनांक  26  1979  को  मध्य  प्रदेश

 के  राज्यपाल  हारा  प्रस् या पति  किया  गया  था  ।

 मध्य  प्रदेश  ग्रत्यावश्यक  सेवा  संधारण  तथा  अविच्छिन्नता  निवारण

 निरसन  1980  (1980  का  संख्या  2)  जो  दिनांक  6  1980

 को  मध्य  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  प्रख्यापित  किया  गया  था  |

 (wearsta  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  557/80)

 भारत  के  नियंत्रक  कौर  महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1978-79  का  प्रतिवेदन  1978-79  के

 विनियोग  लेखे  रेल  शोर  तथा  1978-79  के  लिये  रेलवे  के  ब्लाक  लेखे

 वित्त  तथा  उद्योग  मंत्री  (  थी  are.  बंक टार सन )
 मैं  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  को

 घोर  से  निम्नलिखित  पत्र  समापटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  ध्रन्तगंत  भारत  के

 संघ  सरकार  के  वर्ष  1978-79  के  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 को  प्रति

 (2)  वर्ष  1978-79  के  विनियोग  रेल  माग---समीक्षा  तथा  was

 y
 संस् कररा ),  की  एक  प्रति  ।

 (  J  )  वर्ष  1978-79  के  विनियोग  रेल  माग---विस्तृत  विनियोग  लेखे  (  हिन्दी  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति  ।

 (4)
 वीं  1978-79  के  ब्लाक  लेखे  लेखों  वाले  पूंजी  विवरणों  तुलना  पत्र

 att  तथा  हानि  रेल  तथा  भ्र
 ग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  528/80

 नौसेना  झधिनियस  के  झ्न्तगंत  भारत  श्रथंमूबसे  प्राग  टूल्स  लि०  तथा  भारत

 डायनामिक्स  लि०  के  ad  1978-79  के  विधिक  प्रतिवेदन  शादी  वैज्ञानिक  औद्योगिक

 संघान  परिषद  के  विधिक  लेख  व्यावहारिक  जनदाक्ति  aga  संस्थान

 सई  दिल्ली  का  बारीक  प्रतिवेदन  तथा  संस्थान  के  कार्यकरण की  समीक्षा

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  at.  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  ।
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 (1)  नौसेना  1957  की  घारा  185  के  arate  नौसेना  छुट्टा

 1980  तथा  waist  की  एक  जो  दिनांक

 1  1980  के  भारत  के  राज्यपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सां०  नि०  ato  75  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखे  गये  :  देखिए  संख्या  559/80)

 (2)  कम्पनी  1956  को  घारा  को  उपधारा  के  eat

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा
 भ्र  ग्र

 जी  की  एक-एक  प्रति  :

 भारत  aa  मूवर्स  बंगलौर  का  वर्ष  1978-79
 का  वार्षिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 कम्पनी  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  560/80)

 प्राग  gee  fro  सिकदराबाद  का  वर्ष  1978-79  का  विधिक  लेखा

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  |

 कम्पनी  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  561/80)

 भारत  डायनामिक्स  हैदराबाद  वर्ष  1978-79  का  वार्षिक
 प्रतिवे

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 कम्पनी  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 (  ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  टी  562/  '0)

 (3)  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  झ्नुसंघान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1976-77  के

 वार्षिक  प्रतिवेदनों  तथा
 ध ग्रेजी  संस्करण )

 को  एक  प्रति  तथा  उन  पर

 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 परिषद  के  कार्यकरण  at  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 भ्र

 ग्रेजी

 संस् कररा  )

 लेखे  तथा  परीक्षा  प्रतिवेदन  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विचारा  हिन्दी  तथा  अर  ग्रेजी  संस्करण )

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  563/80)

 (4)  व्यावहारिक  जनशक्ति  श्रनुसंघान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1978-79)  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्र  ग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ।

 संस्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  wast  संस्करण  की  एक  प्रति

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  564/80)

 मारुति
 मामलों  सम्बन्धी  जांच  आयोग  फका  प्रतिवेदन

 गह  मंत्रालय  शौर  संसदीय  कार्य  दिमाग  में  राज्य  मंत्री  awe  पीहे  :  मैं  जाँच

 mat  1952  की  धारा  3  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त  मारूति  मामलों  सम्बन्धी

 जाँच  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  संस्करण )
 तथा  परिशिष्ट  सभा  पटल  पर

 रखता  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  565/80)

 ween *ofaaea  का  भ्र  ग्रेजी  सम् करण  2  1980  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।
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 29  फाल्गुन  1901  (a4)  सभा  में  acta

 राज्य
 सभा  में

 संदेश

 सचिव
 :  मुझे  राज्य  समा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  समा

 देनी  है  ;

 * राज्य  समा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम

 (6)  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुक्के  विनियोग  1980,  जिसे  लॉक  समा

 द्वारा  अपनी  14  1980  की  बैठक  में  पारित  फिया  गया  थोराया  राज्य  समा  को  उसकी

 सिफारिशों  के  लिये  भेजा  गया  को  लौटाने  कौर  यह  बताने  का  निदेश  gare  कि  इस  समा

 को  इस  विधेयक  के  संबंघ  में  लोक  समा  से  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  फे  उपनियम

 (6)  के  उपबंधों  के  भुसरा  में  yy  विनियोग  1980,  जिसे  लोक  सभा

 द्वारा  अपनी  14  1980  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  कौर  राज्य  सभा  को  उसकी

 सिफारिशों  के  लिये  भेजा  गया  को  लौटाने  तथा  यह  बताने  का  निदेश  मिला  है  कि  इस  समा

 को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  से  कोई  सिफारिशें  नदीं  करनी  हैं  1.0

 समा  के  प्रक्रिया  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम

 (6)  &  उपबंधों  के  भ्रनुसरणा  में मुमे  विनियोग  लेखानुदान  1980,  जिसे  लोक

 सभा  द्वारा  भ्रपनी  12  1980  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  कौर  राज्य  सभा  को  उसकी

 सिफारिशों  के  लिये  भेजा  गया  को  लौटाने  कौर  ag  बताने  का  निदेश  gars  कि  इस  बसा

 को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  से  लोक  सभा  से  कोई  सिफ़ारिशों  नहीं  करती  है  रैड

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम

 (6)  के  उपबंधों  के  श्रनुसरण  में  qs  विनियोग  संख्या  2  1980,  जिसे  लोक  समा

 अपनी  12  दिमाग  1980,  की  बठक  में  पारित  किया  गया  था  घौर  राज्य  सभा  को  agit

 सिफारिशों  के  लिये  भेजा  गया  को  लौटाने  पौर  ag  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा

 को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  से  कोई  सिफारि दा  नहीं  करती

 थी  मनी  राम  बागड़ी  (
 :  श्रेय  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  भ्रामक  क्या  व्यवस्था  का  झोर  किस  निधम  के  भोजन

 att  मनी  राम  बागड़ी  :  नियम  मैं  क्या  ताऊ  ।  श्रेय  मैं  ला  एण्ड  arse  व्यवस्था

 के  बारे
 में  कहना  चाहता  हूँ  कि  19  eat  को  दिल्‍ली  के  इन्दर  गिरफ्तार  किया  गया

 शो  बापूसाहिब  पालेकर  :  मैं'*
 के

 भ्र घिन  सुचना  दी
 है

 *'

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  किस  नियम  के  प्रधान  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कांति  ।  ऐसा  करना  मेरा  काम  है  ।  इसका  निर्णय  शुभ  करना

 पाप  यह  मुक्त  पर  छोड़  दीजिए  |

 भी  सनी  रास  बागड़ी  ।  भ्रघ्यक्ष  निगम  376  है  ।
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 राज्य  समा  से  सन्देश  19  1980
 _

 झष्यक्ष  महोदय  :  भ्रापकों  अनुमति  नहीं  दी  गई

 man’ श्री  बनी  राम  बिगड़ो  ।  भाप  जरा
 मजाक  को  बन्दे  की  जिये  ।  way  के  साथ

 कितना  जुल्म  हो  रहा  है

 झष्यक्ष  महोदय  :  वह  वक्तव्य  देंगे  ।

 थीं  मनी  राम  बागड़ी  :  weal  के  साथ  कितना  जुल्म  हो  रहा  रेलगाड़ियों  में  पकड़े

 जाते  हैं  ।  कोई  grey  सरकार  ही  इतना  ध्रन्घाघुन्च  काम  ( eaaeta)

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  वक्तव्य  देंगे  ।

 eft  ज्योतिमंय बसु  :
 मेरा  नियम  376,  222  ae  223  के

 अधीन  व्यवस्था  का  प्रदान  है  इन  दोनों  नियमों  के  अनुसार  हमारे  लिये  जब  कोई  मंत्री  सभा  के

 समक्ष  ys  बोले  तो  यह  ध्वनियों  है  कि  हम  उसे  उठाने  हेतु  श्रेय  महोदय  की  अनुमति  मांगते

 हुए  उनके  ध्यान  में  लायें  ।

 wen  महोदय  :  यह  मेरे  विचाराधीन  है  att  मुक्त  इस  पर  निकाय  करना  है  ।

 थी  ज्योति मंथ  ag:  मैं  यह  चाहता  है  कि  इस  बारे  में  श्राप  अपनी  टिप्पणी  करें  :  क्या

 श्राप  चाहते  हैं  कि  मैं  इसे  फिर  उठाऊ  ?  aa

 झच्यक्ष  महोदय  :  मैं  meat  सुचित  करूगा  हम  मापकों  सुचित  करेंगे  ।

 थी  ज्योतिर्मय  बसु  :  की के के परन

 ara  महोदय  :  जब  तक  मु  पर्याप्त  जानकारी  नहीं  मिल  जाती  मैं  सूचित  नहीं

 कर  सकता  ।  परन्तु  मैं  asa  सुचित  करू
 गा

 ।

 थ्री  बापू सा हिय  परुलेकर  :  भ्रष् यक्ष  श्राप  हमें
 a  गाटा

 यह  कह  रहे  हैं  कि  समा

 में शोर  न  करें  ate  प्रक्रिया  का  पालन  करें  ।  मैंने  आपकी  अनुमति  माँगने  के  लिये  भझ्रापकों

 सूचना  दी  है  और  मैं  aaa  अनुरोध  करता  हूँ
 "**

 सच्चा  यही  कह  रहा  gt

 श्री  arg  साहिब  परुलेकर  :  मैंने  सूचना  दी  है  कि  मुझे  शुन्य  काल
 ~ au  दो  गुमशुदा  नेत्र

 हीनों  के  बारे  में  तथ्य  का  उल्लेख  करने  की  अनुमति  दी  जाये  जिसके  बारे  में  कल  मंत्री  महोदय
 ने  बताया  दिया  था  कि  मैं  कल  समा  को  सुचित  करूगा  |

 भंयकर  महोदय  :  जी  afi  वह  ara  सुचित  करेंगे  |

 थनी  बा पु साहिबा  परुलेकर  :  क्या  वह  सुचित  करेंगे  |

 घ्रध्यक्ष  जी  हाँ  |

 at  जाज  फर्नाडिस  :  क्या  श्राप  देख  अब्दुला  द्वारा  राज्य  विधान

 सभा  में  दिये  गये  वक्तव्य  कि  कांग्रेस  (ard)  सेरी  सरकार  को  हटाने  की  कोशिश  कर  रही है
 के  बारे  में  मेरे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  गृहीत  कर  रहे  हैं  यह  बहुत  गंभीर

 मामला  श्राप  मेरा  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  शू हित  करेंगे  ?  मैं  इतना  ही  पूछ  रहा  हूं
 ।

 सच्चा  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  निर्णय  करूगा  ।  मैंने  gal  तक  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 (art)
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 )  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 भी  जाजें  फर्नाडिस  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रइन  बहुत  ही  सगत  है  क्योंकि'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूगा  ।  भ्रापने  प्रस्ताव  दिया  है  ।  मुझे  इस  पर

 विचार  करना

 श्री  जाजें  फर्नाडिस  :  आपके  पास  भ्रम  मी  अवसर  है  कि  ऐसे  भसंवंघानिक  गैरकानूनी

 उपायों  कौ  रोकें  ।

 घायल  मैं  इस  पर  विचार  करूगा  |

 ढाई  फारुक  मै  चाहता  हुं  कि  इस  पर  wal  ही  क्योंकि

 वहू  राज्य  बहुत  महत्वपूर्ण  राज्य  है  झ्र ौर  वहाँ  serra  किसी  मी  अ्रस्थिरता  से  समूचे  देश  में  ak

 धर्माणी  होगी  i

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नद्दी  किया

 जायेगा  |  कब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ।  श्री  शिवकुमार  सिंह  ।  )

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  आपको  भ्र तुम ति  नहीं  है  ।  आपको  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  कायें  वाही

 वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 meu  महोदय  :  उत  विषय  पर  मेरे  gat  तके  इस  पर  frye  करना  है  ।

 * * श्री  राय  :
 अ्रच्यक्ष

 *

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  मैं  इस  पर  निर्णय  कछू  |

 यह  om  मिल  गया  है  ।  यह  मेरा  परमाधिकार  है  कि  मैं  इस  पर  निराले  करू  ।  यह  मेरे

 घिन  है  प्रौढ़  झाप  wa  ata  चेम्बर  में  लिख  सकते  aa  श्री  शिवकुमार  fag  ।

 भ्रेविलम्बनीय  लोके  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 देश  में  भूमि  कटाव  को  समस्या

 थी  शिव  कुमार  fag  ठाकुर  :  मैं  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  ote  दिलाता  भोर  उनसे  अनुरोध  करता  हू  कि  वे  इस  संबंध  में  वक्तव्य

 दें  ।  में  भूमि  कटाव  की  समस्या

 कृषि  मंत्री  वीरेन्द्र  fag  :  सरकार  प्राकृतिक  वनस्पति  तथा  भूमि  संसाधनों  के

 भ्रत्यघिक  उपयोग  से  होने  वाली  भूक्षरण  की  समस्या  के  प्रति  जागरुक  दे  भोर  उसने  इस  समस्या

 से  निपटने  के  लिए  उचित  उपाय  किए  हैं  ।

 मानव  तथा  पशुधन  दोनों  की  संख्या  में  उच्च  दर  से  वृद्धि  होने  के  फलस्वरूप  पशु

 प्राथमिक  भोर  इन  की  निरन्तर  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  प्राकृतिक  संसाधनों  अर्थात

 मुदा  जल  तथा  वनस्पति  का
 श्र  घाघुन्ध  उपयोग  किया  गया  है  ।  इससे  नाजुक  पारिस्थितिक  संतुलन

 बिगड़  गया  है  ate  इसके  परिणामस्वरूप  भूक्षरण  की  गम्भीर  समस्या  पदा  हो  गई  है  ।

 SAREE

 *
 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 लोक  महत्व  के  विषय  की  धौर  ध्यान  दिलाना  19  सोचें  1980

 राष्ट्रीय  कृषि  भ्रायोग  की  रिपोर्ट  के  ध्रनुसार  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  कुल  3280  लाख

 हेक्टर  लोगो  लिक  क्षेत्र  में  से लगभग  1500  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  पानी  तथा  हवा  के  गम्भीर  भ्र पर दन

 से  प्रभावित  है  ।  इसके  96  लाख  हेक्टर  के  अनुमानित  क्षेत्र  में  भरम  खेती  (30  लाख

 भोर  कृषि  योग्य  बेकार  भूमि  (66  लाख  के  कारण  भूक्षरण  gar  है  ।

 देश  में  भूक्षरण  को  मोटे  तौर  पर  पानी  तथा  वायु  से  होने  वाले  भूक्षरण  के  रूप  में  वर्गीकृत

 किया  जा  सकता

 पानी  से  होने  बाला  कटाव  :  पानी  से  होने  वाले  कटाव  से  देश  के  भूमि  संसाधनों  को  न

 केवल  इस  लिए  सबसे  भ्रचघिक  गम्भीर  खतरा  पैदा  होता  है  कि  यह  सीधे  मृदा  को  प्रभावित  करता

 अपितु  इसलिए  मी  कि  इससे  बहुदेशीय  जलाशयों  ate  टैंकों  में  गाद  मर  जाता  बाढ़ें  जाती

 हूँ  तथा  मीठे  पानी  की  aga  बड़ी  मात्रा
 का  हो  जाता  है  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि

 इस  तरीके  से  मुदा  के  पोषक  तत्वों  की  कुल  awe  हानि  84  लाख  मीटरी  टन  के

 बराबर  होती  है  ।  टैंकों  तथा  बहुद्देशीय  जलाशयों  में  समय  से  पहले  गाद  भरना  विशेष  रूप  से  पानी

 से  होने  वाले  कटाव  का  गम्मीर  परिणाम  है  ।  मनुष्य  से  पता  चलता  है  कि  जलाशयों  में  गाद

 संचयन  की  औसत  दर  उस  दर  से  कई  गुणा  भ्रमित  है  जिसका  agar  उसके  डिजाइन  तथा

 निर्माण  के  समय  लगाया  गया  था  ।  इससे  जलाशय  के  उपयोग  की  सम्पूर्ण  अवधि  में  कमी

 धाती  है  ।

 पव बं तीय  तथा  तलहटी  के  क्षेत्रों  में  भूमि  के  खिसकने  ate  भारी  वर्षा  की  प्रमुख

 समस्या  होती  है  ।  किन्तु  मदानी  विशेष  रूप  से  उत्तर  मध्य  राजस्थान  तथा

 गुजरात  राज्यों
 में  (aay  कुछ  कम  मात्रा  में  उड़ीसा  ate  qfaaq  बंगाल  गली  श्रपरदन

 तथा  ऊबड़-खाबड़  भूमि  के  क्षरण  को  समस्या  ने  गम्मीर  रूप  घारण  कर  लिया  है  जिससे  कृषि

 योग्य  उपजाऊ  भूमि  को  खतरा  पंदा  हो  गया  है  ।  इसके  भ्र लावा  आदिवासी  जनसंख्या  द्वारा  ya

 खेती  की  परम्परागत  प्रणाली  जारी  रखने  से  बन  संसाधन  समाप्त  हो  गए  हैं  झ्रोर  इसके

 स्वरूप  उत्तरा-पूर्वी  क्षेत्र  तथा  उड़ीसा  शोर  आंध्र  प्रदेश  के  पैंतीस  क्षेत्रों  में  मिट्टी  निम्नकोटि  की

 हो  गई  है  ।  भूक्षरण  झोर  उसके  परिणामस्वरूप  गाद  भरने  से  निकास  मार्ग  तग  हो  जाते  हैं  कौर

 नदियों  के  तल  भर  जाते  हैं  तथा  नदियाँ  श्रपना  मागं  बदल  लेती  हैं  जिससे  बाढ़  का  संकट  बढ़

 जाता  है  ।  बाढ़ों  से  लगभग  80  लाख  हेक्टर  रूमी  प्रभावित  होती  है  भोर  मकानों  तथा

 अन्य  प्रकार  को  सम्पत्ति  को  क्षत  होने  से  देख
 को

 प्रति  ay  लगभग  250  करोड़  रुपए  की  क्षति

 पहुँचती  है  ।

 वायु  से  भूक्षरण  :  वायु  से  भूक्षरण  गुजरात  राज्यों  तथा  तटीप  क्षेत्रों

 में  सर्वाधिक  होता  है  ।  अनुमान  है  ci)  वायु  से  भूक्षरण  के  कारण  लगभग  320  लाख  हेक्टर  क्षेत्र

 रेत  के  टीलों  के  भ्रन्तगंत  लगभग  70  लाख  हेक्टर  क्षेत्र
 मी

 शामिल  प्रभावित  है  ।

 निकास  पद्धति  afga  प्रभावित  क्षेत्रों  का  उपयुक्त  संरक्षण  करने  की  झावइयकता  की  कौर

 सरकार  ने  प्रथम  पच  वर्षीय  योजना  के  आरम्भ  से  ही  भ्र पना  ध्यान  केन्द्रित  कर  रखा  है  ।  मृदा

 भूक्षरण  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  क्षेत्रों  के  भ्रन्तगंत  are  कार्यक्रम  area  किए  गए

 है  ।  राज्य  क्षेत्र  की  योजनायें  के  भ्रन्तगंत  के  क्षेत्र
 के

 काफी  बड़े  माग  की  कन्नूर  ales  बांधों  से

 सुधारा  गया  है  ।  ऊबड़-खाबड़  भूमि  के  पोती  क्षेत्रों  में  « ट्रस  वनरोपण  एवं  ध्या
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 29,  फाल्गुन  1901  भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  लिया  की  भोर  ध्यान  दिलाना

 इंजीनियरी  के  उपायों  जसी  अन्य  स्कीमें  भी  हैं  ।  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षत्र  के  कार्यक्रम  मैं  ae

 योजनायें
 के

 साथ-साथ  (1)  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  स्रवण-क्षेत्रों  में  मृदा

 (2)  हिमालय  क्षेत्र  में  एकीकृत  जल  तथा  वृक्ष  (3)  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  ;

 (4)  क्षारीय  तथा  अम्लीय  भूमि  का  (5)  भ्रूम  खेती  का  (6)  पटारी  मभूमि

 की  सुरक्षा  तथा  ऊबड़-खाबड़  क्षेत्रों  का  कौर  (7)  सामाजिक  वानिकी  जेसी  योजनायें

 मी  शामिल  हैं  ।  पिछली  सरकार  द्वारा  किए  गए  नीरू  के  अनुसार  प्रथम  तीन  aaa  के

 अन्य  योजनायें  1979-80  से  राज्यों  को  हस्तान्तरित  हो  चुकी  है  ।

 1979-80  तक  लगभग  666  करोड़  रुपये  के  व्यय  से  231-8  लाख  हेक्टर  अनुमानित  क्षेत्र

 विभिन्‍न  मुदा  संरक्षण  उपायों  के  भ्रन्तगंत  लिया  जाएगा  ।  इसमें  राज्य  क्षेत्र  के  धन्तगंत  लगभग

 2153  लाख  हेक्टर  झोर  gta  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  लगभग  16'5  लाख
 हूटर

 क्षत्र  का  उपचार

 करना  शामिल  है  ।

 weal  योजना  में  बाढ़  के  प्रकोप  को  कम  करने  को  टूटी  से  चालू  योजना  की  शेष  अवधि

 के  लिए  50  :  50  के  शेयर  के  श्राघार  पर  90  करोड़  इं पए  के  परिव्यय  से  सिख-गंगा  के  बेसिन  की

 बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण-क्षत्रों  में  एकीकृत  जल-विभाजक  प्रबन्ध  को  एक  नई  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 श्री  दिव  कुमार  fag  ठाकुर  :  भ्रध्यक्ष  देश  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रदान  है  ।

 इस  देश  में  328  मिलियन  हेक्टेयर  में  से  90  मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  गोयल  फ्रोजन

 पानी  से  खराब  होती  है  ate  लगभग  50  मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  बिड  इरोजन  से  नष्ट  होती

 इस  तरद्  328  मिलियन  हैक्टेयर  में  से  145  मिलियन  ट्रैक्टेयर  जमीन  gare  देश  को  इससे

 प्रभावित  है  भोर  इससे  देश  को  जो  नुकसान  हो  रहा  है  वद  700  करोड़  साया  प्रति  वर्ष  wle-

 लाइजर  के  रूप  में  होता  है  जो  6  हजार  मिलियन  टन  जो  ऊपर  की  सतह  बहती  है  उसके  कारण

 होता  है  कौर  फ्लड  के  करर  300  करोड़  रुपये  प्रति  बर्ष  का  नुकसान  हो  रद्दा  इस  तरह  से

 1  हजार  करोड़  रुपया  प्रति  at  इस  देश  का  जमीन  के  कारण  ag  जा  ter  मैं  धमाके

 माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उन्होंने  इसके  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  इस

 aq  के  बजट  में  रखी  है  भ्रांत  क्या  इस  गम्मीर  समस्या  को  वहू  पूरी  गम्भीरता  से  लेते  हूँ  पोर

 इसके  लिए  पर्याप्त  उपाय  कर  रहे  हैं  ?

 aft  atte  सिह  राव  :  ah  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  सरकार  का  भेद

 सदन  का  ध्यान  उस  मददत्वपुणणुं  समस्या  की  कौर  arefad  किया  जिसका  देश  को  सामना  करना

 पड़  रहा  है  कौर  इस  समस्या  ने  विश्व  संगठनों  का  भी  ध्यान  act  भोर  ध्राकषित  किया  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  बताया  हमारे  हाथ  में  विभिनन  हैं  लेकिन  वित्तीय  संकट  के
 हुम

 समस्या  से  बहुत  बड़े  स्तर  पर  में
 समय  नहीं  हुए

 aa  तक  हम  कटाव  से  क्षतिग्रस्त  कुल  क्षेत्र  के  केवल  13%,  भाग  को  ही  ठीक  करने  में

 समय  हो  पाए  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  ऐसा  क्षेत्र  लगभग  175  मिलियन

 हैक्टेयर  का  है  ait  हम  इस  समस्या  के  केवल  एक  श्री  के  विषय  में  ही  कार्यवाही  करने  में  समय

 हुए  हैं  ।  मैंने  समी  योजनाश्रों  का  उल्लेख  किया  दै  भोर  हम  अन्य  उपाय  कर  रहे  हैं  लेकिन  इस

 अवसर  पर  यह  प्रवीण  कहना  है  कि  वास्तविक  शावइ्यकताਂ  तो  इस  बात  की  है  कि  हमारे
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 झविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ate  ध्यान  दिलाना  19
 1980 a

 प्राकृतिक  स्रोतों  की  रक्षा  के  लिए  जनता  जागरूक  हो  ।  जब  तक  कि  सामान्य  जनता  में  उस

 नुकसान  के  बारे में  चेतना  नहीं  होगी  जोकि  बनों  का  सफाया  पेड़ों  के  प्रन्घाघुन्व  काटने

 ait  लालची  ठेकेदारों  की  नियुक्ति  के  क।रण  हो  रहा  इस  समस्या  का  केवल  सरकारी  उपायों

 उपायों  &  समाघान  agl  हो  सकता  |

 यदि  मैं  यहाँ  एक  विशेष  घटना  का  उल्लेख  नहीं  तो  मेरे  लिए  ag  उचित  नहीं

 होगा  ।  qh  गढ़वाल  जिले  की  कुछ  महिलाओं  का  यह  उदाहरण  श्रव्य  ही  देना  चाहिए  पेड़

 काटने  के  लिए  जब  ठेकेदार  जंगल  में  पहुं  तो  वे  महिलाए  पेड़ों  के
 चिपट  गई  धौर  अपने  पेड़ों

 को  बचाने  के  लिए  लालची  ठेकेदारों  की  कुल्हाड़ी  से  अपने  शरीर  को  कटवाने  का  प्रस्ताव  किया  ।

 ऐसी  ही  चेतना  हमें  aga  पेड़-पौधों  कौर  जीव-जन्तु ग्र ों  के  लिए  जाग्रत  करनी  होगी  शौर

 creat  है  कि  भूल  भू-सं  क्षण
 भोर  पेड़-पौधे  जीव-जत्तुध्नों  की  are  यह  सरकार  जो

 ध्यान  दे  रही  उससे  यह  समस्या  यथा  समय  हल  हो  जाएगी  |

 ata  महोदय  :  wa  इस  पर  ate  ala  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  सुभाष  चन्द  यादव  माननीय  wea  मैं  इस  बात  को  बहुत

 गम्भीरता  से  लेना  चाहता  हू  we  मैं  है  इस  सदन  को  मी  इस  बात  को  बहुत  मम्मी
 रता

 के  साथ  लेना  जसा  कि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया  है  ,  स्वागत  इरोजन  को  रोकने

 के  लिए  बहुत  काम  कर  रहे  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  है  कि  स्वागत

 इरोजन  दो  प्रकार  से  कंट्रोल  होता  है  बायोलॉजी  कन्ट्रोल  कौर  मेकेनिकल  कन्ट्रोल  ।  श्राप  जो

 मेकेनिकल  कन्ट्रोल  कर  रहे  हैं  उसमें  एक  प्रकार  से  पेसा  बरबाद  करते  हैं  उसका  उतना  फायदा

 नहीं  पहुंचता  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  श्राप  बायोलॉजी  कन्ट्रोल  के  माध्यम  से  इस

 दिशा  में  कार्य  करते  हैं  तो  नेचर  का  लाभ  भी  मिल  सकेगा  ।  सरकार  को  इस  दिशा  में  प्रयास

 करना  मेरा  सुभाव है
 कि  हर  राज्य  के  स्तर  पर  एक्  frag  सेन्टर  खोला  जाए

 लथा  ब्लाक  स्तर  पर  ऐसे  भिखारियों  की  नियुक्ति  की  जाए  जोकि  जनता  को  उससे  अवगत  करा

 सके  ।  भ्रम  तक  किसान  तथा  साइ  fea  भी  बहुत  गम्मीरता  के  साथ  इस  wet  को  नहीं  ले  रहे

 हैं  कि
 कितनी  भूमि  का  इरोजन  हो  रद्दा  इसलिए  राज्य  स्तर  पर  रिसने  सेन्टर  खोले  जायें

 जोकि  लोगों  को  इस  बात  की  fatar  दे  सकें  ।  यदि  बायोलोजी  कन्ट्रोल  के  माध्यम  से  श्राप  स्वागत

 फ्रोजन  को  हल  करते  हैं  तो  उससे  ज्यादा  लाम  सकेगा  इसके  कि  arr  मेकेनिकल

 कन्ट्रोल  करें  |

 श्री  विरेन्द्र  सिह  राब  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  घन्यवाद  करता  ge

 एक  माननीय  सदस्य  :  माननीय  सदस्य  का  |

 थी  बिरेन्द्र  सिह  राव  :  एक  दिन  वह  मन्त्री  भी  हो  सकते  हैं  ।  इसमें  परेशान  होने  की

 क्या  बात  है  ?  मैं  इतना  भ्रमित  वहां  बनता  रहा  हैं  कि  हर  व्यक्ति  gt  मन्त्री  लगता  है  ।  मुझे

 यह  समझने  में  शमी  समय  लगेगा  कि  मैं  सरकारी  पक्ष  में

 मैं  सुझाव  के  लिए  माननीय  सदस्य  का  घन्यवाद  करता  हूं  ।  इन  सभी  विषयों  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  भूमि  कटाव  प्रौढ़  हिमालय  क्षेत्र  में  पेड़  लगाने

 से  सम्बन्धित  कई  योजना भों  पर  काम  at  रहा  हम  अपने  डी०  पी०  ए०  पी०  कार्यक्रम  को  भी
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 भी  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।  शारी  भोर  क्षार  वाली  भूमि  का  उपचार  करने  की  मी  एक  योजना

 झच्यक्ष  महोदय  पेड़  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध  में  आपने  कुछ  कहा  है
 ?

 थ्री  विरेन्द्र  सिह  राब  हमारी  नई  बन-नीति  के  gears  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ।  इस

 पर  प्रमी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  एक  wee  प्रश्न  है  ।  मैं  इस  बारे  में  विस्तृत  रूप  से  बताने

 की  झावइ्यकता  नहीं  समझता  |  जेसा  कि  मैंने  कहा  हम  इस  समस्या  पर  पूरा  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  को  इस  विषय  में  काफी  चिनता  है  कि  भूमि  कटाव  में  वृद्ध  हो  रही  है  धौर  हमारे

 पहाड़  पेड़-रहित  होते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  प्राशि  करता  है  कि  भविष्य  में  बनों  के  लिए  बजट  में  प्रिक

 राशि  का  प्रावधान  किया  जाएगा  ।  लेकिन  वास्तविक  आवश्यकता  तो  इस  बात  की  है  कि  जनता

 को  इस  बारे  में  aa  कर  उनकी  चेतना  को  जाग्रत  किया  जाए  ।  इस  देश  में  की  तरह

 के  ale  अधिक  आन्दोलनों  की  झावर यकता  है  |

 नियम  77.0  के  बाघिन  मामले

 (qe) )  बिहार  में  पीने  के  पानो  को  समस्या

 sit  राम  ध्रबतार  शास्त्री  :  नियम  377  के  awa  मैं  पषचिलम्बलोप

 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  मामले  उठाता  हूं

 भाने  वाले  महीनों  में  पुरे  बिहार  में  पीने  के  पानी  का  मारी  संकट  उत्पन्न  हो  जाने  को

 आशंका  है  ।  यद्यपि  गर्मी  का  मौसम  ye  होने  में  श्रमी  देर  लेकिन  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  सै

 प्राप्त  सुनारों  के  अनुसार  अनेक  क्षत्रों  में  कुए  या  तो  सुखने  शुरू  हो  गए  अथवा  उनमें  जल

 स्तर  तेजी  से  नीचा  हो  रट्टा  है  ।

 भीलों  भोर  नदियों  में  पानी  नहीं  पिछले  वर्ष  के  सूखे  का  जो  प्रभाव  दा

 पौर  जो  स्थिति  उत्पन्न  हुई  उसका  पहले  से  हो  भ्रच्छी  तरह  पता  लेकिन  इस  प्राकृतिक  प्रकोप

 से  निपटने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 अकाल  ग्रस्त  राज्य  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  को  किसी  मी  राहत-कार्य  में  सम्मिलित

 किया  जाता  है  ।  बिहार  में  परिस्थिति  भ्र ौर  प्रतीक  चिन्ताजनक  है  ।  सरकारी  भ्र नुमा नों  के  अनुसार

 लगभग  25,000  गाँव  ale  पुरवा  ऐसे  हैं  जहाँ  पीने  के  पानी  का  कोई  स्रोत  नहीं  है  ।  वे  पड़ौसी

 गाँवों  पर  aifsra  रहते  हैं  ।

 समस्या  के  प्रति  सरकारी  टष्टिकोण  को  देखते  हुए  इसमें  कोई  घटाइये  की  बात  wet

 यदि  राज्य  में  स्थिति  नियंत्रण  से  बाहर  हो  जाए  ।

 बिहार  में  पानी  के  भारी  संकट  को  टूटी  में  रखते  हुए  में  सरकार  से  गम्भीरतापूर्वक

 अनुरोध  करता  चाहूँगा  कि  वहू  राज्य  में  होने  वाले  जल  संकट  से  निपटने  के  लिए  ठोस  उपाय

 करें
 क
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 fara  377  के  घाटन  मावे  19  1980

 —————————

 जोव  रक्षक  को  कमी  भोर
 उसके  कारण

 रोगियों  को  टो  रहो  कठिनाइयों  के  समाचार

 डा०  Mee  कुमार  पण्डित  (  :  नियम  377  &  भध्रघीन  मैं  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  कै  निम्नलिखित  मामले  उठाता  है

 हाल  ही  में  ट्राइहाईड्  क्लोरो कु इन  स्तर  प्टोमाईसिनਂ  आयोडीन

 भोर  रेट्रासाइ  क्लीन  जैसी  महत्वपूर्ण  भोर  जीवन-रक्षक  औषधियों  को  काफी  कमी  हो  गई

 जिसके  परिणाम  स्वरूप  चिकित्सा-उपचार  में  हो  रद्दी  भ्रसुविघा  के  कारण  सरकारी

 धौर  निजी  भ्र स्प तालों  के  रोगियों  को  बड़ी  मारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 उद्योग  द्वारा  कई  करोड़  रुपये  की  आयातित  औषधियों  के  भ्म्बारा  को  न  उठवाने  के

 कारण  स्टेट  कैमीकल  कौर  फार्म सिटि कल  कारपोरेशन  को  विकट  समस्या  का  सामना  करना  पढ़

 रहा

 इसके  saa  जीवन-रक्षक  नुस्खों  भोर  महत्वपूर्ण  भ्रांतियों  को  रोक

 लिया  गया  जिसकी  vag  से  मलेरिया  कौर  श्राप्रेसन  से पूरव  उपचार  पर

 झज्जर  पड़ा  है  ।  यह  मी  सभा  जाता  है  कि  बैंकों  द्वारा  हाल  ही  में  ऋण  पर  लगाए  गए

 विषव  में  लाइसेंसों  को  देने  सम्बन्घी-प्रतिबन्धों  को  कड़े  करने  कौर  किस्म  नियन्त्रण  करने

 तथा  ऐसे  हरनेक  भ्रमण  कारणों  की  वजह  से  ag  गम्भीर  स्थिति  उत्पन  हुई  है  ।  इसकी  वजह  से

 महत्वपूर्ण
 औषधियों  की  कीमतों  में  मी  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।

 उपरोक्त  स्थिति  चिन्ताजनक  है  ।  कमी कल  ate  फार्मेसिटिकल  उद्योग  को  जिन  सदस्यों

 का  सामना  करना  पड़  रहा  उनके  विधय  में  सरकार  को  शीघ्र  ही  कारगर  उपाय  करने  चाहिए

 भोर  जनता  के  प्रयोग  के  लिए  महत्वपूर्ण  जीवन-रक्षक  झोपड़ियों  को  भ्रासानी  से  उपलब्ध

 करवाने  के  लिए  उसे  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  हूँ  कि  वह

 सदन  को  बताए  कि  उपरोक्त  गम्मीर  समस्या  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 प्रत्यक्ष  महोदय  :
 श्री  उत्तम  माई  पटेल  यहाँ  नहीं हैं  ।  श्री  तोलानी

 लोन  भ्र लो गढ़  में  छात्रों  के  एक  जुलूस  पर  पुलिस  द्वारा  लाठीचाज  के  समाचार

 थो  चन्द्रपाल  दोलानी  :  wea  मैं  नियम  377  के  ada  एक

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रदान  की  भोर  सम्मानित  सदन  का  ध्यान  प्रभावित  करना  चाहता  हूं  ।

 परसों  दिनांक  17  1980  को  अलीगढ़  में  छात्रों  के  एक  शांतिपूर्ण  भ्रनुशासित  जुलुस

 पर  वहाँ  की  पुलिस  ने  व्ंतापूर्वेक  चाही-चालं  किया  जिसमें  जैनों  छात्र  बुरी  तरह  घायल  हुए

 जिनमें  अनेक  छात्रों  की  गम्भीर  चोटों  के  कारण  हालत  नाजुक  है  ।  विगत  एक  सप्ताह  से  बिना

 किसी  ठोस  कारण  के  जिला  अधिकारियों  ने  नगर  के  समस्त  स्कूल  a  कालिजों  को  are  करा  दिया

 था  भौर  परसों  जब  छात्रों  ने
 जिला-भधघिकारियों  के  इस  के  विरोध  स्वरूप  एक  शो  ति पूरण

 एवं  अनुशासित  जुलूस  का  oats  किया  भोर  जेसे  ही  जुलूस  मदार  गेट  क्षेत्र  में  पहुंचा  तो

 पुलिस  ने  बिना  किसी  पूर्व  सुचना  एवं  चेतावनी  के  निहत्थे  एवं  शान्तिप्रिय  छात्रों  पर
 निमेंमतापूर्वंक

 लाठी  ast  किया  ।

 गत  8  धमाल  को  अलीगढ़ में  ही  जब  कुछ  नवयुवक  डोजल  एवं
 मिट्टी

 के  तेल  के  वितरण
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 )  स्थावर  सम्पत्ति  अ्रविग्रहनन  ate  भजन  विधेयक

 में  हो  रही  घांधलेवाजी  एवं  fafa  state  जिला  झ्र घि कारियों  को  एक  ज्ञापन  देने  के

 लिए  जिला  पूति  कार्यालय  पर  गये  तो  वहाँ  भी  पुलिस  ने  उन्हें  बुरी  तरह  से  पीटा  कौर  16

 युवकों  को  पकड़  कर  जेल  में  डाल  दिया  ।  मेरा  धाप  से  प्रतिरोध  है  कि  शाप  सरकार  से  इस

 सम्बन्ध  में  पुलिस  की  ज्यादतियों  के  खिलाफ  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  कहें  ।

 बारपेटा  में  सामाजिक  तत्वों  द्वारा  विधान  सभा  सदस्यों  झोर  एक

 मुख्य  पार्षद  पर  कथित  श्रावण

 ्  संतोष  मोहन  देव
 :

 मैं  माननीय  गृह  मंत्री  का  ध्यान  ana  के  सभी

 समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  भोर  दिलवाना  जो  कि  बारपेटा

 में  विघान  सभा  के  दो  सदस्यों  तथा  एक  मुख्य  पाबंद  पर  हुए  हमले  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  एक

 गम्भीर  मामला  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  भ्र समाजिक  तत्वों  ने  qa  जनता  के  निर्वा चित  प्रतिनिधियों

 के  विरुद्ध  गर-कानूनी  हरकतें  करनी  शुरू  कर  दी  है  ।  ऐसे  राजनैतिक  संगठनों  के  नेतायों  को  धमकी

 दिए  जाने  के  समाचार  हमको  प्राप्त  हो  रहे  जिन्होंने  fatay  नागरिकों  को  खोजने  के  मामले

 में  1971  को  QaT-ag  मान  लिया  है  |

 बया  गृह  मंत्री  यह  भ्राश्वासन  देंगे  कि  विभिन्‍न  राजनैतिक  संगठनों  के  नेतायों  धौर

 निर्वाचित  लोक  प्रतिनिधियों  को  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  द्वारा  उचित  सुरक्षा  प्रदान  की  जाएगी  दौर

 इसके  लिए  जिम्मेदार  तत्वों  के  विरुद्ध  सरकार  कठोर  कार्यवाही  करेगी  |

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  site
 भ्रांत

 )
 विधेयक

 निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रो  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 स्थावर  सम्पत्ति  भ्र धि ग्रहण  wag  1952  में  सौरव  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  मी

 सार्वजनिक  उपयोग  के  लिए  निजी  सम्पत्ति  को  लेने  सम्बन्धी  सरकार  की  शक्ति  एक

 सुस्थापित  तथ्य  इस  शक्ति  का  श्रीविजय  ठहराने  के  लिए--समाज  कल्याण  सम्बन्धी  विषय

 सबसे  बड़ा  कानून  हैਂ  कौर  आवश्यकता  निजी  ध्ावद्यकता  से  बड़ी  होती  ये  दो

 नियम  उद्घृत  किए  जाते  हैं  ।'

 इस  सम्बन्ध  में  यह  स्मरण  किया  जाए  कि  हमारे  देश  में  सरकार  के  स्थावर  सम्पत्ति  का

 ध्रघिग्रहण  ale  प्रजेंट  करने  सम्बन्धी  सभी  शक्ति  लगभग  चार  किशोरियों  से  प्राप्त  है  ।  प्रथमतः

 सरकार  को  यह  शक्ति  भारतीय  सुरक्षा  1939  के  धन्तगंत  प्रदत्त  की  गई  थी  ।

 1946  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  उस  अधिनियम  के  समाप्त  हो  जाने  पर  भारतीय

 सुरक्षा  अधिनियम  के  झन्तगंत  अधिग्रहीत  सम्पत्ति  झघिग्रहीत  भूमि  जारी

 1947  की  विधि  के  प्रधान  भ्र धि ग्रहीत  हो  रही  ।  इसके  संसद  ने  स्थावर

 सम्पत्ति  अघिग्रहण  ate  अजन  1952  का  वर्गीकरण  जिसके  भ्रन्तगंत  सरकार

 को  स्थावर  सम्पत्ति  के
 अधिग्रहण

 श्र  ata  की  शाक्ति  सौंपने  के  साथ-साथ  ag  व्यवस्था  थी  कि
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 भारतीय  सुरक्षा
 1939  के  पन्‍्तगंत  भ्र धि ग्रहीत  सम्पत्तियों  को  1952  के  ufafaaa  के

 ada  ग्रचिग्रहोत  समझा  जायेगा  |  यह  विनियम  14  1952  को  लागु  gar  था  शौर

 ge
 में  उस  तारीख  से  छः  वर्ष  तक  को  अवधि  के  लिए  लेकिन  इसकी  अवधि  समय-समय  पर

 बढ़ाई  जाती  रही  ।  स्थावर  सम्पत्ति  अघिग्रहण  ale  aia  1970,  जो  11  मान

 1970  को  लागु  किया  गया  ने  इसे  स्थायी  बना  लेकिन  यह  व्यवस्था  कर  दी  कि  ऐसे

 मामले  में  जब  सम्पत्ति  उक्त  giafay  लागू  करने  से  पहले  भ्र घि ग्रहीत  की  गई  तो  संशोधन

 धर घि नियम  के  लाग  होने  से  तीन  वर्ष  की  भ्र वधि  तक  के  कौर  ऐसे  मामले  जब  कोई  सम्पत्ति  उक्त

 afafaar  लाग  होने  के  बाद  प्र धि ग्रहीत  की  तो  सम्पत्ति  का  कब्जा  सौंपने  भ्रमणा  प्रदान

 करते  या  1952  के  अधिनियम  की  धारा  4  के  घिन  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  प्राप्त  करने  की

 तारीख  से  तीन  ag  की  ध्रवधघि  तक  के  लिए  अधिग्रहीत  सम्पत्ति  को  अघिग्रहण  के  अर्न्तगत  रखा

 जा  सकेगा  |

 ay  1970  के  संशोधन  भ्र धि नियम  के  लाग  होने  के  ध्रधिनियम  लाग  होने  से  पहले

 झषिग्रहीत  की  गई  समितियों  को  10  arg  1973  तक  श्रधिग्रहणा  के  भन्तगंत  रखा  जा  सकेगा

 ध्रघिग्रहणा  की  अधिकतम  अवधि  स्थावर  सम्पत्ति  श्रघिग्रहणा  ate  asa
 भ्र घि  नियम

 1973  के  वर्गीकरण  से  2  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  ।

 उपरोक्त  अधिनियम  के  प्रतिशत  अधिग्रहीत  की  गई  अनेक  सम्पत्तियाँ  रक्षा

 निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रालय  तथा  ग्न्य  मंत्रालयों  के  कब्जे  में  थीं  ।  हालांकि  श्रधिग्रहोत  सम्पत्तियों

 का  पूजन  करने  सनौर  उनका  अधिग्रहण  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  आवश्यक  कौवा ही

 फिर  मी  उनमें  से  ate  सम्पत्तियों  को  छोड़ा  नहीं  जा  सका  ate  सरकार  को  उनकी  10

 मान  1975  के  बाद  भी  श्रावइ्यकता  थी  ate  इसलिए  स्थावर  सम्पत्ति  ध्रधिग्रहण  ate  प्रजनन

 )  1975  द्वारा  श्रवघारण|  की  अवधि  पाँच  श्र  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  गई

 संशोधित  अघिनियम  में  कमियों  को  देय  मुआवजे  की  राशि  के  पंचवर्षीय  संशोधन  के  लिए

 भी  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  यह  व्यवस्था  इस  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए  की  गई  थी  कि  अनेक

 संपत्तियां  सरकार  द्वारा  काफी  समय  पहले  ली  गई  थी  प्रौढ़  उस  समय  नियत  किए  गए  मुआवजे

 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  इतने  वर्षों  में  किराए  में  काफी  बद्धी  हुई  है  atk

 रखाव  की  लागत  मी  बढ़  गई  ऊपर  बताए  गए  कारणों  की  वजह  से  संपत्तियों  के  स्वामी

 सरकार  भ्र घि ग्रहीत  संपत्तियों  को  छोड़  देने  के  लिए  दबाब  डाल  रहे  हैं  ।  मुआवजे  की  राशि  के

 पंचवार्षिक  संशोधन  की  व्यवस्था  से  संपत्तियों  के  स्वामियों  के  हितों  की  कुछ  हृद  तक  रक्षा

 हुई  है
 ।

 10  मान  1980  तक  संपत्तियों  को  छोड़ा  जाना  अपेक्षित  था  ।  इन  संपत्तियों

 में  से  कई  जिनमें  भूमि  भी  सम्मिलित  पर  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अथवा  सैनिक

 संचालन  या  ग्न्य
 महत्वपूर्ण

 सावंली  प्रयोजनों  से  सम्बन्धित  स्थायी  किस्म  के  कीमती  निर्माण

 भी  किए  गए हैं  ।  रक्षा  मंत्रालय  की  श्रधिग्रह्वीत  जिनमें  भूमि  शामिल  है  को

 छोड़ने  अथवा  जीत  करने  की  कठिनाइयाँ  मुख्य  रूप  से  सामरिक  महत्व  के  कारणों  शौर  निधि

 की  कमी  की  वजह  से  हैं  ।  इसी  प्रकार  निर्माण  कौर  भ्रावास  मंत्रालय  के  मामले  उन  संपत्तियों

 को  उपरोक्त  तारीख  से  ait  रखने  की  भ्रावश्यकता  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारा  कार्यालय  के
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 लिए  अत्याधिक  पर्याप्त  स्थान  की  बजह  से  उत्पन्न  हुई  जब  तक  सम्पत्तियों  को

 झषिग्रहीत  करने  waar  छोड़ने  सम्बन्धी  निर्णय  ले  नहीं  लिया  तब  तक  सम्पत्तियों  को

 सौंपने  के  प्रयोजन  से  निर्माणों  का  हटाना  सार्वजनिक  ate  रक्षा  की  दृष्टि  से  उचित  नहीं  होगा  ।

 इन  सम्पत्तियों  को  तीन  से  पाँच  ag  तक  की  ध्वनि  के  भीतर-भीतर  भ्रषिग्रहण  से  हरजीत  करने

 अथवा  सुक्त  करने  से  सम्बन्धित  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  ।

 इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  अधिनियम  का  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाना

 भावुक  है  कि  अधिग्रहीत  रखे  जाने  वाली  अथवा  अजित  की  जाने  वाली  सम्पत्तियों  को  अधिकतम

 अवधि  को  पाँच  ag  ate  बढ़ा  दिया  जाए  |

 इन  दादों  के  मैं  सदन  को  संशोधन  विधेयक  विचारा  fags  करता  हू ँ।

 झच्यक्ष  महोदय  प्रस्तुत  का

 स्थावर  सम्पत्ति  भघिप्रहण  भोर  asta  1952  में  भोर  संशोधन  करने

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ग

 कुछ  संशोधन  हैं  ।  श्री  अनाप  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 थी  नीललोहिथादसन  )
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 इस  विधेयक  को  15  मई  1980  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  जाए  पी

 mea  महोदय  :  श्रीं  क्‍या  भाप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 थी  मूलचन्द  डागा  (aT )
 :  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 स्थावर  समिति  अधिग्रहण  फिर  asia  1952  में  ait  संशोधन  करने

 बाले  विधेयक
 को

 निम्नलिखित  7  सदस्यों  की  एक  प्रवर  समिति  को  yor ग  दिया  जाए  :

 (1)
 श्री  बद्धी  चन्द  जेन

 (2)  श्री  मनफूल सिंह

 (3)  श्री  पी०  सी ०  सेठी

 (4)  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 (5)  श्री  जी०  Ure  बनात बां ला

 (6)  श्री  माघव  राव  सिन्ध घि या

 (7)  श्री  सतीश  चन्द्र  घ्रग्रचाल

 साथ  इस  समिति  को  ag  हिदायत  दी  जाए  कि  ag  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के

 यतीम  दिन  तक  ध्वनि  रिपोर्ट  भेज  दे  ह

 श्रेय  महोदय  :  श्री  कया  भ्र पना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 थी  कमला  मिश्र  मधुकर  :  मैं  यह  प्रस्वात  करता  हु

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  ste  asta  1952  में  कौर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  दोनों  सदनों  की  7  सदस्यों  वाली  एक  संयुक्त  समिति  को  भेज  दिया  जिसमें

 इस  सदन  के  निम्नलिखित  5  सदस्य  हों  :

 (1)  श्री  समर  मुखर्जी

 (2)  श्री  चन्द्रजीत  यादव
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 (3)  श्री  रामावतार  शास्त्री

 (4)  श्री  मूलचन्द  डागा

 (5)  श्री  पी०  सी०  सेठी

 कौर  दो  सदस्य  राज्य  सभा  के

 fe  संयुक्त  समिति  की  don  करने  के  लिए  गणपूर्ति a  सं  युक्त  afafa संयुक्त
 a  om  के  कुल  सदस्यों  के

 कुल  सदस्यों  के  एक  तिहाई  सदस्यों  की  होगी

 कि  समिति  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  अन्तिम  दिन  तक  भ्रपनी  रिपोर्टे  भेज  देगी

 fe  अन्य  बातों  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सदन  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियम

 ऐसे  भ्रमरों  ate  संशोधनों  के  साथ  लागू  जो  अध्यक्ष  द्वारा  बनाए  गए  ate

 कि  ag  सदन  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करे  कि  राज्य  सभा  कथित  संयुक्त  समिति  में  माग

 ले  कौर  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  होने  वाले  2  सदस्यों  के  नाम  इस  सदन  को  सुचित  करे  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :
 शी  चटर्जी  |

 भरीं  सोमनाथ  चटर्जी
 :  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  उन  संपत्तियों

 के  भ्रधघिग्रहणण  की  अवधि  को  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  जो  अन्यथा  मुक्त  की  जाली  थीं  कौर  उस

 झ्र ध्या देश  का  स्थान  लेने  के  लिए  जो  इस  बीच  जारी  किया  गया  था  |

 मुद्दा  यह  है  कि  जो  कुछ  कार्यवाही  इस  सम्बन्ध  में  चल  रही  वह  एक  पंच

 वार्षिक  कसरत  है  ।  जसा  कि  माननीय  मंत्री  मनुष्य  ने  स्वयं  बताया  है  कुछ  मामलों  में  1939  में

 भारतीय  सुरक्षा  नियमों  के  धनपत  भ्र घि ग्रहण  किया  गया  था  att  यह  म्रघिग्रहुण  वर्षो-वर्षों  तक

 चलता  रहा  भ्रोर  यह  पंचवार्षिक  कसरत  इसकी  safe  पाँच  ate  वर्षों  के  लिए  बढ़ाने  हेतु  की  जा

 रही  है
 ।

 झन  मैं  यह  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहूँगा  कि  सरकार  हर  बार  यह  कहती  है  कि

 भजन  का  मामला  विचाराधीन  अधिनियम  में  सम्पत्तियों  का  गरजन  करने  भ्र ौर  अधिग्रहण

 के  भ्रन्तगंत  सम्पत्तियों  को  रखने  को  व्यवस्था  पहले  ही  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह

 जानना  चाहुंगा  कृपया  सदन  को  झपने  विश्वास  में  लें  ate  वे  ag  बताएं  कि  इन  सम्पत्तियों  के

 लिए  कितना  वार्षिक  किराया  दिया  जा  रहा  है  ।  जसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूँ  ।

 इसके  पीछे  दो  बातें  हैं  किराए  का  भुगतान  तो  किया  जा  रहा  लेकिन  कुछ  ऐसे  चहेते

 मकान-मालिक  जिनकी  सम्पति  को  कभी  मी  नहीं  छोड़ा  क्योंकि  किराया  नियमित

 श्राप  का  एक  साधन  बन  गया  दुसरी  बात  we  है  fe  जब  झपने  क्रिया-कलापों

 बिस्तार  करते  हुए  सरकार  अपने  भवनों  का  स्वयं  निर्माण  करना  शुरु  नवदीं  कर  ag

 समस्या  कमी  नवदीं  सुनवाई  जा  सकती
 ।  प्रत्येक  प्रत्येक  सावजनि  कस् नस् था  इस  समस्या  का

 सामना  कर  रद्दी

 भव  बैद्य  के  विभिन्न  भागों  में  किरायों  की  दरों  में  ब  हुई  बुद्धि  के  विचार  से

 शोधन  का  west  होगा  कि  वे  बेईमान  बाजार-दर  किराये  के  लिये  मांग  करने  ।  यदि  हम  किराये

 का  पूंजीगत  मूल्य  लेते  हैं  तो  qh  विश्वास  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  पर  सहमत  होगा  कि

 निर्माण  लागत  की  तुलना  में  इस  छप  में  बहुत  प्रतीक
 राशि  दी  चुकी  किराये  की  इस  बड़ी
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 )  स्थावर  सम्पत्ति  श्रचिग्रहण  भोर

 भजन  विधेयक

 wife  से  बचा  जा  सकता  था  ।  सम्पत्ति  के  मालिकों  की  वास्तविक  कठिनाइयाँ  हूँ  ।  यदि  वे

 सम्पन्न  wal  हैं  भोर  प्राधिकारियों  को  प्रभावित  नहीं  कर  सकते  तो  उनकी  सम्पत्तियाँ  भ्रघिग्रहण

 के  प्रतिशत  बनी  रहेंगी  भीर  वे  इन्हें  रिलीज  नहीं  करा  सकेंगे  ।  एक  भ्रमण  समस्या  ag  है  कि  aga

 थे  मामलों  में  इमारतें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  को  सहायता  से  बनी  हैं  ।  इन्हें

 सरकार  को  भरत्पधिक  दरों  पर  किराये  पर  दिया  जाता  सरकारी  क्षेत्र  में  निर्माण-किये  agl

 हो  रहा  है  ।  यदि  सरकार  जमीन  अधिग्रहण  करें  शरीर  इस  पर  निर्माण-काम  करें  तो  aq  ara

 बढ़े  माने  पर  होगा  जिससे  रोजगार  उपलब्ध  होगा  शौर  ठेके  को  प्राईवेट  पद्धति  मी  खत्म  हो

 जाएगी  भीर  इससे  निजी  ठेकेदार  रास्ते  से  हट  way  ।  इस  प्रकार  के  कानूनों  को  जारी  रखने  से

 दो  प्रकार  के  प्रमाव  होंगे  ।  एक  ag  है  कि  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  निर्माण-कायम  गतिविधियों  को

 नुकसान  पहुँचा  रही  है  ।  दूसरा  यह  है  कि  किरायों  के  रूप  में  बहुत  श्रमिक  राशियाँ  दी  जा  रद्दी

 हैं  ।  कोई  व्यक्ति  विवाद  नहीं  कर  सकता  कि  ‘TYTATTHTT  एक  ऐसा  मामला  है  जो  विद्यमान

 रहना  दी  चाहिए  अर्थात  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिए  निजी  सम्पत्ति  को  प्रतीत  करने  सम्बन्धी

 अस्तित्व  में  होना  चाहिए  ।  लेकिन  जो  कुछ  मैं  कहना  ara  हूँ  ag  ag  है  कि  इससे  धन्य

 कठिनाईयां  उत्पन्न  हुई  हैं  ate  मैं  इस  विषय  पर  इस  गरिमा  युक्त  सदन  के  दो  मिनट  लेना  चाहता

 सैयद  मुकदमेबाजी  का  विषय  बन  गया  है  ।  ag  atafaay  पुराने  भ्रषिग्रदश  को  बनाये

 रखता  है  लेकिन  सम्पत्तियों  के  भजन  भोर  भ्रषिग्रहण  के  लिए  समेकित  भोर  उचित  कानून

 झाववयक  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  इस  मामले  पर  स्पष्ट  रूप  से  विचार  करना  चाहिये  ।  बहुत

 से  मामलों  में  भषिप्रहण  अथवा  asa  सम्बन्धी  aida  में  हमने  पाया  है  कि  aq  मुकदमेबाजी  का

 लाभदायक  स्रोत  बन  गया  है  ।  हमें  ऐसे  मामलों  का  पता  है  जिनमें  area  करने  aga  पार्टियों

 को  गर-सरकारी  रूप  से  पता  चल  जाता है  कि  सरकार  सम्पत्ति  का  कब्जा  लेने  जा  रही  है  कौर

 रोकादेश  ले  लिये  जाते  हूँ  ।  जो  प्रगति  में  भ्राड़े  धराते  हैं  ।  बहुत  से  मामलों  में  सरकारी  परियोजना

 रुको  पड़ो  हैँ  ।

 अब  समय  गया  है  जब  सरकार  इस  मामले  जद्दा  तक  केन्द्रीय  सरकार  के

 क्षेत्राधिकार  के  झन्तगंत  सम्पत्तियों  का  सम्बन्ध  है  अत्यन्त  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करें  वे  एक  ऐसा

 बनायें  जो  सम्पत्तियों  के  ata  कौर  भ्रषिगप्रहुण  के  अधिक  कारगर  तरीकों  की  व्यवस्था

 करें  मेरा  तक  है  ।  मैं  इस  गरिमायुक्त  सदन  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  इस  प्रकार  के  छुट-पुट

 विधान  कौर  तदर्थ  विधान  से  मात्र  ऐसी  स्थितियाँ  उत्पन्न  हो  जायेंगी  जेसी  कि  wa  हम  पाते  दें

 भोर  इससे  मुख्य  समस्या  हल  नहीं  होती  है  ।  यदि  हम  इस  प्रकार  के  विधानों  के  उदय  घोर

 कारणों  के  विवरण  का  भ्रघ्ययन  करें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  इसी  प्रकार  का  विचरण  शौर  इसी

 प्रकार  के  बनाने  बताये  जाते हैं
 :  पपू  विचाराधीन  है  कि  क्या  सम्पत्ति  प्रघिग्रहोत  की  जाये  अथवा

 न  की  जाये  wa  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  हालांकि  इस  अधिनियम  में  सम्पत्तियों  का

 करने  को  व्यवस्था  की  गई  है  तथापि  ऐसी  कितनी  सम्पत्तियाँ  प्रधिगृह्वीत  की  गई  है  ?

 यदि  कोई  मी  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?  इसके  भ्र ति रिक्त  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कितना

 किराया  दिया  जा  रहा  किन-किन
 सम्पत्तियों  को  वे  श्रधघिगृह्दीत  करना  चाहते  क्या

 झधिग्रहुणा  की  राशि  का  भुगतान  free  द्वारा  करने  के  लिए  कोई  कानून  नद्दी  बनाया  जा  सकता  ?

 ये  ऐसे  मुद्दे  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाये
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 स्थावर  सम्पत्ति  भ्र घि ग्रहण  att  श्रजेंन  विधेयक  19  1980

 ह  मे  अ

 इस  समय  यह  भावना  है  कि  कुछ  मामलों  में  एक  गिरोह  काय  कर  रहा  है  ।  मुझे  विश्वास

 है  कि  बहुत  सी  सम्पत्तियों  के  लिये  सरकार  लाखों  रुपये  दे  रही  यदि  मैं  गलती
 पर नहीं

 तो  हमें  मालूम  है  कि  पाक  कलकत्ता  में  एक  इमारत  के  मामले  जिसे  रक्षा  मंत्रालय  ने

 झपने  नियंत्रण  में  ले  लिया  मासिक  किराये  के  रूप  में  लगभग  एक  लाख  अरवा  इससे  alae

 राशि  दी  जा  रही  है  ।  सरकार  निर्माण-कायम  स्वयं  शुरू  क्यों  नवदीं  कर  सकती  ?  प्राईवेट  पार्टियों

 को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  कौर  wea  वित्तोय  संस्थानों  दवारा  करा  दिया  जा  रहा  सरकार  को

 जीवन  बीमा  निगम  att  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  वित्तीय  सहायता  क्यों  agt  जब  कि
 वे

 प्राईवेट  निर्माण-कार्य  एजेंसियों  को  वित्तीय  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  कोई  सदेह  नहीं  है  कि

 इस  विधेयक  का  अ्रनुमोदन  किया  जाना  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे

 सामान्य  तरीके  से  इस  मामले  को  हल  न  करें  ।  इस  मामले  में  हमारे  राजकोष  को  हानि  हो  रही

 है  ।  सरकारी  एजेंसियों  के  हितों  की  उपेक्षा  करके  प्राइवेट  निर्माण-कार्य  एजेंसियाँ  लाम  कमा  रद्दी

 बहुत  सी  wit  थोड़  से  व्यक्तियों  के  पास  पहुँच  रही  यदि  उचित  aia  की

 गणना  की  जाये  तो  सचाई  मालूम  हो  जाएगी  |  आजकल  atwatar  इमारतें  थोड़  से  व्यक्तियों

 के  स्वामित्व  में  हैं  भोर  ये  व्यक्ति  अपनी  सम्पत्तियों  पर  भारी  किराया  अगौर  लाम  ले  रहे  हैं  मैं

 माननीय  मंत्री  से  इस  मामले  पर  ध्रत्यन्त  TEX}  रता  युवक  विचार  करने  के  लिये  aaa  करता

 Rica  विधेयक  का  अनुमोदन  किया  जाना  है  अन्यथा  भषिग्रहण  सम्बन्धी  समस्त  maa  खत्म  हो

 जायेंगे  ।  इसे  एक  पांच-वर्षीय  धार्मिक  कृत्य  न  माना  जाये  gad  लिए  एक  विधेयक  लाया  जाये

 भोर  अवधि  बढ़ाई  जाये  |  ag  1939  से  बाद  में  41  at  तक  सम्पांत्तयाँ  भ्रषिग्रहण  के  aaa

 रहेंगी  अझोरी  उनमें  से  कुछ  का  हाल  ही  में  किये  गये  भजन  से  समस्या  दल  नहीं  होगी  ।

 श्री  gata  गुप्त  (aatzgre )  :  मैं  इस  विधेयक  के  कुछ  पहलु प्र ों  का  उल्लेख

 करना  चाहूँगा  ।  मैं  श्री  चटर्जी  द्वारा  कही  गई  प्रत्येक  बात  से  agra  हूं  कि  ag  नौकरशाही  का

 रोजमर्रा  का  कार्य  बन  चुका  है  ग्रोवर  सरकार  वास्तव  में  इस  भोर  बिलकुल  ध्यान  नहीं  दे  रही  है

 कि  ह  सम्पत्तियों  का  निपटारा  किस  प्रकार  प्रभावी  ढंग  से  किया  जाये  ate  जितना

 अधिक  बिलम्ब  वे  इस  मामले  में  किया  जा  रहा  हैं  उतनी  ही  अधिक  ag  समस्या  प्रति  वर्ष  बढ़ती

 जा  रही  है  ।  इस  विधेयक  में  एक  बड़ी  त्रुटि  मुआवजे  की  दरों  के  बारे  में  है  ।  quay  के  बारे

 में  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विशेष  रूप  से  बड़े  शहरों  जैसे  कलकत्ता  शादी  में

 कुछ  बड़  प्राइवेट  सम्पत्ति  के  मालिक  हैं  भ्र ौर  उनके  लिये  ag  बहुत  उपयोगी  a  लाभदायक

 हो  सकता  यदि  उनकी  बड़ी  सम्पत्ति  याँ  सरकार  द्वारा  भ्रघिगहीत  कर  ली  जायें  ale  उन्हें  प्रति

 बर्ष  रखा  जाये  ate  उन्हें  निश्चित  भराय  होती  रहे  ।  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  से  जब  वे  उत्तर  दें

 ag  स्पष्ट  करने  के  लिये  aga  कि  ऐसी  श्रधिगुहदीत  सम्पत्तियों  के  लिये  मुआवजे  की  दरें  at

 दरें
 हैं  जो

 वर्ष  1939  में  ध्रुवा  1942  में  निर्धारित  की  गई  थीं  ।  यद्यपि  40  वर्ष  की  gate  गुजर

 है  तथापि  इसमें  श्रमी  तक  कोई  परिवर्तन  नवदीं  किये  गये  हैं  शौर  नहीं  कोई  संशोधन  किये  गये

 संशोधन  का  प्रावधान  है  शर  aa  यदि  वे  इस  विधेयक  को  पास  कर  देते  हैं  ate  इसकी

 भ्र वधि  पाँच  वर्ष  के  लिये  बढ़  देते  हैं  तो  पाँच  वर्ष  की  इस  अवधि  के  अन्य  संशोधन  किया

 जा  सकता  है  ।  लेकिन  सचाई  यह  है  कि  मुआवजे  की  at  भ्रघिकांशतया  संशोधित  नहीं  की  गई  हैं
 भोर  वे  दरें  वहीं  हैं  जो  1939-1946  की  भ्र वधि  के  दौरान  निर्धारित  की  गई  थीं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति
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 एक  बड़ा  सम्पत्ति  मालिक  नही ंहै
 ।  मैं  जानता  हूं  कि  कलकत्ता  शहर  में  ग्रसित  कम  श्राप  वालें

 at  मध्य  प्राय  वग  के  बहुत  से  व्यक्तियों  ने  भ्र पने  खुद  के  मकान  बनाये  हुए  ये  मकान  कई

 वर्षों  से  श्रघिगृहीत  किये  गये  हैं  ।  शायद  मकान  मालिक  सरकारी  सेवा  में  था  ate  कलकत्ता  से

 बाहर  किसी  स्थान  पर  नौकरी  कर  रहा  था  ।  इन  वर्षों  के  दौरान  वह  सेवा  से  निवृत्त  हो  गये  हैं

 कौर  ध्न्  वह  ate  उनके  परिवार  के  पास  अपनी  बूढ़ी  माता  के  रहने  के  लिये  कोई  धन्य

 स्थान  नहीं  है  ।  उन्होंने  बारम्बार  भ्र भ्या वेदन  दिये  हैं  कि  उन्हें  aga  मकान  वापिस  दिये  जाने

 चाहिये  waar  सेवा-निवृत्त  होने  के  बाद  वे  कहाँ  जाये  ?  इस  प्रकार  के  बहुत  से  वास्तविक  मामले

 हैं  लेकिन  ऐसा  कोई  प्रावधान  sear  प्रक्रिया  नही ंहै  जिसके  द्वारा  कठिनाई  के  ऐसे  वास्तविक

 मामलों  पर  विचार  किया  जाये  ate  यदि  आवश्यक  हो  तो  ये  सम्पत्तियाँ  मकान-मालिक  को  लौटा

 दी  जायें

 एक  धन्य  प्रकाश  का  उदाहरण  जो  मैं  दे  सकता  है  वह  ग्रामीण  क्षेत्र  में  किसी  हाई  स्कूल

 का  मैं  मंत्री  महोदय  से  इसे  नोट  करने  के  लिये  कहना  चाहता  हूँ  क्योंकि  मुझे  मालूम  है  कि

 वह  इस  प्रकार  का  उत्तर  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  बंगलादेश  की  सीमा  के  बहुत  निकट  24  परगना  जिले

 के  बसिरहाट  सब-डिवीजन  में  बीमारी  नामक  एक  स्थान  है  ।  वहाँ  पर  एक  हाई  स्कूल  है  ay  गांव

 के  छात्रों  की  प्रावइ्यकता  पुरी  करता  है  ।  वर्ष  1971  के  बंगलादेश  युद्ध  के  दौरान  सेना  दारा  ag

 क्षेत्र ध्रपने  नियंत्रण  में  लिया  गया  था  ।  कौर  इस  पर  किसी  सैनिक  यूनिट  द्वारा  कब्जा  किया

 गया  था  |  बाद
 में  युद्ध  समाप्त  होने  के  बाद  यह  सकून  की  सम्पत्ति  रिलीज  कि  गई  थी

 लेकिन  मैं  खेद  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  इस  स्कूल  को  श्रघिगहीत  करने  कौर  इसका  उपयोग

 करने  के  लिये  कोई  मुग् राव जा  नहीं  दिया  गया  युद्ध  के  दौरान  इसे  क्षति  मी  हुई  थी  क्योंकि  यह

 सीमा  के  बहुत  निकट है  ।  तथापि  उन्हें  श्रघिंगहीत  करने  के  लिये  ale  न  ही  क्षति  के  लिये

 मुआवजा  दिया  गया  है  ।  वहाँ  पर  बहुत  छोटे  लोग  रहते  हैं  भरमौर  स्कूल  के  मुख्याध्यापक  पत्र  लिखते

 जा  रहे  हैं  लेकिन  इनका  कोई
 परिणाम  नहीं  निकलता  ऐसे  मामलों  के  लिये  क्या  हो  रहा

 कथा  ऐसे  वास्तविक  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  पर्याप्त  तंत्र  है  ?  इस  बारे  में  gh  नहीं  पता

 तीसरा  wer  जो  मैं  कहना  चाहता  हु  वह  यह  है  कि  विशेष  रूप  से  बड़  ad  में  बहुत  सौ

 इमारतें  हैं  जो  राज्य  सरकारों  को  हैं  ।  हम  जानना  चाहते  है  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  मी  जानना

 चाहते  थे  कि  किराये के  रूप  में  प्रति  वर्ष  कितनी  राशि  दी  गई  है  are  दी  जाने  वाली  देय  बकाया

 राशि  कितनी  है  ?  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  के  शासन  काल  से  कौर  wa  मी  qfrafa  बंगाल  की

 सरकार  शिकायत  कर  रही  राज्य  के  वित्ता  मंत्री  भी  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  ऐसी  इमारतों  के

 जो  राज्य  सरकार  की  हैं  ale  जिनहें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  श्रधीगहीत  किया  गया  किराये

 की  बकाया  राशि  के  रूप  में  लाखों  कौर  करोड़ों  रुपये  की  भारी  राशि  राज्य  सरकार  को  देय  है

 att  इस  देय  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  यह  aa  रास्ता  है  जिसके  द्वारा

 राज्य  झा धिक  कठिनाइयों  डाल  दिये  जाते हैं  ।  इन  मामलों  का  किस  mare  समाधान  किया

 जायेगा  ?  मैं  उनसे  इस  बारे  में  कुछ  जानक।री  प्राप्त  करना  चाहता  हुं
 ।

 इस  बात  से  मैं  सहमत  हू  कि  ऐसा  श्रावक  हो  सकता  है  कि  रक्षा  सेवायों  के  कुछ  afit-

 कारियों  घोर  ara  भ्रघिका  रियों  को  बम्बई  भारी  जेसे  शहरों  में
 नियुक्त

 करना  पड़े
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 स्थावर  सम्पत्ति  प्र धि ग्रहण  कौर  भ्रजंन  विधेयक  19  ara,  1980

 धौर  इन  अघिकारियों  को  वहां  विभिन्‍न  कारणों  से  रखना  लेकिन  am  इसमें  ऐसा  कोई

 कारण  नहीं  दिखाई  देता  जिससे  इन  चालीस  वर्ष  की  भ्र वधि  के  दौरान  रक्षा  मंत्रालय  waar

 निर्माण  कौर  sara  मंत्रालय  ava  अधिका  रियों  के  ona  के  लिये  भ्र पने  मकान  बनाने  की  पर्याप्त

 व्यवस्था  क्यों  नहीं  कर  सका  ।  इन  इमारतों  के  श्रधिगद्दीत  करने  को  कमी  समाप्त  नहीं  किया

 जायेगा  |  कलकत्ता  अथवा  बम्बई  जसे  दाहर  में  रक्षा  सेवा  के  अधिकारी  शर  aeq  केन्द्रीय  सेवाशर्तों

 के  प्रघिकारी  वहाँ  aaa  हो  रहेंगे  ।  उन्हें  वहाँ  रहना  पड़  गा  ।  ध्यान  कर्मचारियों  के  area

 के  लिये  agar  किसी  प्रकार  का  आवास  कार्यक्रम  शुरू  करने  की  वे  इन  कुछ

 प्राइवेट  मकानों  भोर  कुछ  राज्य  सरकार  की  स्वामित्व  वाली  इमारतों  पर  कब्जा  करते  जाते  हैं  ।

 देव  राशि  चुकाई  नहीं  जाती  किराया  नहीं  दिया  जाता  star  मैंने  बताया  है  कि  कुछ

 मामलों  में  मधा वजा  नहीं  दिया  गया  जहाँ  इसका  मालिक  छोटा  ब्यक्ति  होता  है  waar  स्कुल

 प्रबंधक  ae  यह  विधेयक  पारित  किया  जायेगा  लेकिन  यह  पूरी  तरह  से  पर्याप्त  नहीं

 है  क्योंकि  हरजीत  करने  ate  प्र धि ग्रहण  करने  से  उत्पन्न  सभी  सदस्यों  से  निपटने  के  लिए  इसमें

 व्यवस्थाएं  नहीं  हैं  ।  मेरा  विचार  था  कि  वह  श्रपनी  प्रारंभिक  टिप्पणियों  में  इस  बारे  में  कुछ

 कहेंगे  ।  लेकिन  उन्होंने  सावघानी  युवक  वे  पेचीदा  मामले  छोड़  दिये  जो  बहुत  से  लोगों  के  लिए

 भारी  जटिलता  पेदा  कर  रहे  हैं  प्रो  उन्हें  कष्ट  पहुँचा  रहे  है  ।  गर्त  मैं  ara  करता  है  कि  जब

 वह  उत्तर  देंगे  तो  बह  इस  सदन  को  विश्वास  में  लेंगे  ate  यह  नहीं  कहेंगे  ।  मैं  श्रमी  भराया है  ।

 we  मालूम  नहीं  है  कि  जनता  शासन  के  दौरान  क्या  ह  था  ।  क्योंकि  प्रत्येक  बात  के  लिये  इन

 22  वर्षों  को  जिम्मेदार  ठहराया  जाता  है  ।  यह  कई  asta  हो  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  है  कि  वह  कृपया  मेरे  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  का  जवाब  दें  ।

 eit  सेठी  मैं  इस  अधिनियम  में  ध्रसंगतियों  का  उल्लेख  करने  के  लिये  माननीय

 सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ake  अपने  भ्रत्यन्त  प्रिय  मित्र  शौर  इस  सदन  के  बहुत  पुराने  सदस्य

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  का  प्रख्यात  धा भारी  ह  ।  लेकिन  मैं  चटर्जी  का  इस  बात  को  मानने  के  लिये

 प्रभारी  हैं  कि  इसमें  भ्रांतियां  हैं  जिनका  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  ।  मैं ध्राद्या  करता  हूँ  कि

 जब  हम  इस  पर  पारस्परिक  रूप  से  विचार-वीमेन  करेंगे  वह  इन  बातों  का  उल्लेख  करेंगे  कौर

 हम  एक  निश्चित  निष्कर्ष  पर  पहुँचेंगे  ।

 लेकिन  समय  at  माँग  है  कि  यह  विधेयक  पारित  जाये  ।  उन्होंने  इस  बात  को

 स्वीकार  किया  है  ate  मैं  यह  स्वीकार  कर  रहा  हूँ  कि  इसमें  असंगतियां  मैं  स्वीकार  कर  हूँ

 कि  कठिनाइयाँ  मैं  स्वीकार  कर  रहा  हूँ  कि  कठिनाइयों  वाले  कुछ  मामले हैं  ।  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  सभी  मामलों  को  मैंने  सावध।नीपुवेंक  नोट  कर  लिपा  है  ।  उन्होंने  gh

 कुछ  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिये  भी  है  जो  इस  स्थिति  में  मेरे  लिये  बहुत  मुश्किल

 क्योंकि  ये  इमारतें  निर्माण  भोर  इस्पात  रक्षा  भारी  जैसे  विभिन्‍न  विभागों

 दारा  किराये  पर  ली  गई  हैं  ।  लेकिन  यह  मालूम  करना  कौर  तथ्य  संग्रह  करना  ठीक  है  कि  वह

 विभाग  कौन  सा  हैं  जिसने  ऐसा  किया  है  लेकिन  यह  धनराशि  भारत  सरकार  की  सयुक्त

 निधिसे  जा  रही  है  मत  मैं  ध्यान  मंत्रालय  से  ates  एकत्र  करने  का  प्रयास  करूंगा  अ्रौर  इसे

 सदस्यों  के  लिये  परिचालित  करूगा  ।

 तथापि  इन  आंकड़ों  के  कारण  जो  मैं  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  प्रस्तुत  करता  हैं  ।
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 29  1901  )  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  ak  ait  विधेयक

 उनके  द्वारा  दर्शाई  गई  समस्या  का  आयाम  उतना  बढ़ा  नहीं  है  जो  उन्होंने  उल्लेख  किया  है

 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  के  झुकाकर  विभिन्‍न  राज्यों  में  भ्रषिग्रहण  के  अधीन

 98,000  एकड़  भूमि  में  से  इस  मंत्रालय  द्वारा  40  करोड़  रुपये  का  मुग् राव जा  देकर  गर्ग  77,000

 एकड़  भूमि  भ्रमित  की  जा  चुकी  है  ।  केवल  21,000  एकड़  भूमि  रद  गई  दै

 श्री  सोमनाथ  चलाया  :  यह  लगभग  1/5  माग

 थो  at,  सेठी  :  कृपया  त्रय  दृष्टि  से  देखिए  कि  लगभग  4/5  माग  निपटाया
 था

 चुका  है  ।  लेकिन  1936  से  1946  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  था  ag  कारण  है  कि  यह्  मामला

 एक  जगह  से  दूसरी  जगह  घूमता  है  ।  सर्दी  अर्थों  में  वर्ष  1970  में  ag  अधिनियम  लाया

 गया  था  1  तब  से  इसे  वर्ष  1973  में  तीन  वर्ष  के  लिये  बढ़ा  दिया  गया है  atc  तदबीर  दोबारा

 1975  कौर  1977  में  बढ़ाया  गया  है  ।  आखिरी  तारीख  खत्म  हो  गई  है  ।  यही  कारण  है  कि  हमें

 यह  भ्रघ्यादेश  लाना  पड़ा  था  |  सनौर  wa  मैं  इसे  कानून  का  रूप  देने  के  लिए  सदन  के  पास  भाया

 हूं  |  मैंने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  को  सावधानी  gan  नोट  कर  लिया  है  |

 यक्ष  यह  भोजन  का  समय  है  |  ara  मध्याह्न  भोजन के  पहचान

 दोबारा  बोल  सकते  हैं  ।

 थी  सेठी  :  हम  संशोधन  बाद  में  ले  सकते  हैं  ।
 पहले  मुझे  अपना

 भाषण
 समाप्त

 करने  दीजिये  ।

 ी  इन्द्रजीत  श्राप  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  का  उत्तर  भाग्य  दें  ।

 आप  इन  पर  मध्याह्न  भोजन  के  दौरान  विचार  करें  भोर  मध्याह्न  भोजन  के  पहचान  धपना  उत्तर

 दें  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्याह्न  2  बजे  सोजन  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  बजे  म०  go  तक  के  लिले  स्वरित

 हुई  ।

 लॉक  सभा  मध्याह्  भोजन  के  च्  2  बजे  कप  पर  समवेत  हुई  |

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  कौर  अरजन  विधेयक  जारी

 महोदय  पीठासोन

 श्री  सेठी  :  मैं  स्थावर  सम्पत्ति  भषिग्रहण  धौर  भजन

 विधेयक  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  का  उत्तर  दे  रहा  था
 ।

 मैं  कहू  रहा  था

 कि  समस्या  का  भूराराम  इतना  बड़ा  नहीं  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  विभिनन  राज्यों  में  98,000  एकड़

 मूमि  भषिग्रहण  की  जा  रही  उन्होंने  लगभग  77,000  एकड़  भूमि  भ्रमित  करती  है  भोर

 लगभग  21,000  एकड़  भूमि  बानो  है  ।  इसके  प्रति  उन्होंने  6600  एकड़  भूमि  मी  रिलीज

 करा  दी  है  ।  1970  से  ga  प्र घि गृहीत  की  गई  भूमि  उनके  पास  14,576

 एकड़  भूमि  शेष  रह  गई  श्रघिग्रहणा  के  लिये  मंजूर  किया  गया  क्षेत्र  6,424  एकड़  भ्रषियूद्ीत

 किये  जाने  वाला  प्रस्तावित  क्षेत्र  थे  प्रस्ताव  विभिन्‍न  चरणों  में  ¥__  1819  एकड़  भषिप्रहुण

 समाप्त  करने  के  लिये  मंजूर  किया  गय  क्षेत्र  1733  एकड़  है  ।
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 19  मारे  1980 स्थावर  सम्पत्ति  श्रधिप्रहण  कौर  att  विधेयक

 पषिप्रहण  समाप्त  किया  जाने  वाला  प्रस्तावित  aw  543  एकड़

 पुनरीक्षणाधीन  मामले  4057  एकड़

 जहाँ  तक  इमारतों  का  सम्बन्ध  है  रक्षा  मंत्रालय  के  पास  केवल  83  इमारतें  हैं

 कभी  इकजोत  गुप्त  :  कहां  पर  सारे  भारत  वर्ष  में  ?

 भी  सेठी  :  जी  10  are  1970  के  पश्चात  के  इस  प्र धि गृहण  के  सहित  ।

 इनमें  से  पाठ  मामलो  में  ध्रघिगृहणा  तथा  चार  मामलों  में  अघिग्रहण  को  समाप्त  करने  की  स्वीकृति

 पहिले  ही  दी  जा  चुकी  है  ।  दो  सम्पत्तियों  का  भ्र घि ग्रहण  किया  जाने  का  विचार  है  भोर  शेष  69

 के  सम्बन्ध  में  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  कुछ  प्रत्य  set  मी  पूछे  गये  थे  दारा  कितना  किराया

 झा  किया  ता  रहा  है  ?  उस  समय  मैंने  कहा  था  कि  मेरे  लिए  तत्काल  उत्तर  देना  ghee  होगा

 परन्तु  मेरे  भाग्य  से  बीच  सें  भोजन  काल  ar  गया  ।  यद्यपि  मुझे  अपना  दोपहर  का  भोजन  छोड़ना

 पड़ा  मैं  aa  उस
 प्रदान  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  है  ।  इमारतों  के  लिए  प्रति  वर्ष  किराये  के  रूप

 में  32,  25,  636  लाख  की  भ्र दाय गी  की  जा  रही  है  |

 ft  इन्द्रजीत  गुप्त  :  बया  यह  केवल  रक्षा  मन्त्रालय  हेतु  इमारतों  के  संबंध  में  है  ?

 थी  सेठी  :  मेरे  विचार  से  यह  सभी  इमारतों  के  लिए  मैंने  उनको  सभी  के

 में प्ॉँकडे  देने  को  कहा  था  ।  मैं  इसकी  जाँच  करूंगा  झोर  आपको  सूचित  करूंगा  ।

 भूमि  के  लिए  13,  81,  434  रु०  का  किराया  सदा  किया  जा  रहा  है  ।  कलकत्ता  में  हम  176  लाख

 we  फूट  कार्यालय  झावास  का  निर्माण  कर  रहे  2000  रिहायशी  एककों  का  कलकत्ता  में

 निर्माता  किया  जा  रहा  है  ।  बम्बई  में  2600  रिहायशी  एकक  निर्माणाधीन  हैं  ।  परन्तु  कलकत्ता

 थे  हाल  में  मेरे  राजधानी  के  दौरे  के  दौरान  मैंने  मुख्य  मन्त्री  के  साथ  विचार  विमश  किया  ।  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  विवाद  है  कि  उस  क्षेत्र  को  जिसमें  हम  सरकारी  मकानों  का  निर्माण  करना  चाहते

 हैं  बह  ve  क्षेत्र  को  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  चाहते  हैं  ।  हम  उनके  साथ  बातचीत

 कर  दहे  यदि  माननीय  सदस्यों  के  पास  कोई  प्रस्ताव  है  अथवा  इस  बारे  में  उनके  कोई  विचार

 है  तो  ew  मामला  ठोस  रूप  ग्रहण  करेगा  तो  मैं  as  सुभाव  लुंगा  |

 मी  सोमनाथ  चीजों  :  पाप  कितना  क्षेत्र  चाहते  हैं  |

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  भाप  क्या  चाहते  हैं  ?  श्राप  कितना  क्षेत्र  चाहते  हैं  ।  मैं घप्राप  को  पत्र

 छाएगा  |

 थ्रो  सेठी  :  दिल्‍ली  में  6.28  लाख  बग  ge  कार्यालय  भा बास  कौर  15300

 रिहायशी  एककों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  दिक्कतों  के  वास्तविक  मामले  मी  निर्माण

 ate  आवास  मन्त्रालय  ने  10  मान  1980  से  एक  बर्ष  के  भीतर  रिहायशी  एकक  रिलीज  करने

 का  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तेयार  किया  यह  निरंक  हाल  ही  में  लिया  गया  है  ।

 सरकारी  इक  निजी  व्यक्तियों  को  ऋणी  दे  रहे  हैं  जो  भागे  मकान  सरकार  को  किराये

 देते  एक  यह  sea  मी  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  द्वारा  पूछा  गया  था  ।  इमारतों  का  कार्यक्रम  धन

 की  उपलब्धता  को  घ्यान  में  रख  कर  प्रारम्भ  किया  जाता  मैं  ag  सुभाव  देना  चाहता  हू  कि

 इमारतों  के  निर्माण  की  गतिविधि  एक  दम  रूक  नहीं  जायेगी  ।  हम  देश  को  ऐसा  नवदीं  ब  नाना
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 बहते  जहाँ  पर  सारी  इमारतें  सरकार  को  हों  ।  भगाया  समस्या  का  सामना  करने  में  दिक्कत

 होगी  ।  ara  में  यदि  भारत  उसर  स्थिति  की  भोर  अग्रसर  हो  तो  कोई  झा पति  agl  परन्तु  इस

 समय

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  सरकारो  कार्यालयों  का  दुरुपयोग  ।

 श्री  मैंने  यह  नोट  किया  है  कि  गर-सरकारी  लोगों  को  बैंकों  तथा

 अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  दिये  जा  रहे  हैं  ale

 भी  सोमनाथ  स्टर्ज  :  ऐसे  मी  वित्तीय  स्रोत  हूँ  जहां  से  सरकार  धनराशि  प्राप्त  कर

 सकती है  1

 श्री  सेठी  :  मैंने  आपके  सुभाव  को  नोट  कर  लिया  है  ।

 कितनी  सम्पत्तियों  का  भषिग्रहुणा  किया  गया  है  भोर  कितनी  का  भधिप्रहुण  समाप्त

 किया  गया  है  ।  जेसा  कि  मैं  बता  चुका  हूँ  10-3-10  से  31-5-1979  तक  रक्षा  मंत्रालय  के

 गृहण  के  walt  98000  एकड़  भूमि  में  से  139  रिहायशी  एकक  तथा  32  कार्यालय  भवन  रिलीज

 कर  दिये  गए  हैं  ।  हम  न्यूनतम  समव  सीमा  तक  समस्या  को  घटाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 हालांकि  कुछ  दोष  रह  गए  हैं  मुझे  माननीय  सदस्यों  के  साथ  waar  किसी  aeq  ऐसे  व्यक्ति  के

 साथ  परा मद् यं  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  जो  awl  मूल्यवान  सलाह  देने  को  तयार  विपक्ष

 की  भ्रोर  ad  हुए  श्री  सोमनाथ  जसे  ब्यक्ति  ने  मी  इस  बात  को  भ्रूम  किया  दै  कि

 विधेयक  को  पारित  किया  जाना  है  श्री  चन्द्रजीत  यादव  तथा  श्री  गुप्त  ने  मी  यही  कहा  है  ।

 इस  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  स्कूल  की  इमारत  स्थावर

 सम्पत्ति  भ्र घि ग्रहण  घौर  भ्रजंन  भ्र घि नियम  के  प्रतिशत  शभ्रधिगृहण  की  गई  83  सम्पत्तियों  में  से

 नहीं  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसे  1971  के
 युद्ध

 के  दोरान  उपयोग  में  लाया  गया  था  ।  ऐसे

 मामलों  में  सिविल  भ्र घि कारियों  के  परामशं  के  साथ  भूलकर द्  gan  क्षति  पूर्ति  देने  को  एक  gan

 से  योजना  है  कौर  रक्षा  मंत्रालय  को  इस  मामले  का  श्रागे  विचार  करना  होगा  चु  कि

 माननीय  सदस्य  ने  यह  मामला  उठाया  है  हम  रक्षा  मन्त्रालय  का  ध्यान  इस  धोद  प्रभावित  करेंगे  |

 भी  asia  गुप्त  :  ae  एक  निर्धन  गाँव  का  स्कूल  था  ।

 भी  सेठी  यह  सच  है  परन्तु  1971  में  इसका  उपयोग  सेना  प्रयोजनों  के  लिप

 fear  भया  था |

 भी  इस  जोब  गुप्त  तब  उसके  लिए  कुछ  घनसाली  की  भ्र दाय गी  करें  ।

 भी  at.  सेठी  :  यह  अदायगी  करने  का  काम  मेरे  मन्त्रालय  का  नहीं  है  परन्तु  ara

 थो  कुछ  कहा  है  मैंने  उसे  नोट  किया  है  ।  हम  रक्षा  मन्त्रालय  को  यथा  शीघ्र  निर्णय  करने  कॉ

 कहेंगे  ।

 भी  इन  जोत  गुप्त  :  किराये  के  काया  का  कया  होगा  ?

 थ्री  सेठी  :  वह  ates  मेरे  पास  हैं  ।  में  वह  आकड़े  पाठको  उपलब्ध  कर
 दूगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  at  संशोधन  वापस  लेना  चाहता  है

 तो  ठोक  है  अन्यथा  मैं  हमदोनों  को  मतदान  के  लिए  रखेगा  |  श्री  नाडर  क्या  भाप  झपना  संशोधन

 वापस ने  रहे  हैं  ?
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 oo

 ि भ्ीए  ,  नील को हियर सन  oft,  हाँ  ।
 मैं

 _- TTT संशोधन संख्या  8  वापस  ले  रहा  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 बया  उन्हें  पना  संशोधन  संख्या  8  वापस  लेने  की  अनुमति  दै  |

 कोई  विपत्ति  नहीं  है  |

 संशोधन  संख्या  8  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  कपा  श्राप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं

 ?

 at  मधुकर  नहीं  ।  मैं  वापस  नहीं  ले

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  डागा  क्या  ड्राप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं
 ?

 थो  मूलचन्द  डागा  में  प्रिये  संशोधन  पर  कुछ  कहना  चाहूँगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मन्त्री  के  उत्तर  के  साथ  चर्चा  समाप्त  हो  चुकी  है  ।  प्रदान  यह  दै

 कि  कया
 झप

 अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ।  यदि  श्राप  बोलना  चाहते  हैं  तो  आपको  तीसरे

 वचन  की  gaeqr  पर  समय  दिया  जायेगा  ।  श्न्ब  क्या  भाप  धपता  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 थी  मूल  चन्द्र  डागा  हां  ।  मैं  भ्र पना  संशोधन  वापस  ले  रहा  हू  ।

 थो  उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  श्री  डागा  को  झपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुमति  है
 ?

 अनेक  माननीय  aged  :  जी  ef

 dates  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  सौदा  :  भव  श्री  मधुकर  बपा  धाप  धपता  समान  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 थो  मघ कर  जी  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  परब  श्री  एम  मधुकर  का  संशोधन  संख्या  11  मतदान  &  लिए

 रख  गा  ।

 ava  महोदय  द्वारा  संशोधन  dear  11  मतदान  के  लिए  रखा  गया  शौर  स्वीकृत

 gur  |

 उपाध्यक्ष  सहोदर  wat यह  है  कि
 :---

 सम्पत्ति  अघिग्रहण  भोर  asta  श्रचिनियम  1952  का  ate  संशोधन  करने  वाले

 झषिनियम  पर  बिचार  किया  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्मोकी  चा

 उपाध्यक्ष  भदोही  :  wa  मैं  विधेयक  पर  खण्ड  वार  विचार  प्रारम्भ  कख  शा  |  खण्ड  2  पर

 श्री  का  एक  संशोधन  है  ।

 श्री  gto  कार  सन्ता
 :

 मैं  प्रिया  संशोधन  संख्या  |
 प्रस्तुत

 करता  हूँ  ।

 मेरे  इस  संशोधन  का  कुछ  प्रयोजन  है  ।  विधेयक  में  ag  बताया  गया  है  कि  चरणबद्ध  रूप

 में  दो  वर्षों  agar  पाँच  वर्षों  में  सम्पत्ति  के  asta  के  लिये  उपबन्ध  किया  जायेगा  ।  परन्तु  मेरा

 विचार  है  कि  यदि  आपको  15  वर्षों  की  श्रीधर  के  लिये  अधिग्रहण  शौर  भजन  हैन्ड  खुली  शक्ति

 प्राप्त  हो  तो  ag  cafe  बहुत  लम्बी  होगी  नए  मामलों  के  लिये  अवधि  कम  कीं  जानी  चाहिये  थी

 प्र धि ग्रहण  शौर  asa  के  समुचित  विनियमन  के  लिये  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जाना  चाहिये
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 था  |  इसको  देखते  हुए  सरकार  के  तथा  कुछ  सीमा  तक  मालिक  के  द्वीपों  के  लिये  एक  साधारण

 कानून  पेश  किया  जाना  चाहिये  था  |

 प्षिग्रहण  की  प्रक्रिया  में  sane  विलम्ब  के  कारण  भ्रष्टाचार  के  लिये  तथा  ध्यान

 प्रभाव  के  प्रयोग  के  द्वारा  श्रषिग्रहण  की  प्रक्रिया  को  उलटने  के  भावसार  पैदा  बंगलौर  में

 एक  मामले  में  विलम्ब  के  कारण  भूमि  की  कीमत  लगभग  दोगुना  हो  गई  है  ।  एक  तय  मामले  में

 झपने  प्रभाव  का  उपयोग  करके  इमारत  वापस  ले  ली  गई  है  कौर  उसे  दोगुना  किराये  पर  दे  दिया

 गया  है  ।  इन  परिस्थितियों  के  ध्रन्तगंत  wear  यह  है  कि  भषिग्रदुण  कौर  aa  के  बारे  में

 एक  व्यापक  कानून  होना  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  मैं  यह  कहूँ  कि  नगरीय  भूमि  श्रधघिकतम  सीमा  अघिनियम  के  कारण

 जो  कि  राज्य  में  एक  केन्द्रीय  कानून  बहुत  रिश्वत  far  हो  गई  है
 क्योंकि  नगरीय  भूमि

 ध्रघिकतम  सीमा  भ्र घि नियम  के  अन्तर्गत  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिये  afew  कीमत  देनी  द्ोती है

 जबकि  यदि  भूमि  का  अधिग्रहण  सेना  के  द्वारा  अथवा  किसी  भ्रमण  प्रयोजन  के  लिये  किया  जाये

 तो  इसकी  कम  दाम  पर  कीमत  सदा  की  जायेगी  ।  इससे  सुविधा  पदा  हो  गई  है  ।  यह

 wear  होगा  कि  राज्य  के  हितों  में  नगरीय  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  को  समाप्त  किया

 जाये  कयों कि  इतने  वर्षों  के  पश्चात  मी  यह  nfafaaa  प्रभावी  सिद्ध  नहीं  gar  जो  प्रभुत्व

 वाले  धीर  घनवान  हैं  वे  सरकार  से  अ्रनुमति  प्राप्त  कर  लेते  मैंने  ऐसे  हरनेक  मामले  बताये  हैं

 जिनमें  व्यक्तियों  के  अनुमति  प्रदान  की  गई  जिनको  काफी  लाभ  पहुँचा  है  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  जनता  के  हितों  में  तथा  गरीबों  के  ह्वितों  के  संरक्षण  के  लिये

 बिशेष  रूप  से  गन्दी  बस्तियाँ  हटाने  से  सम्बद्ध  अजन  के  मामलों  में  श्रच्छा  होगा  कि  नगरीय  भूमि

 ध्रचिकतम  सीमा  afafaay  जैसा  कि  कर्नाटक  पर  लागू  समाप्त  कर  दिया  जाये  ak

 राज्य  इस  प्रयोजन  के  लिये  उपयुक्त  कानून  बनाये  ।  सरकार  ने  इस  बात  के  लिये  गंभीर  कदम

 vat  उठाये  कि  अजन  प्रक्रिया  में  विलम्ब  को  समाप्त  किया  जाये  ।  यदि  वे  इस  seem  के  लिये

 15  वर्ष  का  समय  लेते  हैं  तो  यह  अवधि  बहुत  alan  है  ate  यह  बहुत  अनुचित  है  ।  मैं

 विधेयक  के  उपबन्धों  का  विरोध  करता  हूँ  कौर  झ्र पने  संशोधन  पर  श्राप्रह  करता  हू  ।

 |  पी०  ato  सेठी  :  इस  अवस्था  पर  ag  कहा  जाना  कि  पाँच  वर्ष  की  श्रीधर  बहुत

 अधिक  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  हम  एक  ay  में  पुराने  मामलों  को  पुनरीक्षण  करने  वाले  हैं  ।  परन्तु

 वे  पाँच  वर्षो ंके  स्थान  पर  चार  वर्ष  का  प्रस्ताव  कर  रहें  मैं  दो  भ्रमणा  तीन  वर्षों  का  प्रस्ताव

 कर  सकता  था  ।  यदि  ae  आवश्यक  हो  तो  मैं  श्रमी  भी  इसे  कर  देता  ।  परन्तु  मंत्रीमंडल  के  पास

 जाने  की  शभ्रौपचारिकता  तथा  wea  बातें  जरूरी  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  श्रीनिवासन  दे  सकता

 हु  कि  हम  निरन्तर  जागरूक  हैं  ait  हम  लम्बित  मामलों  का  विभाग  को  दिये  गये  निर्धारित

 एक  वर्ष  के  समय  के  भीतर  पुनरीक्षण  करने  का
 प्रयास  करेंगे

 ।  मैं  aqua  करता  हू  कि  वे

 धपने  संशोधन  कर  ध्राग्र हू  न  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  भ्रपने  संशोधन  संख्या  1  पर  झाग हू  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  टो०  कार  झमन ना  :  जी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  संशोधन  संख्या  ।  को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 संशोधन  संख्या  1  मतदान  के  लिये  रखा  गया  झोर  प्रस् वो हत  हुआ
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 उपायक्ष  महोदय  :  cet  यह  है  कि  2  विधेयक  का  ga  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  sur

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 wey 3

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  दाना  खण्ड  3  के  लिये  aaa  संशोधन  संख्या  2  4,  5

 6  धौर  7  पेश  कर  रहे  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  प्रदान  यह  है

 खंड  3  विधेयक  का  at  बने  ।

 ध्रत्ताव  स्वीकृत  झा

 खण्ड  3  विधेयक  सें  जोड़  दिया  गया

 खण्ड 4

 श्री  पी०  सो०  सेठी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ह  कि

 2,  पंक्ति  25,

 vga  अधिनियम  शब्दों  के  स्थान  पर  नियम  शब्द  रख  दिये  जायें  9)

 थो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  सरकारी  संशोधन  है  ।  उन्हें  इस  बारे  में  कुछ  बताना  चाहिये  कि

 हें  किस  कारण  से  बदला  जा  रहा  उन्हें  हमें  बताना  चाहिये  कि  हमें  क्यों  इसको  स्वीकार

 करना  चाहिये  ।

 शो  पी०  सो+  सेठी  1  को  gata  गुप्त  जसे  प्रतिष्ठित  तथा  पुराने  सदस्य  के

 लये  यदि  qh  कुछ  weal  में  बताना  पड़े  तो  फिर  सब  कुछ  बताना  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  ।

 vqes  2,  fea  25  :---

 afafaay  शब्दों  के  स्थान  पर  ag  नियम  शब्द  रख  दिये  जायें  9)”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पह  है

 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  eran  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  करा

 ay  4,  संबोधित  रूप में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  5  बीटेक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  पोर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 को  पो०  सी
 ०

 सेठी
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि

 संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  श्र

 fe  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये

 भी  मूलचन्द  डागा :  नगर  लेजिस्लेटिव  को  इस  प्रकार  से  पास  किया  गया  तो  पार्लियामेंट

 लिये  मैं  ama  ह  कि  सोचने  की  बात  होगी  कि  ag  भ्रमणा  काम  ठीक  कर  रही  है  अथवा  नहीं  ।
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 हम  लोगों  ने  इसको  1939  में  पास  किया  इसको  पास  किए  हुए  करीब  40  साल  हो  गए  हैं  ।

 पाँच  बार  इसका  रिवीजन  हो  चुका  हमेशा  मिनिस्टर  की  से  ate  हमारी  तरफ  से  भी

 एक  ही  तरह  की  बातें  कही  जाती  रहा  लेकिन  देखने  वाली  बात  ay  है  कि  जो  इसका  परपज

 था  क्या  वह  ada  हुआ  ।  प्राइम  मिनिस्टर  ने  इस  सदन  को  जो  भ्राइदवासन  दिया  था  उसको  मैं

 पढ़  कर  देना  चाहता  हु  ।

 जैसाकि  भा  वाद-विवादਂ  खंड  तीसरा  सत्र  1971,  कालम  38  में  प्रकाशित

 श्र  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  :

 विधेयक  राष्ट्रपति  द्वारा  जारीं  को  गई  आपातस्थिति  की  घोषणा  के

 स्वरूप  केवल  आवश्यक  कानून  की  व्यवस्था  करता  है  ।  हमने  प्रयास  किया  है  कि  हमारे  नागरिकों

 के  सामान्य  व्यवसायों  में  कम  से  कम  हस्तक्षेप  होती

 चर्चा  के  भले  पर  श्रीकृष्ण  चन्द्र  पन्त  ने  कहा  था  :

 जबकि  सदन  के  सभी  वर्गों  द्वारा  इसको  समर्थन  प्राप्त  हुमा  के  दौरान  कुद

 मसले  sort  गये  हैं  ।  इनमें  से  एक  यह  था  कि  ae  कानून  आपात  स्थिति  के  बाद  लागू  रहना

 चाहिये  ।  एक  लोकतांत्रिक  देश  में  भावनायें  स्वाभाविक  हैं  शरीर  मैं  उनका  चादर  करता  हु  ।  मैं

 यह  कह  सकता  हु  कि  हमारा  भ्र मि प्राय  यह  कि  इसे  भ्राता  स्थिति  के  बाद  लाग  न  रखा

 जाये  है

 परपज  यह  था  कि  जरूरत  हो  तो  जमीन  रखी  जाय  धौर  नगर  जरूरत  न  हो  तो  उस

 जमीन  को  फौरन  छोड़  दिया  जाय  ।  aa  इस  एक्ट  को  कोई  देखे  तो  पायेंगे  कि  इसके  सेक्शन्स  को

 किसी  ने  इमप्लीमेंट  नहीं  किया  ।  इस  1952  के  ऐक्ट  के  सेक्शन्स  5,  6  को  देखा  क्या  मैं

 जान  सकता  ह  कि  क्या  किसी  सरकार  ने  इन  घरानों  को  कार्यान्वित  किया  है  भ्रमणा  नहीं  कौर

 हमें  केवल  कहना  ही  है  ।

 मैंने  एक  सवाल  किया  है  राजस्थान  की  जमीन  के  बारे  जो  जमीन  ले  ली  गई

 उसका  उत्तर  मिला  है  ।  मारे  1976  में  बाड़मेर  जिले  में  133  एकड़  जमीन  ली  गई  लेकिन  उसका

 मुआवजा  राज  तक  नहीं  मिला  ।  1976  में  डिफेंस  ने  ली  लेने  के  बाद  उत्तर  दे  रहे  हैं  कि

 उक्त  जिले  के  कलेक्टर  ale  रक्षा  विभाग  तथा  छावनी  के  भ्रधघिकारियों  के  बीच  मतभेद  होने  के

 कारण  उस  जमीन  का  मुआवजा  नहीं  भरदा  गया  है  ।  झगड़ा  wat  मी  तय  नहीं  gar

 है  डिफेंस  परपजेज  के  लिये  ली  गई  या  नहीं  ।  मगर  किसी  के  सिविल  राइट्स  हैं  जमीन  पर  कौर

 1976  में  श्राप  जमीन  ले  लेते  हैं  कौर  1980  में  ag  जवाब  देते  हैं  उसका  मुआवजा  नहीं  दिया  गया

 क्योंकि  डिफेंस  att  कलेक्टर  के  बीच  में  बात  तय  नहीं  तो  श्राप  यह  कहाँ  का  न्याय

 है  ।  पौर  यह  उत्तर  19-3-80  का  है  |

 दिसम्बर  1972  में  बाड़मेर  में  190,  68  एकड़  जमीन  ली  गई  कौर  7  साल  के  बाद

 उसका  मुआवजा  दिया  गया  ।  मैंने  जब  कहा  था  तो  स्पीकर  साहब  ने  कहा  at  कि  मुसे  इस  पर

 बोलने  का  मौका  मिलेगा  ।  मेरा  कहना  था  कि  सेलेक्ट  कमेटी  में  भेजने  से  कोई  आसमान  नहीं

 टूटता  ari  मैंने  कहा  कि  7  are  को  निकला  दा  जो  आपका  आर्डिनेंस  है  उस  पर  सारे  लोग

 बैठ  कर  विचार  कर  लेते  कितनी  जमीन  इसकी  क्या  जरूरत  है  कोन  सी  हमको  जमीन
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 लेनी  किस  जमीन  को  हमें  छोड़ना  डिफेंस  का  नहीं  बता  सकते  कौर  पब्लिक  परवेज  ।

 मैं  कहता  हू  सेक्शन  17  लेंड
 ऐक् वी  जीशान  ऐक्ट  के  एज  ए  चैयरमैन  gh  याद  है  कि  जो

 मुझे  जमीन  स्क्वायर  करनी  थी  उसका  पेशन  15  दिन  के  इन्दर  ले  लिया  ।  ate  हाई  कोटे

 कहता  है  कि  पावस  हैं  सेक्शन  17  के  ग्रीन  जिसके  भ्रत्तगंत  श्राप  पब्लिक  UIT H  के  लिये  लैड

 एक्वायर  कर  सकते  हैं  |

 अगर  पालियामेंट  के  कोई  प्रोसीडिग्स  पढ़ेगा  तो  कहेगा  कि  1939  में  इमरजेंसी  में  जमीन

 ली  लेने  के  बाद  उसका  परपज  क्या  था  ?  क्या  वह  परपज  फलफूल  हो  रहा  हैं  ?  जमीन  ले

 लो  लेकिन  बेकार  पड़ी  हुई  है  भोर  उस  पर  वहाँ  काम  करने  वाले  सेनिक  ही  जो  वहाँ  रहते  हैं

 वही  खेती  करते  हैं  ।  गंगानगर  में  जमीन  ले  ली  है  ।  1977  में  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  संशोधन

 किया  ।  1975  में  पहले  संशोधन  हो  चुका  था  ।  इनका  विभाग  सोचता  है  कि  टाइम  जा  रहा

 मैच  आ  गई  है  चलो  प्राडिनेंस  निकाल  दो  ।  मेजबां  को  समय  मिलेगा  नवदीं  जो  अपना  दिमाग

 लगा  सके  ।  are  श्राप  मिनिस्टर  का  जवाब  पढ़  लें  तीनों  प्रोसीडिग्स  में  तो  पायेंगे  एक  सा  ही

 उत्तर  सभी  मंत्रियों  द्वारा  दिया  गया  है  ।

 समी  मंत्रियों  द्वारा  वह  उत्तर  दोहरा  दिया  गया  यंह  तीनों  श्राप  पढ़  वही

 रिप्लाईज  wet  कोई  चेज  नहीं  wa  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि  हम  जल्दी  काम  कर  लेंगे  |

 मैंने  1977  प्रो  1975  के  उत्तर  को  पढ़ा  भाप  मेहरबानी  करके  उसको  पढ़

 लीजिये  ।  राज  यह  बात  ठीक  हुई  कि  हमारे  जो  उधर  बैठने  वाले  सदस्यों  ने  जब  बात  की  तो

 उन्होंने  कहां  कि  ama  सहयोग की  श्रावइ्यकता  है  कौर  मैं  आपका  संशोधन  स्वीकार  करता

 ।  तब  वह  चुप  रह  गये  |  तो  हमको  यह  मालुम  श्र  ।  जब  ag  सिद्धान्तों  की  बात
 करते

 हैँ  तो

 संशोधन  क्या  है  ?

 अ्रमैंडमैंट  हमारा  यही  था  कि  ड्राप  एक  सर्किट  कमेटी  में  बैठकर  थोड़े  दिन  वि दार कीजिये ।

 इसमें  क्रोध  गलत  बात  नहीं  कही  थी  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  मैं  बिल  की  पोज  करता  हूँ  ।  मैंने  कहा

 था  कि  हमें  इस  विषय  पर  विचार  करना  aa  उसे  मंजूर  नहीं  किया  तो  मैंने  उसे

 वीरू-का  कर  लिया  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यों  विदु-ड्रा  किया  ?  नहीं  करना  चाहिये  था  |

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  यह  मेरी  गलती  लेकिन  मैं  पार्टी  के  डिसिप्लिन  में  रहना  चाहता

 है  इसलिये  लीलू-था  किया  ।  पार्टी  में  रहकर  भी  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस  प्रकार

 के  जो  बिल  धाते  श्राप  यह  बताइये  कि  उसमें  पब्लिक  परपज  क्या  है  ?

 वाक्यांश  है  पाया  प्रयोजनों  के  लियेਂ  |

 कदर-परंपर  के  लिये  कितनी-कितनी  जमीन  ले  ली  क्यों  ले  रखी  है  att  कब  से  ले

 रखी है
 ?

 थी  शारदा  चन्द  सेठी  :  सारा  बताया  है  |

 थ्रो  मूलचन्द  डागा  :  जो  आपने  बताया  मैं  उसे  पूरी  तरह  से  समय  गया  हूं  ।  भाप  इसे

 एकत्रित  नहीं  कर  सकते  ।  उत्तर  उसमें  मैंने  पढ़  सुन  लिया  कि  भाप  डाटा  कलेक्ट

 करेंगे  |

 इसलिये  मैं  कह  रहा  था  कि  झगर  बिल  में  कुछ  बातें  इम्पली
 मेंट  करना  चाहते  हैं  ate  भाप
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 it  मुआवजा  देना  चाहते  हैं  1980  में  तो  उस  मुआवजे  का  क्या  भा घार  होगा  ?  इस  बिल  में

 नहीं  क्या  कप  सेशन  किस  रेट  पर  इसमें  यह  कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  कमला  मिश्र  सधघकर भ्छ्  उपाध्यक्ष  आपने  पहले  बोलने  नहीं  दिया  ।  जो

 कुछ  मैंने  दिया  उसको  भले  ही  हाउस  ने  रिजेक्ट  कर  दिया  हो  लेकिन  मैं  उसपर  टन  हू  ।

 सेठी  जी  जरा  ध्यान  वह  मित्र  areal  उन्होंने  जो  रास्ता  अपना  लिया  है  ag  दौड़ने

 के  समान  दौड़ना  चाहते  फिर  फिर  उठिये  ate  फिर  दौड़ाये  ag  बिल  आपने

 1952  में  1975  में  उसमें  भ्रमेंडमेंट  लाये  are  1980  में  प्र ध्या देश  जारी  किया  भोर  aa

 फिर  उसी  रूप  में  बिल  लाना  चाहते  हैं  ।  आपने  जो  ज्ञापन  छाया  उसमें  यह  है  fa—

 का  खंड  2  स्थावर  सम्पत्ति  श्रघिप्रहण  कौर  asta  1952  को  are

 6  की  उपधारा  में  कुछ  संशोधन  करने  के  लिए  है  जिससे  कि  भ्र घि ग्रहण  के  भ्रमित  सम्पत्ति

 जितनी  श्रघिकतम  cafe  तक  रखी  जा  सकती  उस  प्रवर्ध  को  पाँच  वर्ष  तक  के  लिए  ate

 बढ़ा  दिया  जाए  की

 मैं  यही  चाहता  था  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  एक  काम्प्रहेंसिव  लाना  चाहिए  ।

 माननीय  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  भोर  श्री  इन्द्रजीत  के  तकों  को  पूर्ण  रूप  &  मानते  हुए

 भी  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  यह  विधेयक  बहुत  जल्दबाजी  में  लाया  गया  है  ।  इससे  बाद  में  बहुत

 कठिनाइयाँ  होंगी  ।

 चम्पारन  जिले  का  श्रनुमव  है  कि  गंडक  प्रोजेक्ट  के  लिए  बहुत-सी  जमीन  ली

 मगर  न  तो  लोगों  को  मुआवजा  मिल  पाया है  कौर  न  ही  वहाँ  कोई  काम  हो  सका  है  ।  इससे

 छोटे  लोगों  को  बहुत  परेशानी  होतो  उन  परेशानियों  को  दूर  करने  के  लिये  इस  विधेयक  में

 कोई  प्रावघान  नहीं  है  ।  शाहजहांपुर  में  डिफेंस  के  लिए  जमीन  ली  गई
 है  ।  बहुत  से  लोक  ठेके  पर

 लेकर  लाभ  उठा  रहे  लेकिन  डिफेंस  के  लिए  न  कोई  निर्माण  gar  है  कौर  न  कोई  काम  हो  रहा

 वह  जमीन  डिफेंस  डिपार्टमेंट  के  काम  में  नहीं  ar  रही  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  देना  में

 बड़े  माने  पर  मान-निर्माण  का  काम  हो  |

 हमारे  जिले  मोतिहारी  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कई  कार्यालय  है  ।  उसकी  वहाँ  पर  कोई

 जमीन  नहीं  है  site  कोई  मकान  भी  नहीं  बन  रहे  उन  मकानों  का  किराया  दिया  जा  रहा

 मगर  उस  किराये  की  रकम  से  अच्छे  मकान  बन  सकते  हैं  ।  यह  काम  बड़े  पैमाने  पर  शुरु  कियां

 जाना  चाहिए  .
 मैं  मंत्री  महोदय  के  उद्देश्य  से  सहमत  ह  लेकिन  जिस  ढंग  से  काम  किया  जा

 रहा  उससे  उस  उदेश्य  की  पूर्ति  नहीं  होने  वाली  है  ।  श्रगर  इस  विधेयक  को  सिलेक्ट  कमेटी  में

 जहाँ  इस  पर  सम्यक  रूप  से  विचार  तो  एक  काम्प्रहेसिव  बिल  हमारे  सामने

 शा  जिसमें  बार-बार  संशोधन  करने  की  जरूरत  न  पड़ती  |  जितने  as  पैमाने  पर

 जमीन  ले  कर  निर्माण  करने  की  जरूरत  वह  काम  मी  हो  सकता  था  |

 मूल  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  मेरी  भावना  को  नहीं  aaa  कौर  इस  संशोधन  को  नहीं

 माना  ।  वहू  wa  मी  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  छोटे  लोगों  की  जमीन  लेकर  उन्हें  मुआवजा  देने

 के  विषय  में  जल्दी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  जेसा  कि  मैंने  बताया  ate  बड़े  लोग  सरकारी

 जमीन  को  ठेके  पर  लेकर  इस्तेमाल  कर
 रहे  हैं  ौर  सरकार  को  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  न  ह
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 वबा  कोई  निर्माण  हो  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  प्रशासन  कि  वह  इस  बारे  में  क्या

 कदम  उठाना  चाहते  हैं  ।  उनकी  नीति  सनौर  उद्देश्य  से  सहमत  होते  हुए  मी  मैं  चाहता  हूं  कि  काम

 उचित  रूप  सै  हो  कौर  इस  विधेयक  को  व्यापक  बनाया  ताकि  my  चलकर  कठिनाइयाँ

 श्री  sere  चन्द  सेठी  ;  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  श्री  डागा  कौर

 की  भावना  की  कद्र  करता  ge  |  लेकिन  मैं  उनको  याद  दिलाना  चाहता  हं  कि  यह  तो  डिफेंस

 डिपार्ट  मेंट  फिर  स्टेट  के  रेवेन्यु  डिपार्ट मेंट  के  बीच  का  क्रिया है  ।  मैं  राजस्थान  में  सेकड़ों  मामले

 ऐसे  निकाल  सकता  जहाँ  रेवेन्यु  डिपार्टमेंट  या  पी०  डब्ल्यू०  डी०  ने  सड़क  बनाने  के  लिए

 किसानों  की  जमीन  ली  है  ake  उसका  मुआवजा  दस  बीस  सालों  के  बाद  भी  नहीं  दिया  गया

 झगर  डिफेंस  डिपार्टमेंट  ध्रौर  रेवेन्यु  डिपार्टमेंट
 के  बीच  में  कोई  मतभेद  है--भ्र  वे  मतभेद

 1971  भोर  1972  में  भी  थे--तो  यह  मामला  तो  वापसी  बातचीत  से  ही  हो  सकता  है  ।  एक

 स्टेट  सबजेक्ट  है  सनौर  एक  सेंट्रल  सबजेक्ट  है  ।

 नामूस  कानून  का  उतना  ज्ञान  नहीं  जितना  कि  श्री  डागा  को  है  ।  लेकिन  मैं  उनकी  एक

 बात  सुधारना  चाहता  हूँ  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  gy  जानकारी  देने  के  लिए  कहा  था  ।  श्री  होगा

 तो  चले  गये  लंच  खाने  ।  बह  जानकारी  मैंने  यहाँ  दे  दी  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  श्राप  उन्हें  खाने  पर  बुलायें  |

 sit  सेठी  :  खाना  तो  राजस्थान  में  बनता  है  ।  ऊपर  इतना  घी  होता  2  ।

 बीकानेर  के  पापड़  मशहूर  मगर  वह  पालियामेंट  के  सब  सदस्यों  को  लाकर  तो  अच्छा

 होगा  |

 जहां  तक  डिफेंस  डिपार्टमेंट  की  श्रावद्यक्रता  का  सम्बन्ध  मेरी  कांस्टीट्युएन्सी  में  उसने

 हों  में  फायरिंग  रंज  के  लिए  जमीन  ले  रखी  श्राप  कहेंगे  कि  फार्यारिंग  तो  सात  दिनों  में  एक

 दिन  होता  बाकी  दिन  वहाँ  गायों  को  चरने  दिया  जाये  ।  यह  समव  नहीं  है  ।  एक्सटेंशन  को  मी

 देखना  पड़ता है  ।  भ्रमर  डिफेंस  डिपार्टमेंट  ने  चारे  की  कोई  जमीन  ले  रखी  तो  कल  वहां  पर

 किसी  नये  कमेटी  कालेज  का  फायरिंग  रेंज  बन  जाता  जहाँ  नये  वेपर  के  इस्तेमाल  की

 प्रेक्टिस  की  जा  सकती  तो  इन  चीजों  को  देखते  हुए  डिफेंस  के  एक्वीजिशन  या  रिज़वी  जिशन

 के  बारे  में प्राम  तौर  पर  कोई  झाम  सलाह  नहीं  दी  जाती  ।  डिफेंस  मिनिस्ट्री  क्या  करती  है  उसका

 पता  दूसरी  मिनिस्ट्री  को  मी  नहीं  लगता  क्योंकि  वह  डिफेंस  का  सवाल  उसकी  चर्चा  न  तो

 पालियामेंट  में  की  जा  सकती है  ait  न  डिफेंस  मिनिस्ट्री  हम  से  करती  है  ।  हाउसिंग  के  बारे  में

 बाप  पुराना  चाहें  तो  पूछ  सकते  हैं  ।  कभी-कभी  जमीन  अस्पताल  के  लिए  लेनी  पड़ ती  है  कयोंकि

 भ्रापको  बीमारी  हो  जाय  we  उसके  लिए  माकूल  इन्तजाम  न  हो  तो  काम  HA  चलेगा  ?  इसमें  यह

 बात  जरूर  है  कि  एनामलीज  मैं  इसको  स्वीकार  करता  हूँ  कि  श्रमी  तक  tears  बेसिस  पर

 चलता  चला  श्री  रहा  है  श्राप  ने  कहा  कि  इसका  एक  ही  उत्तर  प्राया है  पिछले  चार  पांच  सालों

 में  तो  झगर  श्राप  पिछली  बहस  उठा  कर  देखें  तो  उसमें  जो  seq  शर  मुद्दे  उठे  हैं  वह  तीनों

 चारों  सालों  में  एक  ही  उठे  हैं  ।  यह  तो  ऐसी  बात  है  कि  इसमें  डिफेंस  का  ate  उनका  फैसला  नहीं

 gat  तो  मिनिस्टर  क्या  करेगा  ?  उसको  तो  वही  जबाब  देना  है  जो  हकीकत  है  ।  मैं  स्वीकार

 करता  हू  कि
 इसमें  व्यूरोक्रेटिक  डिले  है  ।
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 इस  विलम्ब  की  जहां  तक  सम्मव  हो  सके  कम  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  तो  पह

 चाहूँगा  कि  इसमें  विलम्ब  विल्कुल  भी  न  मैं  यहाँ  तक  कह  सकता  कि  जब  हम  किसी

 सम्पत्ति  को  अपने  अघिकार  में  लेते  हैं  तो  जेसा  कि  चटर्जी  ने  सुभाव  दिया  यदि  पूरी  क्षतिपूर्ति

 का  दिया  जाना  सम्भव  न  हो  तो  कुछ  न  कुछ  तो  श्रीराम  रूप  से  दिया  ही  जाना  चाहिए  ताकि

 जिस  व्यक्ति  की  सम्पति  पर  भ्र घि कार  किया  गया  हो  वह  पूर्णरूप  से  भुखा  न  रहने  मैं  इन

 मीनारों  की  कद्र  करता  मात्रा  का  निर्धारण  किया  जा  सकता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  जब

 किसी  सरकारी  कर्मचारी  की  मृत्यु  होती  है  तो  क्षतिपूर्ति  चाहे  कुछ  भी  हो  उसके  स्थान  पर  उसके

 परिवार  को  तुरन्त  ही  5000  अथवा  10,000  रुपये  दे  दिये  जाते  कुछ  इसी  तरह  से  साधनों

 को  देखते  हुए  वित्तीय  स्थिति  तथा  दूसरी  परेशानियों  के  श्राघार  पर  क्षतिपूर्ति  दी  जानी  चाहिए  |

 ये  महत्वपूर्ण  सुभाव  हैं  जिन्हें  विचार  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  श्री  डागा  से  प्रनुरोध  करता  हूं

 कि  वे  इस  बात  को  समय  कि  हमने  उसे  भ्र पने  प्रतिकार  में  प्रमी  प्रमी  लिया  है  ध्रौर  हम  डीजल

 तथा  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करने  में  जुटे  हुए  इसलिए  इसे  बहुत  ही  कम  प्राथमिकता  दी

 गई  थी  कौर  एक  ग्रघ्या देश  को  पारित  करना  श्रावक  एक  मंत्री  दो  विभागों  के  कार्य  देख

 रहे  हैं  तथा  प्राथमिकताएं  डीजल  भोर  मिट्टी  के  तेल  को  दी  जानी  थी  कि  इस  ध्रष्यादेश

 यदि  हम  इस  श्रध्यादेश  को  चयन  समिति  को  भेजते  हैं  तो  उसे  कुछ  भी  लाम  नहीं  मैं  इस

 से  सहमत  g  कि  हमें  एक  व्यापक  कानून  लाना  चाहिए  था  परन्तु  यह  कोई  अन्तिम  तो  नहीं

 सन्‌  1939  से  हम  इसे  कई  बार  तथा  रूप  में  लायें  इसलिए  एक  बार  कौर  इसे  देखने  दी  जिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  afafaaa  संशोधित  रूप  पारित  किया  जा  पये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा

 भ्रनुसू चित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 शीशायुक्त  के
 पच्चीसवें

 प्रतिवेदन  पर  विचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  हम  अगले  मद  पर  जाते  हैं  जो  भ्रनुसुचित  जातियों  ate  जन

 जातियों  के  age  के  पच्चीसवें  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  योगेन्द्र  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 * "यह  समा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  आयुक्त  के  ag  1977-78

 के  पच्ची  सकें  प्रतिवेदन  पर  जो
 फरवरी

 1980  को  सभापंटल  पर  रखा  गया  था  विचार  करती

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  338  के  श्रन्तगंत  भारत  सरकार  देश  में  अनुसूचित  जातियों  ate

 जातियों  की  स्थिति  की  जाँच  करने  व  उनके  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए

 नातियों  कौर  जन  जातियों  के  लिए  एक  आयुक्त  नियुक्त  करती है
 ate  उनके  प्रतिवेदन  को  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  इस  प्रतिवेदन  को
 राज्य

 सभा  के  पटल  पर  1  फरवरी  1980  तथा

 प्रतिवेदन  को  उसके  हिन्दी  रूपान्तर  के  साथ  इस  समा  के  पटल  पर  2  फरवरी  1980  को  रखा  गया

 था  ।  भारत  सरकार  इस  प्रतिवेदन  को  बहुत  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  मानती  है  क्योंकि  यह्  देश  की

 अनुसूचित  जातियों  कौर  जन  जातियों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कई  महत्वपूर्ण  सुभाव  तथा  काफ़ी
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 19  मार्च  1980
 अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार
 ee

 जानकारी  देता  इस  प्रतिवेदन  को  उन  सभी  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  भेज  दिया  जाता  है

 जो  इसके  कार्यान्वयन  से  सम्बद्ध  होते  हैं  क्योंकि  राज्य  सरकारों  द्वारा  सीघे  ही  इसका  कार्यान्वयन

 करना  होता  है  ।  यह  प्रतिवेदन  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  जन  जातियों  की  दशा  के  विभिन्‍न  पहुलुद्मों

 से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  परन्तु  सरकार  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  जनजातियों  के  श्रमिक  विकास  को

 बहुत  ही  श्रमिक  महदत्वेपुणं  पहलू  समिति  है  ।  जहां  तक  इन  समुदायों  के  आधिक  विकास  का

 सम्बन्ध  है  सरकार  इस  मामले  में  पूर्णा  रूप  से  सके  जहाँ  तक  हरिजनों  पर  होने  वाले

 अत्याचारों  का  प्रदान  है  इस  सम्बन्ध  में  श्रमिक  पिछड़ापन  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  सदा  करता

 यदि  उनका  श्रमिक  उत्थान  हो  जाता  है  श्र  यदि  वे  भ्रामक  रूप  से  ges  हो  जाते  हैं  तो  मैं

 समानता  हूँ  कि  फिर  हरिजनों  पर  अधिक  अत्याचार  नहीं  होंगे  ।  इसलिए  सरकार  यह  देखने  के

 लिए  भ्रमित  उत्सुक  fe  अनुसूचित  जातियों  ate  जनजातियों  का  भारिक  उत्थान  हो  शरीर

 इसके  लिए  सरकार  ने  हरनेक  योजनाएं  बनाई  हैं  ।

 राज्य  स्तर  पर  अनुसूचित  जाति  कल्याण  निगम  बनाया  गया है  पोर  उन्हें  केन्द्रीय

 सरकार  भ्रधघिक  से  alae  घन  दे  रही  अनुसूचित  जातियों  के  श्रमिक  उत्थान  के  लिए

 अनुसूचित  जनजातीय  उप-योजना  मां  है  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रमिक  उत्थान  के  लिए

 इस  योजना  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  एक  निश्चित  राशि  निर्धारित  कर  दी  जाती  भ्रनुसुचित  जातियों

 के  लिए  1975  में  विंमान  प्रधान  मंत्री  जो  कि  उस  समय  भी  प्रधान  मंत्री  ने  राज्य  मंत्रियों

 को  निर्देश  दिए  थे  भोर  उस  सम्मेलन  को  अनुवर्ती  कार्यवाही  में  एक  विशेष  aa  भूत  योजना

 बनाई  गई  थी  ।  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  के  उत्थान  के  लिए  शब  सभी  राज्यों  में  एक  विशेष

 carga  योजना  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  एक  जनजातीय  उप-योजना
 है

 भोर

 अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  एक  fae  aa  भूत  योजना  है  ।

 नहीं  तक  केन्द्र  सरकार  का  सम्बन्ध  है  जनजातीय  उपयोजना  को  केन्द्रीय  सहायता  दी

 थाती  है  भोर  इसलिए  इस  योजना  के  grata  कई  काय  किये  जाते  हैं  ।  विशेष  भ्रंगभूत  योजना  के

 लिए  मो  सरकार  निधियों  की  व्यवस्था  कर  रही  है  ale  राज्य  सरकारें  इसका  कार्यान्वयन  कर

 रही

 जहाँ  तक  अनुसूचित  जनजातियों  कौर  भ्रनुसुचित  जातियों  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  हैं  तो

 उनकी  स्थिति  wat  मी  दयनोय  वे  सबसे  भ्रमित  पिछड़े  हुए  हैं  घोर  पिछड़े  हुए  ही  नद्दी  हैं

 प्रशिक्षु  वे  गरीबी  की  सीमा  रेखा  से  भी  नीचे  रह  रहे  सदन  को  शायद  यह  जानकर

 प्रसन्नता  नहीं  होगी  कि  अनुसूचित  जातियों  के  66  प्रतिशत  श्योर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के

 18  प्रतिशत  लोग  बन्धक  मजदूर  हैं  ।  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ने  हाल  ही  में  एक  नमूना  सर्वेक्षण

 किया  है  भोर  उस  सर्वेक्षण  के  agate  अनुसूचित  जातियों  के  66  प्रतिशत  att  अनुसूचित

 जातियों  के  18  प्रतिशत  लोग  बंधक  मजदूर  हैं  ।  उनकी  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए

 तथा  उनके  झा धिक  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  कई  काय  किये  जाने  श्रावस्ती  हैं  ।

 जहाँ  तक  साक्षरता  का  प्रदान  है  1931  में  भ्रनुसुचित  जातियों  में  साक्षरता  1-93  प्रतिशत

 1961  में  यह  बढ़कर  10-27  प्रतिशत  हो  गई  ।  1971  अ्राक्ष रता  14-7  प्रतिशत  हो  गई

 जहाँ  तक  अनुसूचित  जनजातियों  का  सम्बन्ध  उनमें  1931  में  साक्षरता  का  प्रतिशत  07  प्र सीदत
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 29  फाल्गुन  1901  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 =

 1961  में  854  प्रतिशत  ar  ate  1971 में  यह  बढ़कर  11:30  प्रतिशत  हो  गया  था  |

 भ्रनुसुचित  जातियों  az  अनुसूचित  जनजातियों  को  छोड़कर  देवा  में  दोष  वर्गों  की  शाहाबादी  को

 जो  कि  33-80  प्रतिदिन  की  तुलना  में  यह  स्थिति  एक  भ्रमणी  स्थिति  नहीं हैं
 ।

 इसलिए  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  श्रमी  काफी  कुछ  करने  को  है  ।  सरकार  इस  विषय  में  काफी

 सड़क  है  क्योंकि  इस  साक्षरता  का  अनुपात  स्वयं  ही  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  wal  मो  उनके

 लिए  काफी  arg  करने  बाकी  हैं  ।  चुकी  वे  साक्षर  नहीं  हैं  कौर  प्राथमिक  रूप  से  समृद्ध  नहीं  हैं

 इसलिए  वे  समाज  की  उच्च  जातियों  पर  निर्भर  करते  हैं  1  उनका  प्रमुख  व्यवसाय  कृषि  मजदूरी  है

 परन्तु  वे  भूमिहीन  हैं  roa कि
 वे  भूमिहीन  मजदूर  हैं  इसलिए  एक  नया  धनी  वर्ग  देश  के  कई  मागो

 में  उमर  पाया  है  ग्रोवर  वे  लोग  इन  भूमिहीन  मजदूरों  पर  ध्रत्याचार  करते  हैं  जहाँ  तक

 अत्याचारों  का  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कतिपय  कदम  उठाये  गये  हैं  |

 हाल  ही  में  गृह  मंत्री  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  मुख्य  मं  राज्यपालों  कौर  उप-राज्यपालों

 कों  पत्र  लिखे  हैं  जिनमें  श्रनुसूुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सुरक्षा  के  लिए  कुछ

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  दिए  गये  थे  ।  ये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  मौजूद  हैं  परन्तु  हमें  इस  देश  में  लोगों  के

 विचारों  में  परिवहन  लाने  की  श्रावइ्यकता  च्े  कि  दूसरे  सदन  में  एक  माननीय  सदस्य  att

 ag  उचित  ही  बताया  गया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कुछ  कर  सकता  है  तो  वे  इस  देश  के

 धार्मिक  नेता  ही  कर  सकते  मुझे  निश्चित  रूप  में  उनसे  कुछ  योगदान  की  आशा  बे  इस

 सम्बन्ध  में  कितना  कर  सकते  हैं  ag  मैं  नहीं  जानता  परन्तु  मुरे  इस  बात  की  खुशी  होगी

 यदि  वे  इस  देश  से  छुआछूत  को  दूर  करने  तथा  इन  समुदायों  के  कल्याण  में  रूखी  दिखाने  के  लिए

 तागे  यदि  मैं  इस  aa  में  विदेशी  मिशनरियों  के  विषय  में  कुछ  कहू  तो  ag

 अप्रासांगिक  नहीं  ईसाई  मिसनरियाँ  हमारे  देश  के  श्रांत  रिक  मागों  ake  हमारे  वनों  में  काफी

 सराहनीय  कायें  कर  रही  हैं  ।  इनकी  तुलना  में  देश  के  भौमिक  नेता  इन  समुदायों  जो  कि  इस  देश

 में  सबसे  श्रमिक  दलित  तथा  पिछड़े  समुदाय  की  उन्नति  के  लिए  ara  करने  हेतु  प्रमी  तक  मी

 आगे  नहीं  ay  हैं  ।

 इस  कारण  कि  उनमें  निरक्षरता  अ्राथिक  पिछड़ापन  है  तथा  क्योंकि  ये

 लोग  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  1975  में  जब  श्रीमती  इंदिरा  गांघी  प्रधान  मंत्री  संसद

 के  दोनों  सदनों  में  नागरिक  भ्र घि कार  संरक्षण  विधेयक  पारित  किया  गया  था  भोर  ag  एक  कानून

 बन  गया  था  ।

 इस  कानून  के  श्रन्तगंत  श्रनुसूुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  संरक्षण  के

 लिए  कुछ  प्रावधान  किये  गये  ste  यदि  उन्हें  सचमुच  में  कार्यान्वित  किया  जाता  है

 लिए  कि  हम  सभी  राज्य  सरकारों  पर  जोर  दे  रहे  तो  इससे  अनुसूचित  जाति  समुदायों  को

 पर्याप्त  संरक्षण  मिल  सकेगा  ।

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  (qm)  :  इससे  पर्याप्त  संरक्षण  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 शी  योगेन्द्र  मकवाना  :  जेसे  कि  ठीक  ही  इंगित  किया  गया  सरकार  इसको  करने  के

 faq  वचनबद्ध  गृह  मंत्री  ने  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  इस  कानून  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिए  कुछ  मागंदर्शी  faairay  की  ब्यवस्था  की  गई  मैं  स्वयं  राज्यों  द्वारा  किये  गये

 कार्य  की  समीक्षा  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  का  दौरा  कर  रहा  हु  ।  मैंने  गुजरात  का  दौरा
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 19  1980
 भंनुसूचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 किया  है  भोर  मैंने  गुजरात  सरकार  के  कार्य  की  समीक्षा  की  दूसरा  राज्य  जहाँ  का  मैंने  दौरा

 किया  है  ag  महाराष्ट्र  हाल  ही  में  अर्थात  पिछले  रविवार  को  मैं  महाराष्ट्र  में  झोर  मैंने

 महाराष्ट्र  की  स्थिति  की  भी  समीक्षा  कर  ली  है  ।  इस  प्रकार  की  समीक्षा  के
 परिणामस्वरूप

 काफी

 सुघार  कर  लिया  गया  गुजरात  के  लिए  जो  विशेष  अंगभूत  निधि  निर्धारित  की  गई  थी  वहू

 2-87  fara  थी  ।  wa  उन्होंने  इसे  बढ़ाकर  लगभग  4-4  प्रतिशत  कर  दिया  महाराष्ट्र  में

 भी  मैंने  उन्हें  निर्धारित  निधि  को  बढ़ाने  के  लिए  कहा  है  कौर  यदि  अनुसूचित  जातियों  श्योर

 ध्रनसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  निर्धारित  की  गई  इस  राशि  में  दद्  कर  दी  जाती  है

 तो  इस  दिदा  में  काफी  कार्य  किया  जा  सकता  है  ale  उनका  आधिक  era  उत्थान  किया  जा

 सकता  सरकारी  सेवायों  तथा  साथ  ही  राजनीतिक  संस्थानों  में  इन  समुदायों  के  लिए  आरक्षण

 मौजुद  है  ।  परन्तु  जहाँ  तक  सरकारी  सेवाओं  में  आरक्षण  का  सम्बन्ध  मैं  यह  स्वीकार  करता

 हु  कि  इसे  केवल  तृतीय  श्रेणी  को  सेवाओं  में  ही  किया  जाता  जहाँ  तक  प्रथम  तथा  द्वितीय

 श्रेणियों  की  सेवायों  का  सम्बन्ध  है  प्रमी  मी  पिछली  रिक्तियों  को  भरना  बाकी  हम  राज्य

 सरकारों  तथा  बैंकों  की  सेवायों  तथा  दूसरे  संस्थानों  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  उन्हें  प्रसूति

 जातियों  के  व्यक्तियों  की  नियुक्तियाँ  करने  में  art  जाना  चाहिए  ताकि  पिछला  बकाया  दोष  न

 रहने  पाये  ।

 जसे  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा  है  यह  सरकार  देश  को  arated  जातियों  ote  अनचित

 जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  के  किनारा  के  लिए  बचनबद्ध  है  चाहे  उनकी  जाति  कोई

 भी  क्यों  at  हम  इस  देश  के  प्राथमिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  बचनबद्ध  हैं  ।  यह

 भारत  सरकार  का  विशेष  उत्तरदायित्व  हो  जाता  है  क्योंकि  संविधान  के  झ्नच्छेद  338  के  श्रंतगंत

 विशेष  उत्तरदायित्व  का  भार  भारत  सरकार  पर  ही  रहता  इसलिए  भारत  सरकार  नै  इस

 समुदाय  को  रक्षा  की  है  |

 इसलिए  ag  प्रतिवेदन  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत

 मैं  इसे  सदन  के  सम्मुख  विचार  विमर्श  के  लिए  रख  रहा  हुँ  ।  मैं  इस  विचार  विमश

 लिए  इस  सदन  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  भ्र पे क्षा  रखता  हू  कौर  qh  विश्वास  है  कि  सदस्य

 झपने  सुझावों  महत्वपूर्ण  सुझावों  तथा  रचनात्मक  qaat  को  लेकर  श्रागे  मैं  सभी

 माननीय  सदस्यों  को  इस  महत्वपूर्ण  विषय  के  विचार  विमर्श  में  माग  लेने  के  लिए  तथा  भारत

 सरकार  को  झ्रपने-प्रपने  महत्वपूर्ण  सुभाव  देने  के  लिए  स्वागत  करता  हू  कौर  इस  विषय  में  मैं

 सभी  माननीय  सदस्यों  को  ag  श्राइवासन  दे  सकता  हू  कि  हम  उसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए

 तथा  यह  देखने  के  लिए  कि  इस  दिशा  में  कुछ  सचमुच  में  कर  लिया  गया  मरसक  प्रयत्न

 इसी  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  gat

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ag  सभा  अनुसूचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित  जनजातियों

 के

 आयुक्त  के  ay  1977-78  के  पच्चीसवें  प्रतिवेदन  पर  जो  1  फरवरी  1980  को  सभा  पटल  पर  रखा
 erery जै  8.0

 गया  विचार कर
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 29  फाल्गुन  1901  अनुसूचित
 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 ga  श्री  चन्द्रजीत

 Sto  एन ०  जी०  रंगा  क्या  वे  राज्यों  को  परिचालित  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 थी  योगेन्द्र  मकवाना  कृपया  इन्हें  पढ़  दीजिए  ।  मैं  इन्हें  पहले  हो  पटल  पर  रख

 चुका हू  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 मैंने  श्री  चन्द्रजीत  यादव  को  पुकारा  है  |

 श्री  चंद्रजोत  यादव  (  प्रा जम गढ़  उपाध्यक्ष  पिछले  33  वर्षों  के  बाद  ure  मी  यह

 देश  के  लिये  सब  से  चिन्ता  wie  शर्म  की  बात  है  कि  हमारे  देश  की  आबादी  का  इतना  ब

 जो  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  जन  जातियों  के  नाम  से  जाना  बहुत  ही  दयनीय

 स्थिति  की  जिन्दगी  बसर  कर  रहा  है  ।  यह  दुख  की  बात  है  कि  हमारे  देश  की  जो  आबादी  है

 उस  का  श्रद्धा  माग  राज  गरीबी  की  सीमा  के  नीचे  रहता  है  ae  उस  गरीबी  की  सीमा  के  नीचे

 रहने  वालों  में  सब  से  ज्यादा  सबसे  ज्यादा  सामाजिक  कौर  आधिक  दृष्टि  से  पददलित

 समझे  जाने  वाले  वे  लोग हैं  जो  इन  दो  वर्गों  के  लोग  हैं  ।

 प्रमी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  इस  में  व्यक्तिगत  दिलचस्पी  ली  सरकार

 बहुत  सड़क  हैं  प्रौढ़  इस  के  लिये  काम  कर  रही  है  ।  लेकिन  दुख  इस  बात  का  है  कि  पिछने

 33  वर्षों  से  यही  गीत  गाया  जा  रहा  है  ।  चाहे  देडयुल्ड  काइट्स  कौर  दोडयुल्ड  ट्राइव्स  कमिश्नर

 को  रिपोर्ट  चाहे  इस  सदन  के  geet  भाषण  चाहे  इस  देश  के  प्लानिंग  कमीशन  के

 दस्तावेज  चाहे  इस  देश  की  राजनी  तिक  पार्टियों  के  प्रस्ताव  हों--जहां  भी  arg  यही

 गीत  गाया  जाता  है  भ्र ौर  सभी  अ्रपनी  हमदर्दी  इस  वर्म  के  साथ  दिखलाते  हैं  ।  लेकिन  इन  तमाम

 चीजों  के  बावजूद  यह  दुख  की  बात  है  कि  इस  देश  का  इतना  बड़ा  रस्सा  न  केवल  अपनी  रोटी

 कै  न  केवल  अपनी  रोजी  के  न  केवल  मकान  के  न  केवल  इन्सानी  जिन्दगी  बसर

 करने  के  लिये  बल्कि  प्रधानी  जिन्दगी  ate  इज्जत  के  लिये  भी  दूसरों  पर  मुहताज है  ।  इस  से  बढ़

 कर  किसी  देश
 के

 लिये  राष्ट्रीय  कलंक  vie  दाम  की  बात  नहीं  हो  सकती है
 ।  मैं  समझता  हु

 -

 पाल  राष्ट्र  का  तकाजा  है  कि  सरकार  इस  बात  का  निश्चय  करे  कि  किस  तरीके  से  अपनी  सारी

 पोजमाद़ों  ध्यान  सारे  प्राचीन  कार्यक्रमों  अपने  सारे  सामाजिक  कार्यक्रमों  को  इस  तरह

 फिर  से  निर्घारित  करे  कि  सब  से  ज्यादा  प्राथमिकता  इस  बात  को  दी  जाय  कि  कैसे  इन  की

 गरीबी  को  मिटाया  जा  सकता  है  ।  मंत्री  जी  ने  ठीक  ही  कहा  है  ae  हर  रिपोर्ट  में  ऐसा  कहा

 जाता  है  कि  इस  का  मूल  कारण  गरीबी  लेकिन  va  यह  है  कि  यह  गरीबी  कैसे  मिटेगी  ?

 इन  की  गरीबी  को  मिटाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  इरादा  है
 ?

 पिछले  दिनों  इस  बात  का  काफी  ढिढोरा  पीटा  गया  कि  सतकार  हरिजनों  को  जमीन  बाँट

 रहो  है  ।  इस  तरफ  थोड़े-बहुत  कदम  उठे  इस  बात  से  कोउ  इन्कार  नहीं  कर  लेकिन

 जिन  जमीनों  का  बटवारा  किया  उसका  नतीजा  इस  देना  में  कया  जो  मौजुदा  रिपोर्ट

 वह  खुद  इस  बात  को  कहती  है  इसके  इंट्रोडक्शन  में  कहा  है  कि  2  मिलियन  इस

 में  2  बिलियन  एकड़  लिखा  जो  गलत  रिपोर्ट  के  मुख्य  भाग  में  हेक्टेयर  लिखा

 घोषित  की  गई  लगभग  20  लाख  हेक्टेयर  कमी  में  से  माइकल  से  25  प्रतिशत

 क्षेत्र  का  ही  वितरण  किया  गया  वितरित  की  गई  भूमि  का  केवल  एक  तिहाई  भाग  ही
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 झतुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विधान  19  1980

 सूचित  जातियों  att  अनुसूचित  जन  जातियों  के  सदस्यों  को  मिल  पाया  है  1.0  सारी
 जमीन

 ay  मिली  कौर  बाँटी  उस  का  8  फीसदी  हिस्सा  हो  शेड्यूल  काइट्स  wt  शेड्यूल  ट्राइबल

 के  लोगों  को  दिया  गया  ।  कहां  से  इस  तरह  से  गरीबी  दूर  हो  सकती  झगर  सरकार  का  यह् टी

 रुख  होगा  धीर  इस  तरह  से  सरकार  काम  करेगी  इनके  लिए  तो  निश्चित  रूप  से  इन  गरीबों  की

 गरीबी  नहीं  मिट  सकती  ara  स्थिति  यही  है  ।  इस  देश  के  peat  60.45  मिलियन  ऐसे  हैं  जो

 शौकरी  पेशा  लोग  है  भ्र ौर  इन  में  50.24  मिलियन  ऐसे  लोग  जो  कैजुअल  लेबर सं  हैं  ।  ये  कौन

 लोग  केजुश्नल  लेबरसे  है  ?  यह  सारी  दुनिया  जानती  है  फिर  सारा  देश  जानता  है  कि  इन  कैजुअल

 wave  में  सब  से  बड़ी  संख्या  शेड्यूल्ड  काइट्स  भ्र ौर  शेड्यूल  ट्राइबल  कौर  दूसरे  अत्यन्त  गरीब

 भोर  बेकसों  सारोज  की  है  ।  देश  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  ag  खुद  सरकार

 मानती  जो  या  तो  बिल्कुल  बेकार  हैं  या  श्रद्धा-बेकार हैं  लेकिन  उन  के  लिए  क्या

 किया  रहा  है  भोर  उन  की  तरफ  क्या  कोई  ध्यान  दिया  जा  रहा है  कि  केसे  उन

 को  काम  मिल  सकता  क्या  सरकार  की  कोई  निश्चित  योजना  इस  के  लिए  है  ?

 कोई  योजना  इसके  लिए  नहीं  है  ।  मंत्री  जी  ने  खुद  स्वीकार  किया है
 कि  लोडेड  लेबरसं

 66  परसेन्ट  भ्रनुसूचित  जातियों  में  sw  18  परसेन्ट  ध्रनुसुचित  जनजातियों  में  यह  हमारे  लिए

 कितने  दाम  की  बात  है  कि  ध्राजादी  के  33  साल  बाद  भी  इतनी  बड़ी  संख्या  में  इन  लोगों  में

 लोडेड  लेबरसं  रहा  कहाँ  सरकार  के  दिल  में  एसा  जजवा  है  या  उस  के  दिमाग  में  ऐसी  बात  है

 कि  इस  काम को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  नगर  उसके  दिमाग  में  ऐसी  बात  तो  क्यों  नहीं

 इस  बात  को  प्राथमिकता  दी  गई  ।  wat  प्राथमिकता  दी  गई  तो  एक  पंचवर्षीय  योजना  में

 कौर  ठीक  से  भ्रधघिक  दो  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  भ्रन्तगंत  इस  देश  से  वांडेड  लेबर  बिल्कुल

 समाप्त  हो  जानी  चाहिए  थी  लेकिन  उस  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  कौर  महज

 उस  के  लिए  कुछ  करने  के  गीत  गा  दिये  जाते  महज  शाब्दिक  हमदर्दी  को  बातें  की  जाती  हैं

 लेकिन  जब  योजना  बनती  है  भोर  जब  उन  के  लिए  धन  उपलब्ध  कराने  को  बात  जाति  तो

 इस  बात  को  बिल्कुल  नजरान्दाज  कर  दिया  ज्ञाता  है  भोर  जब  सरकार  के  लिए  कुछ  करने  की

 बात  भाती  तो  उनके  लिए  कुछ  नहीं  किया  जाता  है  ।

 कभी  मंत्री  महोदय  ने  चर्चा  की  कि  मौजुदा  प्रधान  मंत्री  जी  के  जमाने  में  एक  खास  एक्ट

 पास  किया  गया  जिस  से  जो  इस  देश  के  गरीब  लोग  जिन  को  राज  छुआछूत  का  शिकार

 दीना  पड़ता  उन्होंने  उनके  लिए  एक  विशेष  एक्ट  बनाया  जिस  को  बात  कहते

 मगर  यह  रिपोर्ट  इस  में  क्या  कहा  गया  यह  मैं  श्राप  को  पढ़  कर  एक्ट  सुनाना

 चाहता  हूँ  :

 *'ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्याप्त  सामाजिक  वातावरण  की  जानकारी

 रखता  ऐसे  तके  नहीं  दे  सकता  है  कि  छुआछूत  की  भावना  में  सच्च  रूप  में  कोई  कमी  हुई

 TatftaR  अधिकार  संरक्षण  कानून  में  कुछ  भ्रनुच्छेदों  के  ऐसे  सक्षम  क्षेत्रों  का
 सब क्षण

 करने  कौर  उनका  पता  लगाने  तथा  उनके  लिए  विशेष  अदालतों  को  स्थापना  करने  ale  छोटे

 मोटे  मुकदमों  की  सुनवाई  करने  तथा  सीमा  ठीक  दण्ड  लगाने  के  प्रावधान  किये  गये  परन्तु  काफी

 पढ़े  पैमाने  पर  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  शारीरिक  हसा  की  घटनाओं  के  बाद  मी  कभी  तक

 किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  न  तो  किसी  विशेष  अदालत  की  ही  स्थापना  की  है  ale  न  किसी

 छोटे  मोटे  मुकदमों  की  सुनवाई  की  है  भ्रमणा  कोई  सामूहिक  दण्ड  ही  लगाया  है  ate
 छुआछूत

 को

 1908



 29  फाल्गुन  1901  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 इन  जघन्य  प्रवृतियों  के  भ्रनुसरण  में  कारन  की  इन  शक्तिशाली  घरानों  को  कार्यरूप  नहीं  दिया

 जा  पाया  किसी  मी  राज्य  सरकार  द्वारा  श्रमी  तक  कानून  में  अपेक्षित  सर्वक्षण  नहीं  किया

 गया  ऐसी  रीति  में  इस  बात  से  सहमति  प्रकट  करना  श्रसम्मव  सा  हैं  कि  कानून  को  वांछित

 तत्परता  से  लागु  कर  दिया  गया  है  मैं  आपसे  कहना  चाहता ह  कि  जिस  तरह  की  शासन

 व्यवस्था  उसमें  जिस  ढंग  के  लोग  बे  हुए  जिन  विचारों  के  लोग  ad  हुए  ड्राप  चाहे

 कितने  ही  कानून  बना  उन  कानूनों  का  पालन  नहीं  होता  ale  कानून  का  झगर  पालन

 नहीं  होता  है  तो  वह  इसलिए  है  कि  पालिटिकल  लीडरशिप  में  यह  विलपॉवर  नहीं  है  कि

 दारी  से  इस  बात  को  इम्प्लीमेंट  कराए  ।  प्राय  के  विभागों  में  जो  श्राप  की  सारी  मशीनरी  है

 उस  के  इन्दर  ऐसे  लोग  ad  हुए  जो  दसवीं  कौर  बीसवीं  सदी  के  मध्यकालीन  युग  की

 यत  रखते  हैं  ।  कानून  तो  बन  जाता  रुपया  उपलब्ध  करा  दिया  जाता  है  लेकिन  garg  इस

 देश  में  कायम  रहेंगी  ।  इस  देश  में  साम्प्रदायिकता  कायम  रहेगी  ।  इस  देश  में  न  कोई  जलवे  भोर

 दंगे  हो  सकते  थे  कौर  न  इस  देश  में  गरीब  हरिजनों  की  बस्तियाँ  जलाई  जा  सकती  झगर

 ईमानदारी  से  ऐसे  लोग  इस  मशीनरी  में  होते  जिन  में  जजवा  जिन  में  निष्ठा  होती  इन

 लोगों  के  लिए  कुछ  काम  करने  लेकिन  ga  तक  क्या  हुआ  है  ।  मैं  पार्टी  से  ऊपर  उठ  कर  इस

 घात  को  कहना  चाहता  हु  कि  यह  किसी  एक  पार्टी  का  सवाल  नहीं  एक  प्रदेश  का  सवाल  नहीं

 है  बल्कि  यह  एक  राष्ट्रीय  सवाल  है  ।  राज  पार्टीयों  को  इस  बात  की  ats  नहीं  लगानी  चाहिए

 कि  किसने  इन  के  लिए  क्या  काम  किया  att  किस  की  जिम्मेदारी  मैं  किसी  पार्टी  को

 जिम्मेदार  ठहराने  की  बात  नहीं  कह  रहा  इस  में  हम  सब  मागीदार  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  अघीनस्थ  सेवाशर्तों  में  जहाँ  सरकार  द्वारा  1951  के  बाद  के  समय-समय

 पर  जारी  किये  गये  नियम  तथा  विनियम  उनकी  जारी  किये  जाने  की  तिथि  से  लागू  हो  जाते  है

 1  जनवरी  1978  तक  प्रथम  श्रेणी  द्वितीय  श्रेणी  तथा  तृतीय  श्रेणी

 में  भ्रनुसूचित  जातियों  को  दिया  गया  प्रतिनिधित्व  4.49,  6.93  ate  11.46  प्रतिष्ठित  तथा

 इसी  अवधि  तक  अनुसूचित  जनजातियों  को  दिया  गया  प्रतिनिधित्व  0.84,  0.87  तथा

 0.21  प्रतिशत  था  जबकि  ग्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  निर्धारित  किया

 गया  ATTA  15  प्रतिशत  ate  7.5  प्रतिशत  ar

 33  साल  बाद  ag  स्थिति  है  ।  क्या  हम  उनके  लड़के  तथा  नहीं  कर  सकते  ?  क्या  इन

 जातियों  के  ग्रन्थ  होनहार  लड़के  नहीं  क्या  उनमें  क्षमता  नहीं  है
 ?  क्या  उनको  प्रशिक्षित

 करके  श्रागे  नहीं  जा  सकता  लाभ  यह  सब  इसलिए  नहीं  होता  है  कि  जो  इसको  कार्यान्वित

 करते  हैं  न  उनमें  इसके  लिए  भावना  न  जजवा  है  औरत  उनके  पास  इस  सब  के  लिए  को  ई

 विचार  है  ।  फिर  पह  काम  कसे  हो
 ?

 vatfedist  की  चर्चा  यहाँ  को  गई  इसकी  फिगर  में  देना  नहीं  चाहता  ।  इस

 रिपोर्ट  में  वे  सब  दी  गई  है  कि  सन  1976  के  अन्दर  वे  करीब  42  परसेंट  भोर  77  के  धनन्तर  75

 परसेंट  बढ़  गई  कोई  भी  गवर्नमेंट  कॉग्रेस  गवर्नमेंट  हो  या  जनता  गवर्नमेंट  दोनों

 गवर्नमेंट ों  के  श्रीधर  हरिजनों  के  ऊपर  हमले  कौर  अत्याचार  बराबर  बढ़ते  गये  हैं  ।  पिछले  दो

 महीनों  में  हमने  क्या  देखा  ?  इंसान  का  दिल  टूट  जाता  है  जब  ये  घटनाएँ  देखने  को  मिलती  हैं  ।

 यह  जानकर  भ्राइचय  होता  है  कि  बीसवीं  शताब्दी  के  अन्दर  बिहार  प्रदेश  में  पिपरा  जसे  गाँव  पद
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 प्रनुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  19  1980

 हमला  किया  जाता  पूरा  को  पूरा  गाँव  जला  दिया  जाता  छह  महिला पों  ate  चार  बच्चों

 को  जिन्दा  जला  दिया  जाता  है  ।  माले  की  नोंक  पर  दो  साल  कें  बच्चें  को  उछाल  कर  मार  दिया

 जाता  जब  गरीब  हरिजनों  कौर  उनकी  शरारतों  ate  बच्चों  के  साथ  यहाँ  यह  होता  हो  तो

 दुनिया  के  फिर  देशों  के  सामने  या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  जाकर  कसे  हम  रेसियल  डिस्क्रिमिनेदान  के

 खिलाफ  कुछ  कह  सकते हैं  ।  यह  सब  राज  हमारे  देश  के  इन्दर  हो  रहा  है  ।  भ्रोर  वहाँ  हो  रहा  है

 जहाँ  प्र  जीडेंट  रूल  राष्ट्रपति  शासन  किसी  पार्टी  की  हुकूमत  नहीं  है  ।  उन  प्रदान  मंत्री  की

 हुकूमत  में  यह  सब  हो  रहा  हैं  जिनके  लिए  बराबर  यह  कहा  जाता  है  कि  वे  हरिजनों  की  सबसे

 ज्यादा  हमें  हैं  ।  पर  हो  कया  रहा  है  ?  मैं  प्रार्थना  करके  कहना  चाहता  हूँ  चाहे  प्रधान  मंत्री  हों

 या  कोई  कौर  मंत्री  इसको  किसी  राजनीति  का  विषय  नहीं  बनाना  चाहिए  !  aia  केन्द्रीय

 सरकार  यह  नहीं  कह  सकती
 कि  राज्य  सरकार  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  राज  आगरा  में  मुरादाबाद

 में  क्या  हो  रहा  है  ?  वहाँ  तो  राष्ट्रपति  शासन  है  प्रधान  मंत्री  जी  जब  प्रधान  मंत्री  नहीं  थी  तो

 बेलची  जा  सकती  थीं  ।  मैं  इसके  खिलाफ  नहीं हूँ
 ।  उन्होंने  wear  काम  किया  था  बेलची  जा

 करके  ।  उनके  वहाँ  जाने  से  देश  का  ध्यान  उघर  गया  था  |  उस  वक्त  अगर  WaT  मंत्री  जी  जबकि

 उनके  हाथ  में  शक्ति  नहीं  बेलचा  जा  सकती  थीं  तो  क्या  कारण  है  कि  aa  वे  पिपरा  नहीं  जा

 सकती  थीं  ?  उस  समय  वे  सारे  हिन्दुस्तान  में  जा  करके  दूसरों  को  दोष  देती  सारे  हिन्दुस्तान

 में  जाकर  उन्होंने  दूसरों  पर  आरोप  लगाया  ।  मेरा  ख्याल  है  उस  समय  शायद  उन्होंने  यहाँ  भी

 कहा  था  कि  यह  सरकार  लोगों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकती  !  मगर  दु:ख  की  बात  WA  की  बात

 है  कि  oa  प्रधान  मंत्री  रहते  हुए  वे  पिपरा  नहीं  गयीं  जहां  कि  16  भ्रादमों  जिन्दा  जला  दिये  गये  |

 प्रधान  मंत्री  जी  नारायणपुर  तो  चली  गयीं  जहाँ  कोई  मरा  नहीं  कोई  घर  नहीं  जालाया  गया

 थक था  चुकी  उत्तर  प्रदेश  की  विरोधी  दल  लोकदल  सरकार  का  तख्ता  पलटना  उसे  बरखास्त

 करना  था  इसलिए  वे  नारायणपुर  चलीं  गयीं  ।  मगर  प्रधान  मंत्री  जी  को  पिपरा  जाने  का  मोका

 नहीं  मिला  ।  यह  कोरी  राजनीति  है  लोगों  का  प्रम  नहीं  ।

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हुं
 कि  इन  प्रश्नों  को  राज  राजनीति  से  परे  रखना

 चाहिए  ।  राज  इनकी  समस्या  क्या  है  ?  यह  राज  सबसे  ज्यादा  गरीब  तबका  है  ।  भुखमरी  मगर

 होती  है  तो  इसी  तबके  के  लोग  सबसे  ज्यादा  मरते  हैं  ।  राज  छू ग्रा छात  के  एकमात्र  शिकार  इसी

 तबके  के  लोग  कितने  स्कूल  कौर  कालेजों  में  इनके  लड़कों  को  वजीफा  दिया  जाता
 है

 ?

 हजारों  की  तादाद  में  इनके  लड़कों  को  इस  देश  के  ग्रन्थ  वजीफा  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  उनका

 वजीफा  दूसरे  लोग  खा  जाते  बहुत-सी  जगह  पर  हरिजन  लड़कों  को  साल  मर  वजीफा  मिला

 उनकी  पढ़ाई  छूट  जाती  है  ।  उनके  खिलाफ  हम  क्या  कार्यवाही  करते  हैं  जो  लोग  इनके  वजीफे  खा

 जाते  हैं  ।  हरिजनों  के  नाम  पर  WS  दस्तखत  बना  करके  कर्जे  ले  लिये  जाते हैं  wt  उनकी

 कुर्की  होती  है  ।  देश  में  कुछ  निहित  स्वार्थों  के  लोग  उनके  वजीफे  खा  जाते  हैं  ।  उन  लोगों

 के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  हो  रही  है  ?  उनको  मुश्किल  से  ही  कोई  मदद  मिलती  उद्योग  sar

 चलाने  के  लिए  ।  सरकारी  कर्मचारी  जिस  तरह  से  उन्हें  परेशान  करते  गरीब  तबके  के  लोग

 उस  वजह  से  उघर  जाने  की  हिम्मत  तक  नहीं  करते  हैं  ।  राज  गरीब  चार  करोड़  लोग  ऐसे  हैं  जो

 छोटे-छोटे  उद्योगों  में  काम  कर  रहे  जुते  बना  रहे  चमड़ा  बनाने  ग्राही  के  काम  कर  रहे  हैं  ।

 इन  चार  करोड़  लोगों  की  हालत  सबसे  ज्यादा  दयनीय  है  ।  सरकार  की  नीति  ag  है  कि  जुता

 बाटा  बनाएगा  चाहे  इस  देश  में  जातिपात  या  परम्परागत  रूप  से  जूते  बनाने  की  व्यवस्था  रही  है  ।
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 29  फाल्गुन  1901  ग्रनुसुचित
 जातियों  तथा  प्रनुसूंचिंय  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 झगर  उन  को  छोटी  मशीनें  दे  दो  कर्जे  का  प्रबन्ध  कर  दिया  जाए  तो  वे  बेहतर  माल  तेयार

 करके  भ्रापकों  दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  इस  देश  में  टाटा  ट्रकों  की  चेसिस  बसों  की  चेसिस

 इस्पात  पदा  कौर  उसके  साथ  साथ  साबुन  भ्र ौर  तेल  ध्रौर  दूध  का  पाउडर  भी

 सही  ऐसी  व्यवस्था  चल  रद्दी  हो  i  हिन्दुस्तान  शिविर  विदेशी  कम्पनी  है  बहू  मी  इस

 तरह  का  सामान  बना  रद्दी  है  ।  इस  सब  पर  गहराई  से  सोचा  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  सामान  जैसे

 facia  नायलोन  है  ate  जो  लग्जरी  है  इसको  हमारे  जैसा  गरीब  देश  बरदाशत  नहीं  करं

 सकता  है  ।  जरूरत  राज  इस  बात  की  है  कि  इण्डस्ट्री  चाहे  पावरलूम  से  चले  या  हथकरघे

 उनको  बढ़ावा  दिया  लोगों  को  छोटी-छोटी  मशीनें  दी  जाए  जहां  पहनने  के  लिए  कपड़ा

 तेयार  हो  सके  ।  पूरी  की  पूरी  साबुन  जुता  बनाने  की  साइकिल  के  पुर्जे  बनाने

 की  कृषि  alate  बनाने  को  इण्डस्ट्री  प्राणी  इंडस्ट्रीज  पर  हमें  खुले  दिमाग  से  विचार

 करना  होगा  भोर  देखना  होगा  कि  बया  ये  चीजें  ग्रह  उद्योगों  लघु  उद्योगों  में  नवदीं  बनाई  जा

 सकती  हैं  ।  हिन्दुस्तान  के  पास  प्रतिमा  इसका  हुनर  है  जो  उसका  पुरा  फायदा  उठाया  जाना

 चाहिये  ।  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  18  वीं  ae  19  वीं  शताब्दी  के  ही  तरीके  हम  quar  |  ह्म

 उनको  छोटी-छोटी  मशीनें  दे  सकते  नया  तकनीक  उनको  उपलब्ध  करवा  सकते  कर्जा  भीर

 सहायता  उनको  दे  सकते  विशेषज्ञों  की  मदद  उनको  दे  सकते  बाजार  उनके  लिए  उपलब्ध

 करवा  सकते  हैं  ।  यह  सब  कुछ  किया  जाए  तो  इन  लोगों  की  स्थिति  पहले  से  कहीं  भ्रमणी  ay

 सकती

 थी  जगदीश  टाइटलर  :  भाप  स्टील  मिनिस्टर  रहे  हैं  भ्रापने  क्यों  नहीं  किया  |

 थी  मनजोत  यादव  :  श्राप  ठीक  कह  रहे  हैं  ।  मैंने  इसलिए  पहले  कहा  है  कि  किसी  एक

 व्यक्ति  को  मैं  दोष  नहीं  दे  रहा  हूँ  ।  मैं  यही  कह  रहा  हु  कि  पिछले  33  साल  के  sax  जितनी

 मी  सरकारें  भाई  हैं  उनकी  नीतियों  का  क्या  नतीजा  निकला  है  कौर  art  समय  की  यह  माँग  है

 कि  हम  इस  सारी  समस्या  पर  ae  दिल  से  विचार  करें  कौर  देखें  कि  इन  नीतियों  में  किस  प्रकार

 का  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उनकी  दयनीय  स्थिति  जो  इस  समय  वह  दयनीय

 आगे  चल  कर  न  इस  वास्ते  a  कि  मंत्री  महोदय  ने  सुभाव  मांगे  इसलिए  मैं
 सुभाव

 दे  रहा  हँ  |

 मेरा  पहला  सुभाव  यह  है  कि  जो  जमीन  पर  सर पलस  निकली  है  कौर  जो  राज  तक  बाँटी

 नहीं
 गई  उसको  बाँटने  के  लिए  सरकार  को  वार  glen  पर  कार्रवाई  करनी  चाहिये  कौर  गाँव

 के  स्तर  पर  जमीन  का  बटवारा  करने  के  लिए  एक  कमेटी  बनाई  जानी  चाहिये  जिसमें  मैं
 wer

 ast  के  लोगों  को  लिया  जाए  जिनको  ag  जमीन  मिलनी  है  ।

 दूसरा  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  पुरी  भ्रौद्योग्रिक  नीति  पर  सरकार  को  विचार  करना
 चाहिये  ।  जो  सामान  ve  या  लघु  उद्योग  में  बन  सकता  है  सरकार  को  देखना  चा  लिये  कि  ag
 सामान  वहीं  बनाया  जाए  भ्र ौर  जो  लोग  परम्परा  से  किसी  काम  को  करते  gr  रहे  उनको  उस
 काम  में  प्राथमिकता  दी  चाहे  मशीनें  देने

 के
 मामले  में  या  कर्जा  देने  के  मामलें  में  या  किसी

 भोर  मामले  में  हो  या  उनके  लिए  बाजार  उपलब्ध  करने  की  बात

 मकान  को  इनकी  समस्या  भी  वहुत  गम्मीर  उनके  वास्ते  सस्ते  सामान  को  उपलब्ध
 कराया  जाना  चाहिए  ।  खाने  वाली  दो  योजनाकारों  में  सरकार  खास  तौर  से  इस  बात  को  देखे  कि
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 ध्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  19  arg  1980

 देश  के  जो  गरीब  लोग  हैं  अनुसूचित  जाति  att  जन  जाति  के  लोग  हैं  उनको  मकान  बना  कर  दे

 धौर  इस  जिम्मेदारी  को  सरकार  को  भ्र पने  ऊपर  लेना  चाहिए  |

 सरकार  को  यम्मीरता  से  यह  मी  सोचना  चाहिए  कि  स्पेशल  कोर्स  जिनकी  काफी  चर्चा

 इन  दिनों  हुई  है  ote  यह  नाम  काफी  बदनाम  भी  eo,  इन  लोगों  के  लिए  नहीं  बनाई

 लानी  चाहिए  ate  समरी  ट्रायल  की  व्यवस्था  नहीं  की  जानी  चाहिए  ale  इनके  सुपुर्दे  पिपरा

 काण्ड  जेसे  मामलों  को  सौंप  कर  समरी  ट्रायल  की  व्यवस्था  करके  दोषी  लोगों  को  सजा  नहीं

 दिलवाई  जानी  चाहिए  ताकि  art  से  इन  लोगों  पर  इस  तरह  के  हमले  ale  इस  तरह  के  जो

 मानुषिक  प्रत्या चार  प्रकरण  है  उनको  रोका  जा  सके  ?  मैं  arma  हू  कि  सरकार  को  इस

 दिशा  में  उचित  कदम  उठाना  चाहिए  ।

 इस  सरकार को  केवल  ag  रिपोर्ट  ही  नहीं  बल्कि  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्त

 होने  के  बाद  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  ने  उस  रिपोर्ट  में  जो  खामियां  सामने  लायी  गई  जो

 सुझाव  दिये  गये  उनका  किस  प्रकार  पालन  किया  इस  बात  की  रिपोर्ट  भी  हमें  मिलनी

 चाहिये  ।  शरीर  मैं  चाहुंगा  कि  अगले  बजट  सेशन  जो  सुभाव  रिपोर्ट  में  दिये  गये  हैं  उनके

 इशप्लीमेंटेशन  की  रिपोर्ट  भी  सरकार  सदन  के  सामने  रखे  ताकि  हमें  पता  चले  कि  उनके  पालन

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।  यह  केवल  पार्लियामेंट  के  श्रीधर  नहीं  afew  विधान

 मंडलों  के  geet  मी  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  सरकार  को  देनी  चाहिये  ।

 मेरा  भ्राखिरी  quia  है  कि  इस  संसद  की  एक  कमेटी  हो  जिसको  वाच  डाग  कमेटी  की

 संज्ञा  दी  जा  सकती  है  जो  देखे  कि  दोड्यूटड  काइट्स  ate  ब्राइड्स  कमिश्नर  की  जो  fens  atta

 है  उसका  कैसे  पालन  किया  गया  कौर  कौन  सी  सिफ रिश  ऐसी  है  जिसको  नहीं  माना  गया है
 ।

 इस  बात  को  देखने  के  लिये  एक  सदन  की  होनी  चाहिये  जो  समय  समय  पर  अपनी  रिपोर्ट

 इस  सदन  को  देती  रहे  ताकि  सदन  जान  सके  कि  उसको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  किया  जा

 रहा है  ।
 शी  सूरज  भान  :  इसी  रिपोर्ट  को  देखने  के  लिये  कमेटी  है  :

 थी  चरणजीत  यादव  :  वह  कमेटी  नहीं  ।  बल्कि  वाच  डाग  किस्म  की  कमेटी  TA  जो  देखे

 कि  कितना  पालन  हो  रहा  ate  कितने  का  पालन  नहीं  श्र  है  ate  उसके  लिये  जिम्मेदारी

 फिक्स  करनी  चाहिये  ।

 यह  बराबर  सब  की  नजर  में  भ्राता  है  कि  एक  गाँव  में  भंगड़ा  हो  रहा  जी  सालों

 चलता  है  कौर  उसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  afar  में  मडर  होता  लेकिन  सरकारी  कर्मचारी

 सोते  रहते  हैं  ।  ऐसी  पुलिस  ate  सरकारी  जिनके  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  तनाव  होते  हैं

 धौर  वह  समय  पर  कदम  नहीं  उठाते  उनके  खिलाफ  सरकार  को  सख्ती  से  कार्यवाही  करनी

 चाहिये  ।  महज  ट्रांसफर  से  काम  नहीं  अगर  जरूरत  पड़  तो  उनको  अदालतों  के  अन्दर

 प्रौसीक्सूट  करना  चाहिये  कि  उनके  रहते  हुए  उनके  क्षेत्र  के  इन्दर  इस  तरह  का  तनाव  बढ़ा  ग्रोवर

 एसी  दुर्घटना  घटी  ।  नगर  सरकार  ऐसा  करे  तो  कम  से  कम  राष्ट्र  के  ऊपर  जो  कलंक  लगा  gar  है

 इतने  लोग  गरीब  दयनीय  स्थिति  में  पीने  का  पानी  नहीं  पेट  मरने  के  लिये  सूखी  रोटी

 बच्चों  के  लिये  दवाई  नहीं  ate  उनकी  बहू  बेटियों  की  इज्जत  ate  जिन्दगी  पर  अनायास

 हमले  का  मोका  मिलता  कम  से  कम  उस  कलंक  से  राष्ट्र  बच  सकता  है  ।

 172



 29  फाल्गुन  1901  (  )  16  ary  1980  को  दो  नेत्रहीनों  के  लापता  होने  के  बारे  में  वक्त

 १६  मार्च  ,  १९८०  को प्रदर्शन के  बाद  दो  नेत्र  हीनों के  लापता

 होने  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रोਂ  मधु  वण्डवते
 :  सुबह  भ्रष् यक्ष  ने  सदन  को  भा इवा सन  विया  था

 कि  को  नेत्रहीन  लापता  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  जो  cea  कल  उठाया  गया  उसके  सम्बन्ध  में

 प्रत्यक्ष  ने  गुह  मंत्री  को  निदेश  दिया  था  कि  दिन  की  बैठक  में  उसके  सम्बन्ध  में  एक

 विवरणिका  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत  की  जानी  हम  चाहत ेहैं  कि  बपा  उक्त

 विवरणिका  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत  की  जा  रही  है  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  atte  मकवाना  :  नेत्रह्मोनों  के  राष्ट्रीय  संघ  द्वारा  पह

 कहा  गया  था  कि  16  ard  1980  के  gata  में  माग  लेने  के  लिए  लखनऊ  से  श्री  विजय  fag

 तथा  हरिशकर  नामक  नो  दो  व्यक्ति  भराये  थे  उनका  कुछ  पता  नहीं  चल  रहा  है  ।  मुझे  बताया

 गया  है  कि  इसमें  से  एक  व्यक्ति  श्री  हरि  शंकर  को  लखनऊ  पुलिस  द्वारा  लखनऊ  में  ढूढ़  लिया

 गया  लखनऊ  के  वरिष्ठ  पुलिस  भ्रधीक्षक  से  प्राप्त  सुनारों  के  agave  लखनऊ  से  16  ara

 के  कार्यक्रम  में  माग  लेने  के  लिए  ars  नेत्र द्दीन  विद्यार्थी  दिल्‍ली  भागे  थे  भोर  हरिदासके  मी  उनमें

 से  एक  इन  व्यक्तियों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं

 हरिशंकर  सुनार

 gear  तिवारी

 नाथू  राम

 बरसाती

 राम  मिलन

 सुखी  राम

 संजीव  कुमार  त्रिपाठी

 शिव  प्रकाश  शुक्ला

 पहुँच  चुके  हैं  । ये  सभी  व्यक्ति  17  मैचों  1980  की  सुबह  लखनऊ  वापस  इ  उ ह

 लखनऊ  पुलिस  द्वारा  यह  बताया  गया  कि  विजय  सिंह  का  लखनऊ  से  कोई  सम्बन्ध  महीं

 बद्द  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  जिले  का  है  भोर  बताया  जाता  है  कि  वह  पंचकुइया  माग  नई

 दिल्‍ली  में  रह  रहा  है  ।

 जाँच  के  ag  सत्यापन  किया  गया है  कि  विजय  fag  नामक  एक  व्यक्ति  जो

 बहादुरगढ़  का  निवासी  पंचकुइया  art  स्थित  ae  विद्यालय  में  उपस्थित  है  परन्तु  उसने  कहा

 है  कि  उसने  16  मान  1980  के  कार्यक्रम  में  भाग  नहीं  लिया  ।  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों

 जो  रिका  पुलिस  के  पास  है  उसके  विजय  fag  का  पता  इस  तरह

 पुत्र  श्री  राम  निवासी  गंगी  विजय  देवरिया  ।  देवरिया  के  वरिष्ठ

 पुलिस  भ्रधिक्षक  से  फोन  पर  सम्पर्क  किया  गया  भौर  उन्होंने  पुछ-ताछ  करने  के  बाद  सूचना  दी

 है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  के  रिका  में  दिया  गया  पता  सही  नहीं  है प्र ौर  इस  नाम  का  कोई  गांव

 देवरिया  जिले  में  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  ait  जांच-पड़ताल.किए  जाने  पर  मालूम  gare  कि  विजय  सिंह
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 भ्र मु सु चित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  मार्च  1980

 ताम  का  कोई  व्यक्ति  16  1980  के  प्रदर्शन  में  भाग  लेने  के  लिए  गोरखपुर  से  पाया  था  ।

 मामले  की  सचाई  का  पता  लगाने  के  लिए  गोरखपुर  के  वरिष्ठ  पुलिस  श्रमिक  से  अनुरोध  किया

 गया  है  i  विजय  fag  का  ge  alt  सही  ब्यौरा  पता  लगाने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ताकि  उसकी  तलाश  की  जा  सके  |

 प्रनुसुचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जन  जातियों  के  झा यु कत  के  25  वें  प्रतिवेदन  पर

 विचार  )

 थी  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :  उपाध्यक्ष  अनुसूचित  जाति  भोर  भ्र नन
 2

 सुचित  जन  जाति  आयुक्त  के  वर्ष  1977-78  के  25  वें  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  श्रीराम  करते  हुए  गृह

 मंत्री  ने  विद्वोषरूप  से  ag  कहा  था  कि  सरकार  अनुसूचित  जातियों  कौर  जनजातियों  के  कल्याण

 के  लिए  वचन  बद्ध  हैं  ।  यह  स्पष्ट है
 कि  उसी  की  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  ही  सप्ताह

 पहले  सभा-साल  पर  रखे  गए  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  नारंग  की  गई  है  ।  यही  इस  संसद  की

 प्रथम  बेमानी  कायंवाह्दी  के  रूप  सरकार  ने  45  वाँ  संविधान  संशोधन  विधेयक  पारित  करके

 अपना  संकल्प  व्यक्त  मी  कर  दिया है  ।  भ्रनुसूचित  जातियों  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति

 सरकार  की  वचनबद्धता  की  गंभीरता  को  ध्यान  में  रखते  मैं  कुछ  ज्वलंत  तथ्यों  को  प्रस्तुत

 करते  हुए  सरकार  का  विशेष  ध्यान  उन  पर  दिलाना  चाहूँगा  ate  धप्रनुरोध  करूगा  कि  सरकार

 यह  सुनिश्चित  करे  कि  मेरे  कुछ  सुझावों  कार्यान्वित  करने  हेतु  उन  पर  गंभीरता  से  विचार  किया

 जाए  ,  शुरु  में  मैं  कटना  चाहूंगा  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  32  वर्ष  बाद  नागरिकों  को

 सामाजिक  कौर  श्रमिक  न्याय  देने  का  हमारा  राष्ट्रीय  seer  इन  श्रतुसुचित  जातियों  भोर

 ध्रनुसूुचित  जन  जातियों  के  लिए  श्रमी  तक  एक  बचत  ही  बना  प्रा  उनकी  समस्या  की  महत्ता  को

 जानने  के  हमें  सबसे  पहले  उनकी  वास्तविक  संख्या  पता  करनी  पहले  1978  के

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  संशोधन
 विधेयक  संबंधी  संयुक्त  प्रवर  जिसे

 अनुसूचित  जातियों  पौर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  संशोधन  करना  के  संयोजक  के

 रूप  में मुभे  बतलाया  गया  था  कि.म्रनुसुचित  जातियों  के  कम  से  कम  एक  करोड़  लोगों  को

 भ्रनुसुचित  जातियों  की  सुची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  इती  अनुसूचित  जातियों  से

 मी  बहुत  शिकायतें  मिली  हैं  ।  सरकार  की  एक  महत्वपूर्ण  वचन  बद्धता  के  रूप  में  संसद  के  दोनों

 सदनों  की  एक  संयुक्त  प्रवर  समिति  नियुक्त  करके  इन  समुदायों  को  सूचियों  में  संशोधन  किया

 जाना  है  हाकी  हम  यह  जान  सके  कि  देश  में  उनको  वास्तविक  संख्या  क्या  1971  की

 गणना  के  उनकी  संख्या  लगभग  13  करोड़  थी  ।  सारे  देश  के  600  से  मी  अधिक  तालुका

 में  उनका  प्रतिशतता  20  से  झ्रघिक  है  इसी  हमारे  देश  में  300  तालुका  में  धप्रादिवासी

 जनसंख्या  50  प्रतिशत  से  मी  aaa  है  ।  इसके  1980.81  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  बढ़

 ही  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  विचार  किया  जाने  वाला  है  ae  वह  है  की  कोतवाली  जिसमें

 हमारे  देखने  में  पाया  हैं  कि  जित  लोगों  को  alas  एकत्र  करते  का  दायित्व  सौंपा  गया  वे

 जहाँ  तक  अनुसूचित  जातियों  झर  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  प्रांतों  का  संबंध  है  उसमें  मुनासिब

 दिलचस्पी  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  वे  पटवार  के  घर  में  बेठ  जात  कौर  बहू  जो  कुछ  बतलाता  है

 वहीं  लिख  लेते  हैं  ।  जनगणना  कार्यवाही  में  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  इस  कार्यवाही  का

 वेरा  ग्रल्पसंछ्य कों  ATT
 श्रनुसू  चित

 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  कुछ  लोगों  द्वारा
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 29  फाल्गुन  1901  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विस्तार

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  पह  सुनिश्चित  कर  सकें  कि  arr  सही  ढंग  से  जाय  कौर

 ठोक  ढंग  से  सट्टी  ates  लिए  जाप  |

 अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सामाजिक  स्थिति  संतोष  जनक

 नहीं  हमें  मालूम  है  कि  ara  कानूनों  के  बावजूद  कई  रूपों  में  कायम है
 ।  संविधान

 का  भ्रनुच्छेद  17  भ्रस्पदयता  समाप्त  करने  के  बारे  में  है  ।  इस  दरमियान  में  तेजी  लाने  के  लिए

 1955  में  भ्रस्पृष्यता  अधिनियम  बनाया  गया  था  ।  1976  नागरिक  sfaate  संरक्षण

 नियम  बनाया  गया  था  जिसमें  कठोर  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  इन  दोनों  अधिनियमों  के

 जब  मैं  ने  ging  एकत्र  किए  तब  भ्रस्पृदयता  के  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या  लगभग

 22,470  ati  उनमें  से  केवल  19,893  मामले  ही  न्यायालय  में  ले  जाए  गए  इनमें  से  मो  केवल

 3402  मामले  समझौते  द्वारा  समाप्त  कर  दिए  गए  mlx  6,178  मामलों  में  दण्ड  दिया  गया  ।  इन

 मामलों  में  शामिल  कुल  लोगों  में  से  उन  लोगों  की  संख्या  एक  चौथाई  मी  नहीं  है  जिनके  विरूद्ध

 कार्यवाही  को  गई  हो  ।  इससे  साफ  पता  चलता  है  कि  अनेक  कानूनों  के  भस्पुदयता  की

 प्रथा  बरकरार  है  ।  गांवों  में  अस्पृश्यता  श्रमी  मी  कई  रूपों  में  देखने को  मिलती  है  ।  जिस  कुए  से

 सारे  लोग  पानी  लेते  है  उससे  उन्हें  पानी  नहीं  लेने  दिया  जाता  ।  कोई  सांभा  नाई  नहों  न  ही

 कोई  सांभा  पुरोहित है  |  घोबी  को  भी  सब  की  समान  सेवा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 इसके  जिन  स्थानों  पर  वे  लोग  रहते  हैं  उन्हें  गांव  के  बाहर  रखा  गया  है  भोर  उन्हें

 हरिजन  बाबा  भारी  कहा  जाता  है  जिनकी  संख्या  इस  देश  में  करीब  5  लाख  है  भोर  वे  नगरों  के

 बाहरी  क्षेत्रों  में  यदि  हम  इन  समानान्तर  गांवों  को  समात्त  नहीं  तो  इन  अनुसूचित

 जनजातियों  को  जीवन  की  मुख्य  घारा  में  शामिल  करना  aaa  नहीं  होगा  |

 are  gen  के  दीवी  सेमा  में  ज्वार  माटा  पाया  था  ।  कमजोर  वग  के  लोगों  के  समी

 मकान  बह  गए  थे  ।  मकानों  का  निर्माता  करते  समय  वहाँ  यह  योजना  बनाई  गई  है  कि  सभो

 समुदायों
 के  लिए  मकानों  का  निर्माण  पूरी  तरह  सुसंबद्ध  ढंग  से  किया  जाए  ।  भव  हम  देखते  हैं

 कि  वहाँ  कोई  समानान्तर  गांव  नहीं  है  ।  जब  तक  इस  तरह  की  कार्यवाही  नहीं  की  जताती  शौर

 ea  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम  श्रस्पृद्यता  को  समाप्त  नहों  कर  पाएंगे

 eft  गोपाल  रेडडी
 :  बया  धाप  हर  गाँव  में  उबार  भाटा  चाहते  हैं  ?

 भी  कुसुम  कृष्ण  जी  मैं  सारे  देश  में  सामाजिक  ज्वार  me  को  कामना

 करता

 इस  विषय  पर  चर्चा  करते  हुए  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  जब  तक  पुरोहित  बग  के

 रबर  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  होता  तब  तक  हम  किसी  सामाजिक  सुधार  at  का  ote  नहीं  कर

 सकते  ।  लेकिन  मैं  झपने  के  भ्राघार  पर  दावे  के  साथ  कहू  सकता  हू  कि  जब  तक  पुरोहितों

 धौर  घर्माधिकारियों  के  माध्यम  से  समी  लोगों  के  cau  में  परिवर्तन  नहों  होता  तब  तक  सामाजिक

 झसमानताश्रों  को  समाप्त  करना  श्रसंमव  होगा  ।  aa:  देश  के  सभी  वर्गों  झर  सभी  मागों  से  एक

 देवा  ब्याही  जत-भान्दोलन  होना  चाहिए  i  समानता  के  विरूद्ध  संघ  जब  तक  नहीं

 प्स्पुश्पता  समाप्त  नहीं  की  जा  सकती  ।  यदि  इस  तरह  का  प्रान्दोलन  शुरु  नहीं  किया  जाता  है

 तो  किसी  भी  तरह  के  कानून  सामाजिक  समानता  नहीं  ला  सकेंगे  ।
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 19  1980 अनुसूचित
 जातियों  तथा  aga  faa  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 इन  समुदायों  का  fas  स्तर  बहुत  ही  दयनीय  हूं  ।  जनसंख्या  में  अघिकांश  साया
 इन्हीं

 लोगों  की  लेकिन  जिस  तरह  वे  काम  करते  हैं  ate  जो  पारिश्रमिक  उन्हें  मिलता  है  वह  उनकी

 मेहनत  के  अनुकूल  नहीं  है  ।  1961  की  जनगणना  के  कुल  जनसंख्या  में  से  श्रमिक  at

 43  प्रतिशत  है  ।  राष्ट्र  निर्माण  कार्यों  के  लिए  जो  मजदूर  at  भ्र केले  भ्रनुसूचित  जातियों  से  जाता

 है  उसका  प्रतिशत  47.7  है  जबकि  भध्रनुसुचित  जनजातियों  से  खाने  मजदूर  at  57  chara

 1971  की  जनगणना  के  कुल  जनसंख्या  में  श्रमिक  वग  का  प्रतिशत  33  यहाँ  भी

 राष्ट्र  निर्माण  कार्यो  के  लिए  अकेले  अनुसूचित  जातियों  से  कराने  वाला  मजदूर  वर्ग  36  प्रतिशत

 जबकि  भ्रनुसूचित  जनजातियों  में  कराने  वाला  मजदूर  at  38  प्रतिशत  है  ।  इसके  1871  की

 जनगणना  से  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  ग्रनुसूचित  जातियों  से  धराने  वाला  82  प्रतिशत  मजदूर  वर्ग

 केवल  प्राथमिक  क्षेत्रों  से  ही  भ्राता  जसे  कि  खेतिहर  मजदूर  धौर  श्रथेव्यवस्था  के  प्राय  प्राथमिक

 जबकि  भ्रनुसूचित  जनजातियों  से  भाने  वाले  मजदूर  वर्ग  का  92  प्रतिदिन  इन  प्राथमिक  क्षेत्रों

 में  लगा  हुआ  है  |  इससे  साफ  जाहिर है
 कि  हमारे  देश  में  मजदूर  वग  में  कोई  गतिशीलता  नहीं  है

 घौर  हम  मजदूर  वर्ग  का  राष्ट्रीय  भ्र थें  व्यवस्था
 के  विकास  के  लिए  उचित  उपयोग  करने  में

 इस  मथ

 हैं  क्योंकि  हमारी  सामाजि क  व्यवस्था  उस  तरह  की  है  जिसमें  समाज  बटा  garg  i  जब  तक  कि

 विभिन्न  व्यवसायों  में  कार्यात्मक  गतिशीलता  नहीं  हम  अ्रपनी  श्रथंव्यवस्था  के  विकास  के

 लिए  मजदूर  वर्ग  का  श्रघिकतम  उपयोग  नहीं  कर  सकेंगे  ।  उनकी  विवशता  के  कारण

 ध्वजिक  काम  alt  कम  मोहनताने  की  प्रथा  चली  रही  हमारे  यहां  खाद्य  उत्पादन  बहुत

 प्रिक  होने  पर  भी  जिसे  वे  ही  पैदा  करते  वे  लोग  अपना  अनाज  खरीद  पाने  समय  हैं

 क्योंकि  उनके  पास  क्रय  शक्ति  का  ware  है  जिसका  सीधा  सा  कारण  यही  है  कि  उन्हें  भ्र पनी

 मेहनत  के  मुताबिक  पारिश्रमिक  नहीं  मिल  रहा  है  मत  यदि  हम  उनके  विकास  के  लिए  az

 उधर  कुछ  आबंटन  करते  हैं  तो  वही  काफी  नहीं  है  जब  तक  किशेष  आवंटनों  के  साथ  कोई  पृथक

 योजना  निकायन  तब  तक  हम  उन्हें  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  नहीं  कर

 सकेंगे  ।  एक  विशेष  भ्रादिवासी  उप-योजना  यहाँ  मैं  एक  गलत  धारणा  को  दूर  करना

 भ्रघिकांरा  लोग  यह  समझते  हैं  कि  अनुसूचित  जाति  के  लोग  अनुसूचित  जन  जातियों  की  अपेक्षा

 बेहतर  स्थिति  में  हैं  क्योंकि  वे  सामाजिक  जीवन  की  मुख्य-धारा  में  रह  रहे  हैं  ।  यह  धारणा  गलत

 भ्रनुसुचित  जनजातियों  को  प्रस्पुइयता  के  जिस  कलंक  को  नहीं  भोगना  पड़ता  जबकि

 भ्रनुसुचित  जातियों  को  यह  बरख्वाइत  करना  पड़ता  है  ।  इसके  भ्रादिवासियों  को  अपमान

 भ्र ौर
 भ्रष्टाचारों  का  शिकार  नहीं  होना  पड़ता  क्योंकि  वे  अलग-प्रलय  जनपदों  पर  रह  रहे  हैं  ।

 उदाहरण  के  तोर  पर  नागालैंड  भ्र ौर  मेघालय  दो  भ्रादिवासी  राज्य  हैं  चार  भ्रादिवासी  संघ  शासित

 क्षेत्र  §—AVUlAT  दादरा  अर  नागर  मणिपुर  ate  मिजोरम  ।  वहाँ  आदिवासी

 लोग  ऐसे  श्रादिवासी  समाज  में  रह  रहे  हैं  जहाँ  उन  पर  अत्याचार  किए  जाने  की  कोई  जाइए

 नहीं  जबकि  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  सारे  देश  में  बिखरे  हुए  हैं  ।  वे  समाज  में  रहते हैं
 we

 हर  तरह  के  अत्याचार  उन्हें  सहने  पड़ते  हैं  ।  इसलिए  इन  लोगों  को  विशेष  संरक्षण  at

 भ्रावश्यकता

 यह  सोचना  कि  सामान्य  झ्राधिक  विकास  के  लाम  उन  तक  पहुँच  रहे  भ्रामक  धारणा

 है  ।  ofa  विकास  के  सारे  लाभ  हरिजन  वालों  के  प्रवेश  द्वार  तक  पहुँच  कर  रुक  जाते  हैं  ।  यदि

 विद्युतीकरण  कार्यक्रम  ata  किया  जाता  है  तो  वहू  केवल  हरिजन  बस्तियों  तक  ही  पहुँचता  है
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 29,  फाल्गुन  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 ait  वहीं  ठहर  जाता  यदि  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  जाता  तो  उनके  पास  के

 लिए  भूमि  नहीं  कारखाने  बनते  हैं  तो  उनके  पास  निवेश  करने  के  लिए  धन  नहीं  होता  ।

 यदि  उनके  लिए  निवेश  नहीं  किया  तो  उनके  लिए  यह  aaa  नहीं  होगा  कि

 वे  झ्ाथिक  विकास  के  लाभ  प्राप्त  कर  सकें  ।

 1971  की  जनवरी ना  के  भ्रनुसूचित  जातियों  at  साक्षरता  केवल  14.67  प्रतिशत

 जब
 कि  शेष  जनसंख्या  के  संबंध  में  यह  33.80  प्रतिशत  है  ।  गर्त  उन्हें  वास्तव  में  शिक्षित  करने

 के  लिए  काफी  कुछ  किया  जाना  है  ।  जब  तक  दम  उन्हें  साक्षर  नहीं  बनाते  तब  तक  वे  यह  any

 पाने  में  श्रसमथे  रहेंगे  कि  उन्हें  वास्तव  में  कौन  कौन  से  संरक्षण  प्राप्त  संविधान  में  उनके  लिए

 क्या  उपबंध  किए  गए  हैं  ate  उनके  लिए  जितनी  सुरक्षा  शरीर  लाभों  की  व्यवस्था  की  गई  है  वे

 उनका  श्रधघिकतम  उपयोग  कसे  करें  ।  इसलिए  सभी  स्तरों  पर  छात्रवृत्तियों  के  लिए  afar  घन

 भ्राबंटित  किया  जाना  चाहिए  ate  छात्रावासों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ताकि  वे  शिक्षा

 प्राप्त  कर  सकें  ।

 ब्यौरा  देखने  पर  मालुम  होगा  कि  इस  समुदाय  की  बालिका झ्र ों  में  साक्षरता  का  प्रतिशत

 लड़कों  की  wien  बहुत  कम  है  ।  हूँ  प्रोत्साहन  के  रूप  लड़कियों  के  लिए  भ्रघिकाघिक  पृथक

 छात्रावासों  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  ate  उन्हें  श्रमिक  छात्रवृत्ति  दी  जानी  चाहिए  ।

 MIWA  के  बारे  जिस  पर  इस  सदन  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी
 मैं  संविधान  के

 ध्रनुच्छेद  335  पर  बल  देना  चाहूँगा  जिसके
 aaa  विशिष्ट  रूप  से  यह  व्यवस्था  है  कि  भर्ती

 अथवा  पदोन्नति  की  जा  सकती  है  के  भ्रनुरक्षण  का  यथोचित  सम्मान  करते

 ate  ''  के  आवरण  में  इस  उपबंध  की  भावना  का  हरनेक  बार  उल्लंघन

 क  साथ
 m8

 किया  जा  चुका  जब  तक  उपेक्षित  के  खण्ड  को  निकाल

 कर  इस  ध्रनुच्छेद  में  संशोधन  नहीं  किया  तब  तक  न्याय  की  संभावना  से  इन्कार  नहीं

 क्या
 जा  सकता  |

 हमें  इस  बात  की  भी  जानकारी है
 कि  सेवायों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  15  प्रतिश्त  ale  भ्रनुसूचित  ज  जातियों  के  लिए  7.5  प्रतिशत  आरक्षण  at  जो

 व्यवस्था  उसे  भी  राज  तक  पुरी  कार्यरूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 एक  ait  बात  जिस  पर  मैं  बल  देना  यह  है  कि  यदि  कोई  ऐसा  हरिजन

 दीवार  हो  जिसने  लिखित  परीक्षा  बहुत  ऊंचे  wat  से  उत्तरों  की  तो  साक्षात्कार  में  उसे  भी

 झ्रारक्षण  कोटे  में  डाल  दिया  जाता  है  ।  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  यदि  आरक्षण  न  तो

 wa  तक  कोई  भी  हरिजन  उम्मीदवार  श्रेणी  एक  ale  श्रेणी  दो  सेवाशर्तों  में  नहीं  ar  पाता  ?

 यदि  कोई  उम्मीदवार  परीक्षा  में  अच्छा  निकल  रहा  तो  उसे  आरक्षण  कोटे  में  नहीं  रखा

 जाना  चाहिए  ait  उसे  सामान्य  कोटे  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  जो  लोग  इन  उपबंधों  को  सख्ती

 से  लागु  नहीं  कर  रहे  उनके  विरूद्ध  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  कोई  व्यवस्था  न  तब  तक

 न्याय  की  शाद  नहीं  की  जा  सकती  |

 जहाँ  तक  अनुसूचित  जातियों  ate  जनजातियों  पर  अत्याचारों  का  संबंध  जिस  पर

 ata  >
 धना  q  far free  शापा  morn  2 ola  Mery  &  a काफी  चर्चा  भिगो  चुकी  हमने  देखा  है  कि
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 भ्रनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  मंच  1980

 का

 निवारक  alt  पुनर्वास  संबंधी  उपाय  हैं  ।  कुछ  aaa  विशेषकर  जनता  शासन  के  इन

 भ्रत्यं।चांरों  ने  '  संगठित  आक्रमण  का  रुप  ले  लिया  है  ate  जिन  स्थानों  पर  प्रत्या चार  हुए  हैं

 वहाँ  का  दौरा  करने  पर  मैंने  पाया  कि  इनसे  निपटने  के  लिए  ठीक  से  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।

 वे  प्राविधियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करते  हैं  लेकिन  जो  बात  मेरे  देखने  में  are  ag

 यह  है  कि  इन  मामलों  में  was  की  जड़  वह  जमीन  है  जो  श्रीमती  गाँधी  के  शासन  काल  में

 वितरित  की  गई  थी  ।  यदि  हम  ag  भूमि  फिर  से  उन्हें  न  दिला  तो  उनके  साथ  न्याय  नहीं

 होगा  |  भ्रष्टाचारों  के  मामलों  पर  विचार  करत  हुए  आयोग  ने  पुनर्वास  संबंधी  उपायों  के

 भ्र ति रिक्त  विभिन्‍न  निवारक  तौर  दण्डात्मक  उपायों  सुभाव  ठोक  ही  दिया  है  ।

 इन  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  जब  तक  कोई  पृथक  निकाय  नहीं  तब  तक  न्याय

 की  आशा  करना  अ्रसमत्र  है  ।  इन  लोगों  के  लिए  सुरक्षा  की  व्यवस्था  तों  है  लेकिन  उनका  पालन

 कार्यान्वयन  करने  के  बजाय  उल्लंघन  में  ग्रसित  किया  जाता  है  ।  जब  तक  इस  समुदाय
 कें  कल्याण

 संबंधी  उपायों  की  देखभाल  करने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उन्हें  उचित  ढंग  से

 कार्यान्वित  किया  कोई  पृथक  मंत्रालय  नहीं  बनाया  जाए  तब  तक  यह  संभव  नहीं  होगा  कि

 उन्हें  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  तथा  जो  सरक।र  अनुसूचित  जातियों  ate  भ्रनुसूचित  जनजातियों

 के  किनारा  के  लिए  वचनबद्ध  है  उस  सरकार  द्वारा  केवल  उनके  लिए  चलाएं  aq  सभी  विकास

 कार्यक्रमों  के  लाभ  उन  तक  पहुँच  सकें  ।

 मत  इन  व्यक्तियों  के  प्रति  सरकार  कौर  जनसामान्य  के  टिकोण  में  afadat  लाना

 प्रां वच यक  है  अन्यथा  उनकी  सुरक्षा  कौर  उनकी  बेहतरी  के  लिए  संविधान  में  किए  गएं  उपबंधों

 कां  वास्तविक  लाभ  उन  तक  पहुँचना  संभव  नहीं  होगा  |

 श्री  एडुश्नार्दों  फिरो
 )  :

 उपाध्यक्ष  अनुसूचित  जातियों  aT

 भ्रनुसुचित  जन  जातियों  के  जो  प्रतिवेदन  समय-समय  पर  यहां  प्रस्तुत  किए  जाते  झोर  संविधान

 के  वे  उपबंध  जिनके  प्राधिकार  के  श्रन्तगंत  ये  प्रतिवेदन  पेश  किए  जाते  वे  हमारा  उस  राष्ट्रीय

 नीति  की  कौर  इ  गीत  करते  हैं  जिसके  श्रनुपार  गत  दो  दशकों  से  यहीं  श्रूपेंक्षा  की  जाती  रही  है

 किं  मनुष्य  द्वारा  मनुष्य  का  उत्पीड़न  समाप्त  हमारे  यहाँ  उच्च  वर्ग  कें  लोगों  द्वारा  निचले

 वर्गों  का  सदस्य  वर्षों  से  जो  शोषित  होता  रहा  है  वह  समाप्त  शरीर  यही  भावना  हमारे

 धान  में  निहित  है  ate  उसी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  प्रतिवेदन  हमारे  सम्मुख  लाए  जाते

 हैं  ।

 ag  समस्या  सामाजिक  श्रमिक  स्वरुप  की  है  ।  मैं  जोर  देकर  कहना  चाहूँगा  कि  ag  कोई

 कामिक  समस्या  नहीं  है  ।  यह  तो  सामाजिक-श्रमिक  समस्या  ये  लोग  जो  ada  जो

 वंचित  ate  जिन्हें  हम  सामाजिक  रूप  से  हरिजन  कहते  वे  केवल  हिन्दू  समुदाय  में  ही  नहीं

 मैं  अपनी  पूरी  शक्ति  ste  पूरी  साम्य  के  साथ  इस  सदन  में  घोषणा  करना  चाहता  हूँ  कि

 इस  तरह  के  निघन  दयनीय  ae  aaa  लोग  केवल  हिन्दू  जाति  में  ही  नहीं  बल्कि  ara  कामिक

 वर्गो में  भी  हैं  ।

 हुम  उस  संविधान  ate  ऐसी  समाज  व्यवस्था  श्रंथवा  सामाजिक  निदेश  तथा  सरकार  के

 ay  ee =  ai  x  a
 mata  रहत ेहैं  जिसका  कि x  a  रन  |  घ  मे निरपेक्ष  है  we  गा  मग

 Se
 fa  tag  चुका  इंस  परम्परागत
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 26  कानून  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचारें

 उत्पीड़ित  को  समाप्त  करना  चाहती  है  ।  शर्त  मैं  यह  समझने  में  असमथ  भोर  मेरे  नाई

 अनुसूचित  जाति  के  ईसाई  मुसलमान  हैं  प्रौढ़  बौद्ध  ag  समय  पाने  में  gant  हैं"**

 एक  माननीय  सदस्य  :  सिखों  के  बारे  में  क्या  है  ?

 et  झडुश्नाडों  फेलो रो  :  मैं  श्रमी  उनके  बारे  में  भी  हम  इन

 वे
 विशेषाधिकार  नहीं  बे

 उनकी  वजह  से  को  केवल  हिन्दू  ate  सिख  समुदाय  तक

 ही  सीमित  करने  में  निहित  न्याय  को  समय  पाने  में  प्रसाद  हैं  ।

 ma  मैं  सिख  समुदाय  को  समस्या  पर  बोला गा
 ।  कारण  यह  बताया  जाता  है  कि  जाति

 व्यवस्था  केवल  हिन्दू  समाज  में  ही  कि  ईमाई  धर्म  जाति  को  नहीं  fe  इस्लाम  ad  में

 जाति  को  मान्यता  नहीं  है  इसी  ईसाईयों  और  मुसलमानों  में  ग्रनुसुचित  जातियों  के  होने

 का  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  मैं  as  माध्यम  सदन  से  ag  पूछना  चाहता  हू  कि

 हिन्दुद्नों
 के  सिखों  को  भी  भ्रनुसुचित  जातियों  के  रूप  में  संरक्षण  प्रदान  करने  का  श्रीचित्य

 क्या  है  सिख  घर्म  मी  जाति  व्यवस्था  को  नहीं  मनता  ।  हालाँ के  सिख  घर्म  में  जाति  व्यवस्था

 नहीं  इसे  मान्यता  नहीं  फिर  भी  व्यवहार  में  वास्तविकता  इसके  विपरीत  है  ate  जातिगत

 भेदभाव  सिखों  में  मी  है  ।  छत  भ्रनुसूचित  जाति  मूल  के  सिखों  को  मी  यह  संरक्षण  दिया  जाता

 इसलिए  मैं  कहता  हूँ  कि  भ्रनुसूचित  जाति  मूल  के  अन्य  लोगों  को  जो  ईसाई  waar

 इस्लाम  ay  के  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  कहना  चाहूँगा  कि  हमारे  धम-निरपेक्ष  जनतंत्र  में  राज्य  का  इस  प्रदान  से  कोई  संबंध

 नहीं  है  कि  कोन  किस  aa  को  मानता  हे  aaa  किसी  aa  को
 नहीं  मानता  ।  ag  तो  व्यक्तिगत

 मामला  है  कौर  राज्य  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  |  राज्य  का  काम  तो  इस  पर  विचार  करना है

 कि  कहीं  सामाजिक  भेद  भाव  तो  नहीं  हो  wifes  विषमता  तो  नहीं  है  ate  फिर  उन  लोगों

 को  संरक्षण  प्रदान  करना  जिन्हें  इसकी  जरूरत  है  ।  यहाँ  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  मुझे  aa

 से  अपना  सर  चुकाना  पढ़ता  ईसाई  धर्म  के  समी  लोगों  को  इस  बात  पर  शर्म  से  अपना  सर

 चुकाना  पड़ता  है  कि  सिद्धाँत  रूप  में  उनके  बीच  कोई  जाति  व्यवस्था  न  होने  पर  वे  जाति

 व्यवस्था  को  मानते  हैं  भ्रौर  भेदभाव  करते  हैं  |

 मैं  स्वयं  उस  ग्रामीण  निर्वाचन  क्षेत्र  का
 हूं  जहाँ  ग्रनुसुचित  जाति  qa  के  लोगों  की

 बहुतायत  है  ।  उस  क्षेत्र  पौर  उससे  मी  अघिक  दक्षिणा  में  केरल  att  तामील  नाडु  में

 चित  जाति  मूल  के  fag  धर्मी  लोगों  की  जनसंख्या  aga  प्रिक है है
 ।  यहां  तक  कि  हि  के  dha

 क्षेत्र  में  जहाँ  कहा  जाता  है  कि  वहाँ  कोई  भेदभाव  नहीं  स्वर्ण  ईसाइयों  ate  भ्रनुसूचित

 जाति  मूल  के  ईसाइयों  के  लिए  अलग-ग्रहण  बेचे  हैं  ।  हमारे  कब्रिस्तानों  में  उनके  लिए  भिन्न

 व्यवस्था  की  जाती  है  ।  इसी  मुसलमानों  में  भी  हलांकि  मैं  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कह

 सकता  क्योंकि  मैं  मुस्लिम  समाज  को  भलीभांति  नहीं  जानता  daz  शोर  शेख  होते

 धौर  दिया  तथा  सुननी  होते हैं
 ।  यहां  मुसलमान  भाई  बहुत  अच्छे  agar हैं  भ्र ौर  बे

 बहुत  प्रबुद्ध  लोग  मैं  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  यह  तो  उन्हीं  की  ज़िम्मेवारी

 है  कि  वे  माननीय  संसद  के  समक्ष  भवानी  बात  रखें  ।

 मुक्के  नव  बौद्धों  के  पक्ष  में
 प्रबन्ध  कहला  होगा  ।  वे  लोग  को  नही  मानते  |
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  agate  जनजातियों  के
 प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 डा०  प्रम्बेडकर  जाति  प्रथा  के  खिलाफ  थे  me  वे  सामाजिक  एकता  के  महान  सैनिक  लेकिन

 बह  कोई  कारण  नहीं  है  कि  नव-बोद्धों  को  सुविधाएं  न  दी  उनके  लिए  श्रारक्षणा  की

 व्यवस्था  न  को  जाए

 मैं  किर  धपने  ही  गांव  की  बात  लेता  हुं  जहाँ  युवा  मित्र  हैं  जो  ग्रतसुचित  जाति  मूल  के

 लेकिन  शु  कि  वे  ईसाई  हैं  इसीलिए  seg  मेडीकल  कालेजों  में  ae  इन्जीनिर्यारग  कालेजों  तथा

 रोजगार  में  स्थानों  के  रक्षण  की  सुविधा  नहीं  दी  जाती  है  ।  ये  लोग  खेतों  में  कई-कई  घंटे

 काम  कर
 के  मी  प्रयत्न  करते  हैं  कौर  अच्छे  अक  प्राप्त  करते  लेकिन  वे  उच्चतर  शिक्षा

 प्राप्त  नहीं  कर  शरीर  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  भी  डाक्टर  ar  एक  भी  इंजीनियर  उन

 समुदायों  का  नहीं  है  ।  उन्हें  इसी  पददलित  स्थिति  में  रखा  जाता  है  ।  यह  स्थिति  कायम  नहीं  रह

 सकती  |  इसे  बना  नहीं  रहने  देना  चाहिए  कौर  मैं  सरकार  से  प्रभु  करता  हूं  कि  जो

 ara  तथा  सुविधाए  हिन्दू  धम  कौर  सिख  धर्म  के  अनुसूचित  जाती  के  लोगों  को  जाती

 वे लाम  तथा  सुविधाए  ईसाई  aa  अथवा  बुद्ध  धर्म  से  सम्बद्ध  तथा  इन  धर्मों  को  मानने  वालों

 को  मी  दी  जानी  चाहिए  ।  सरकार  कह  सकती  है  कि  ईसाई  कौर  बुद्ध  घर्म  के  भ्र तु सुचित  जाति

 के  लोगों  को  ये  लाभ  दिये  हमारी  जनसंख्या  के  बड़ी  तादात  वाले  इस  अभागे  वग

 लाम  मिलने  चाहिए  ।

 एक  बात  तो  यही  है  कि  उन्हें  भी  लाभ  मिलने  चाहिए  ।  wa  मैं  माननीय  राज्य  मंत्री

 जो  गुजरात  के  यह  बताना  चाहूँगा  कि  पिछली  संसद  के  दौरान  गुजरात  wea  राज्यों

 में  मोची  जसे  लोगों  के  भ्र ति रिक्त  वर्गों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  करने  हेतु  एक  विधेयक  पेश

 किया  गया  था  ।  वह  विधेयक  एक  सीमित  रद्द  दय  के  लिए  लेकिन  उसे  सदनों  की  एक  संयुक्त

 समिति  को  भेज  दिया  गया  था  ate  भ्रमण  वर्गों  के  लोगों  तथा  अनुसूचित  जाति  के  अन्य  वर्गों

 को  ये  सुविधाए  देने  के  व्यापक  seq  पर  विचार  किया  गया  था  ।  इस  तरह  के  लोग  बहुत  हैं  ।

 मेरे  भ्रपने  ही  प्रदेश  गोवा  हिन्दू  समुदाय  के  ही  बहुत  लोग  गौड़  मराठा  समाज  तथा

 भ्रमण  जिन्हें  ये  ara  मिलने  चाहिए  ate  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि

 सूचित  जातियों  को  उपलब्ध  लाभ  गुजरात  में  ही  नहीं  बल्कि  देश  के  भ्रमण  मागों  में  भी  अन्य

 वर्गों  के  लोगों  को  दिए  जाने  के  सवाल  पर  विचार  किया  जाए  ।

 इस  सरकार  विशेष  में  मेरे  पण  विश्वास  है  क्योंकि  यह  वर्मा हत  जातिरहित  समाज  के

 लिए  वचनबद्ध  इसके  धम-निरपेक्ष  सिद्धांतों  को  किसी  ने  चुनौती  नहीं  दी  है  ।  सरकार

 में  भोर  गृह  मंत्री  श्री  मकवाना  मैं  जो  इतने  कम  समय  में  इतना  अच्छा  कार्य  कर  रहे  TU

 भरोसा  रखते  हमें  यकीन  है  कि  इन  समस्याओं  को  हल  किया  जाएगा  ।  ये  समस्याएं  वास्त*+

 fam  हैं  शौर  लम्बे  समय  से  चली  ar  रही  हैं  ।  इसे  यह  न  समय  लिजिए  कि  मैं  किसी  एक  मत

 tae  से  दलील  दे  रहा  ह  ।  यदि  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  बौद्धों  तथा  मुसलमानों  को

 अनुसूचित  जाति  के  लाभ  न  तो  कया  होगा  ?  मणिपुर  श्रादिवासी  मूल  के  हिन्दुओं  को

 ये  लाभ  नहीं  मिल  रहे  केवल  ईसाइयों  को  दिए  जा  रहे  हैं  ।  ये  कामिक  भेदभाव  समाप्त

 होने  चाहिए  शौर  इस  मामले  में  धर्म  का  उल्लेख  सामा  जी-प्राथमिक  हालात  पर  विचार

 करते  हुए  कोई  एक  समान  नीति  अपनाई  जानी  चाहिए  ।

 शिवराज  ato  पाटिल  पीठासीन
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 29  फाल्गुन  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचारों

 ——  ee

 *श्रीकृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  उपाध्यक्ष  मैं  बगला  में  बोलना  चाहे  गा

 हम  यहाँ  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिये  आयुक्त  के  पचीस

 प्रतिवेदन  पर  बहस  कर  रहे  दें  ।  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाह  गा  कि  आजादी  मिलने  के  33  वह

 बाद  मी  हमें  इस  समस्या  का  सामना  करना  पढ़  रहा  यह  पूरे  राष्ट्र  के  लिए  दाम  की  बात  है  ।

 इस  समस्या  को  पक  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  ale  राष्टीय  टष्टिकोण  से  देखा  जाना

 संविधान  संशोधन )  विधेयक  पर  हुई  aga  में  भाग  लेते  समय  मैंने  यह  कहा  था

 जिसका  उल्लेख  cat  कुछ  समय  पहले  श्री  फंलीरो  द्वारा  भी  किया  गया  कि  ये  सुविधा

 नव-बौद्दों  को  भी  दी  जानी  चाहिए  शौर  अनुसूचित  जातियों  के  उन  सब  लोगों  को  मी  किलनी

 चाहिए  जो  ईसाई  बन  गये  हैं  ।  संविधान  संशोधन )
 विधेयक  के  संबंध  में  पहले  पहल

 मैंने  यह  बात  कही  थी  कौर  राज  बहुत  से  सदस्य  वहीं  बात  कह  रहे  हैं  श्री  परुलेकर  ने  भी  मेरी

 बात  का  समान  किया  था  ।

 मैं  aa  मुख्य  विषय  पर  भ्राता  है  ।  हमें  अनुसूचित  हरिजनों  तथा

 आदिवासियों  की  समस्या  का  पूर्णरूपेण  श्रध्ययतन  करना  पड़ेगा  ।  इसके  साथ  बहुत  सो  सामाजिक

 प्राचीन  तथा  भावात्मक  समस्याए  जुड़ी  हुई  हैं  ।  यदि  हम  इस  समस्या  का  अध्ययन  एक  माननीय

 समस्या  के  रूप  में  करें  तभी  इसे  हल  करने  में  सफलता  मिलेगी  ga  प्रतिवेदन  में  ag  बताया

 गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कौर  कुछ  राज्य  सरकारों  को  छोड़  कर  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने

 भ्रायोग  द्वारा  पहले  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया है  ।  मैं  प्रतिवेदन  के  कुछ  wait

 को  यहां  उद्धत  कर  रहा  हू  ।  प्रतिवेदन  के  पहले  ही  पीठ  पर  यह  बताया  गया  है

 कमजोर  वर्गों  की  सुरक्षा  के  सबंध  में  संविधान  के  भ्रनच्छेद  46  में  दिए  गए  ठोस  श्राइन

 सन  फीके  पड़  गये  |  जबकि  कोई  घटना  होती  थी  तो  सार्वजनिक  मंचों  से  तथा  संसद  में  इस  मामले

 को  हर  बार  पहले  से  अधिक  उठाया  जाता  था  walt  इस  पर  इतना  प्रतीक  वाद-विवाद  होता

 था  कि  समस्या  wa  इतनी  अ्रधघिक  गंभीर  हो  गई  है  कि  केवल  आंकड़े  gas  करने  से  काम  चलने

 वाला  नहीं  इसके  बारे  में  मानवीय  सफलता  कौर  राष्ट्रीय  वचनबद्धता  के  रूप  में  वाद-विवाद

 त्र  at  था g

 ag  बात  प्रतिवेदन  में  स्वीकार  की  गई  कुछ  gt  समय  पहले  माननीय  सदस्य  श्री

 चन्द्रजीत  यादव  ने ग्रपने  भाषण  में  खेतिहर  मजदूरों  तथा  बँटाईदारों  के  बारे  में  उद्धरण  दिया  था

 में  उन  उद्धरणों  we  आकड़ों  को  दोहराऊंगा  नहीं  ।  इस  प्रतिवेदन  में  लिखा  है

 भ्रनुसूचित  जातियों  के  290  लाख  कामगारों  में  से  150  लाख  (51.8%)  खेतिहर

 मजदूर  हैं  तथा  80  लाख  (27.9%)  1971  में  काइतकार  Ji’  महोदय  ऐसी  स्थिति  है  ।

 हमारे  देशवासियों  का  यह  सबसे  निर्धन  वर्ग  है  जिनको  दबाया  जा  रहा  है  ate  जिन  पर  राज

 भी  भ्रष्टाचार  किए  जा  रहे  हैं  इस  वाद-विवाद  में  किसी  दलीय  टष्टिकोणा  से  भाग  नहीं  ले

 रहा  ।  लेकिन  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इस  समस्या  को  हल  करने

 के  लिए  अ्रापात  स्थिति  के  दिनों  में  कोई  बीस-सूत्री  या  चौबीस  सूत्री  चार-सो  बीस  सूत्री
 कार्यक्रम  तैयार  किया  था  ।  वे  यह  दावा  करते हैं

 कि  उन्होंने  बन्धुदा  मजदूरों  की  समस्या  को  हल

 कर  लिया  है  ।  लेकिन  इस  प्रतिवेदन  में  जो  लिखा  है
 वह

 मैं  उद्धत  करता  हूँ
 :

 ...  में  दिये  गये  भाषण  के  उग्र  जी  श्रुतविद-का  हिन्दी  रूपान्तर
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 erage  चित
 जातियों  तथा  भ्र तु सुचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  मार्च  ,  1980

 पूर्व  प्रतिवेदनों  में  देश  के  बन्धुदा  मजदूरों  की  समस्या  को  बार-बार  उठाया  गया

 ar  एक  विषय  निकाय  हारा  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  10  में  से  8  ऐसे  राज्यों  में

 जहां  बन्धुदा  मजदूरों  का  पता  लगाया  जा  सकता  बन्धुदा  मजदूरों  की  संख्या  लगभग  20

 लाख  बैठेगा  ।  यदि  बन्धुदा  मजदूरों  का  देश  के  अन्य  मागों  में  मी  पता  लगाया  जाये  यह

 संख्या  बहुत  प्रतीक  ag  जायेगी  |  दूसरो  पोर  1976  जब  बन्धुदा  मजदूर  व्यवस्था  उन्मूलन

 के  लिए  केन्द्रीय  कानून  प्रदत्त  हुए  थे  केवल  1.05  लाख  ही  agar  मजदूरों  का  पता  लगाया

 गया  है  भ्र  उनमें  से  केवल  31.000  को  ही  पुनर्वासित  किया  गया  है  ।''

 सभापति  इससे  ae  पता  लगता  है  कि  aa  तक  केवल  31,000  agar  मजदूरों

 को  ही  पुनर्वासित  किया  गया  है  ate  बहुत  बड़ा  भाग  age  भी  की  feafa  में

 रह  रहा  मैं  agar  ध्यान  इस  प्रतिवेदन  के  एक  अन्य  माग  को  कौर  दिलाना  arg गा

 जिसमें  यह  लिखा  है  :

 को  सिर  पर  ढोने  की  प्रथा  नगरपालिकाग्रों  द्वारा  तत्काल  समाप्त  की  जानी  चाहिए

 भोर  गेर  सरकारी  तथा  नगरपालिका  के  सफाई  कर्मचारियों  को  इस  wig  के  लिए  वैकल्पिक

 उपकरण  दिए  जाने  चाहिए  ।''

 भ्र तथ  इस  प्रतिवेदन  में  यह  बताया  गया  है  कि  कई  नगरपालिका मों  तथा  नगर-निगमों  के

 qd  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  a  भी  ध्यान  सर  पर  मल  ढोना  पड़ता  है  ।  ऐसी  स्थिति  है  ।

 इसके  बाद  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लोगों  की  बेरोजगारी  की

 स्थिति  के  बारे  में  इस  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  :

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  दिक्षित  लोगों  के  बीच  बेरोजगारी

 बढ़ती  जा  रही  यद्यपि  सरकारी  उपक्रमों  जहां  रोजगार  के  श्रमिक  अवसर  हैंਂ

 प्रसारण  आदेशों  को  लागू  करवाये  जाने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  गेर  सरकारी  क्षेत्र

 इन  आरक्षण  आदेशों  के  sada  क्षेत्र  से  बाहर

 उनके  बीच  बेरोजगारी  की  समस्या  अज  भी  बढ़  रही  मैं  सरकार  से  यह  भ्रनुरोध

 करूगा  कि  वह  यह  देखे  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  उनके  लिए  नौकरियों  में  ग्रामीण  की

 व्यवस्था  की  जाये  ।  श्रब  मैं  भूमि  सुघार  तथा  भूमि  वितरण  के  बारे  में  कुछ  बोलू गा
 ।  मैंने  झ्राँकड़ों

 ae के  जरिये  यह  दिखाया  है  कि  इनमें  से  अधिकांश  लोग  खेतिहर  मजदूर  तथा  बँटाईदार  हैं  ।  ड  re

 wa  तक  मकान  के  लिए  afa  नहीं  दी  गई  है
 ?

 मुझ  यह  कहते  हुए  गये  होता  है  कि  कम  से  कम  मेरे  राज्य  पश्चिम

 बंगाल  में  भूमि-सुघार  को  उचित  रूप  से  लागू  किया  गया  वहां  खेतिहर  मजदूरों  को  न्युनतम

 मजदूरी  देने  के  लिए  कानून  द्वारा  व्यवस्था  की  गई  है  alt  बटाईदारों  को  भूमि  के  अधिकारी  के

 रूप  में  aa  कर  लिया  गया  उन्हें  वे  मालिकाना  भ्र धि कार  दे  दिए  गए  हैं  जहाँ  तक  मुझे

 जानकारी  किसी  पौर  राज्य  में  नहीं  दिए  गए  हैं  ।  इसके  अलावा  मेरे  राज्य  में  उनके

 लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  वे  सुचारु  रूप  से  और  दक्षता

 सै  सेती  कर  सकें  ।
 श्री  चन्द्रजीत

 यादव  ने  तरह  बताया  है  कि  20  लाख  एकड़  फालतू  भूमि  में  से

 प्रमी  तक  केवल  25%,  भूमि  का  ही  वितरण  किया  गया  है  ।  केवल  मेरे  राज्य  पश्चिम
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 29  फाल्गुन  1901  )  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 बंगाल  में  ही  8  से  10  लाख  एकड़  भूमि  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  में  विपरीत  की  गई  है  जिनमें

 से  लगभग  95%,  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसू चित  जन-जातियों  के  हैं  ।  जैसा  कि  पहले  बताया

 जा  चुका  है  कि  बटाईदारों  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैकों  से  ऋणी  की  व्यवस्था  की  गई  इस  aes

 में  मैं  यह  बताना  चाहूँगा  कि  गत  दिसम्बर  ake  जनवरी  के  महीनों  में  भ्रनुसचित  जातियों  तथा

 जन-जातियों  की  समिति  के  चेयरमेन  श्री  भोला  पासवान  शास्त्री  जो  दूसरे  aw  के  एक

 माननीय  सदस्य  घटना-स्थल  पर  ही  भ्रघ्ययन  के  लिए  परिचय  बंगाल  की  यात्रा  की  थी  ।

 विस्तृत  जाँच  करने  तथा  घटना-स्थल  पर  ही  अध्ययन  करने  के  बाद  उन्होंने  सरेआम  ag  कहा  था

 कि  देश  में  परिचित  बंगाल  की  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  नेतृत्व  वाली  वामपंथी

 सरकार  ही  एकमात्र  ऐसी  राज्य  सरकार  है  जिसने  वास्तविक  में  भूमि  सुधार  किए  है  जिन्होंने

 भूमिहीन  मजदूरों  थ्रोट  ग्रनुसूचित  जातियों  में  भूमि  वितरित
 की  है  थ्रोट

 जिन्होंने  वंटाईदारों  को  मालिकाना  अधिकार  दिए  हैं  ale  उनके  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  की

 व्यवस्था  को
 है

 ।  माननीय  गांधीवादी  श्री  भोला  पासवान  शास्त्री  ने  खुले  दिल  से  यह  स्वीकार

 किया  था  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  जन-जातियों  के
 लिए  पश्चिम  बंगाल  में  भारतीय  साम्यवादी

 दल  (ato)  के  नेतृत्व  वाली
 वाम  पंथी  सरकार  द्वारा  जो  प्रशंसात्मक  कार्य  किए  गए  हैं  वे  सारे

 देश  में  किसी  अन्य  सरकार  द्वारा  नहीं  किए  गए  हैं  ।  मैं  इससे  गव  का  अनुभव  करता  मैं

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  सभी  राज्य  सरकारो ंसे  यह  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  उस  सरकार  को

 गिराने  का  षडयंत्र  करने  की  बजाय  पश्चिम  बंगाल  की  वाम  पंथी  सरकार  का  भ्रनुसररा  करें  ax

 उसके  कार्य  क्रमों  को  लागू  करें  ।  भ्रापको  ag  संभलना  चाहिए  कि  वे  सीमित  संवैधानिक  तरीके

 से  कितने  प्रगतिशील  कदम  उठा  रहे  भ्रमण  विष॑यों  को  लेने  से  पहले  मैं  आपको  ध्यान

 दस
 प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  चार  की  शोर  दिलाऊ गा  जहां  यह  कंदा  गया  है  :

 पर  किए  गए  भ्रष्टाचारों  के  बारे  में  गृह  मंत्रालय  द्वारा  किए  गए  एक

 भंध्ययन  से  पता  च  लता  है  कि  1974  से  1976  की  भंवरी  के  दोरान  भ्रनुसचित  जातियों  के  लोगों

 पर  किए  गए  अ्रंत्याचारों  में  41  प्रतिशत  की  बद्धी  हुई  ati  लेकिन  जुन  1975  से

 1976  तक  की  अवधि  स्थितिਂ  की  safe  यह  स्वीकार  किया  जाता  है  कि

 स्थिति  के  दौरान  मी  हरिजनों  तथा  प्रनुसूचित  जातियों  के  लोगों  पर  किए  गए  अत्याचारों  में

 41%  प्रतिशत  की  dfe  हुई  थी  ag  तथ्य  इस  प्रतिवेदन  में  दर्ज  है  ।  मैं  अरब  आपको  ध्यान  दूसरे

 पहलू  की  ae  दिलाई
 गा

 ।  प्रतिवेदन  में  यह  गया है
 कि  ब्युरो  श्राफ  पब्लिक  एक्टर

 प्राइजिज  से  यह  पता  करना  संभव  नहीं  ग्रा  था  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  को  कितना  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  रहा  था  ।

 दरअसल  बी.पी  इस  बारे
 में

 रुकावटें  पैदा  कर  रहा  है  ।  मैं  प्रतिवेदन  में  से  एक  उद्धरण  देता  द

 म्रत्यधघिक  प्रायासों  ae  बार-बार  याद  दिलाने  के  बावजूद  सरकारी  सेक्टर  के

 उपक्रमों  में  प्र नू सूचित  जन-जा
 तियों

 के  प्रतिनिधित्व  से  संबंधित  vias  ब्यूरो  श्राफ  पब्लिक  एक्टर

 प्राइजज  द्वारा  हमें  उपलब्ध  नहीं  कराये  गये  ।  एक  ऐसे  संवैधानिक  प्राधिकरण  जिर  पर

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  किए  गंए  प्रावधानों

 की  जाँच  का  दायित्व  सौंपा  गया  पूछे  गये  प्रश्नों  के  प्रति  द्वारा  उदासीनता  का  ea

 झपनाया  जाना  बहुत  खेद  की  बात  हैं  ।,
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 19  1980

 भरतुमूचित

 जातियों  तथा  श्रनुतू चित
 जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 यह  कितनी  खेद  जनक  स्थिति  a  । eee 1 WF विषयों को  लेने  से  पहले  सभापति  में

 भ्रामक  ध्रौर  आपके  जरिये  इस  सदन  तथा  पूरे  देश  का  ध्यान  इस  प्रतिवेदन  में  दी  गई

 एक  प्रत्य  बात  को  are  दिलाई  गा

 तथ्य  के  रोजगारों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों

 के  लिए  area  से  संबंधित  भारत  सरकार  की  नीतिया  तथा  आदेश  वही  नीं  हैं  जो  राज्य

 सरकारों  के  हैं  ।  राज्य  सरकारों  ने  अलग-प्रबल  नीतियों  का  अनुसरण  किया  है  ।  जबकि

 संघ  सरकार  नेल्लोर  a ferantar  राज्यों  ने  इस  बारे  में  कोई  भी  कानून  नहीं  बनाये  हैं  ।  तीन

 राज्यों  ने  प्रसारण  संबंधी  कानून  बनाये  जबकि  कुछ  राज्यों  ने  पदोन्नति  से  मरे  जाने

 वाले  पदों  में  आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  कुछ  राज्य  इस  बारे  में  संघ  सरकार  से  मी

 भागे  चले  गये  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कानून  द्वारा  पदोन्नति  से

 भरे  जाने  वाले  तन  तक  के  पदों  में  भी  ध्रारक्षण  की  व्यवस्था  की  है  जबकि

 भारत  सरकार  में  यह  आरक्षण  केवल  न्युनतम  ग्रुप  तक  ही  है  ।

 इस  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  fe  चिप  बंगाल  सरकार  ही  एक  ऐसी  सरकार  है  जिसने

 के  वेतन  वाले  पदों  में  कानून  के  जरिये  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  है  ।  यहाँ  तक  कि

 भारत  सरकार  ने  भी  केवल  ग्रुप  तक  के  पदों  में  हो  ग्रामीण  का  किया  gar

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  उत्थान  के

 लिए  भ्रमित  प्रयास  कर  रही है  ।  परिचय  बंगाल  में  सरकार  ने  प्रजा  तथा

 ध्वजा  के  लोगों  भ्रादिवासियों  ate  भ्रमण  कमजोर  वर्गों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  एक

 वित्तीय  निगम  को  स्थापना
 को  है  ।  ये  लोगों  को  ग्रामीण  तथा  घरेलू  उद्योगों  को  स्थापना  कंरने

 में  सहायता  देरहे  हैं  ।  मैं  TITHt  बताता  हूँ  कि  हम  वामपंथी  तथा  कम्यूनिस्ट  इस  समस्या  को  किस

 टष्टिकोण  att  किस  पहलू  से  देखते  हैं  ।  हमारा  विचार है  कि  श्रनस चित  जातियों  तथा  भारी  वासियों

 को  उचित  महत्व  दिया  जाना  इस  संद  में  मैं  ag  उल्लेख  चाहूंगा  कि

 त्रिपुरा  की  वामपंथी  सरकार  ने  आदिवासी  लोगों  के  उत्थान  को  ध्यान  में  रख  कर  त्रिपुरा

 में  एक  स्वागत  आदिवासी  जिला  बनाया  किसी  अन्य  राज्य  में  ऐसा  नहीं  gar  है  ।

 महोदय  हम  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  अल्प-संख्यक  भाषियों  को  भी  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ।  नेपाली

 भाषा  के  लिए  एक  अकादमी  स्थापित  की  गई  आदिवासियों  संधालों  को  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  हमने  उनकी  संधाली  लिपी  को  मान्यता  दे  दी  जो  किसी  कौर  राज्य

 में  नहों  किया  गया  है  ।  अपने  संविधान  के  are  तथा  उसकी  सीमा  के  भीतर  ही  हम

 सावजनिक  पुरोहित  को  ध्यान  में  रखकर  इन  तरीकों  से  कार्य  करते  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  धर्म  किसी  भो  व्यक्ति  का  अरपना  निजी  मामला  है  ।

 aa  भी  समाज  में  झन सचित  आदिवासी  कौर  श्रस्पद्यता  शादी  क्यों  विद्यमान  हैं
 ?

 वे  इसलिए  विद्यमान  हैं  क्योंकि  जिस  व  के  हाथ  में  शासन  चलाने  की  शक्ति  वह  at  हमेंशा

 ध्यान  स्वार्थों  को  बनाये  रखने  के  लिए  तथा  लोगों  का  वीं-शोषण  करने  के  लिए  धर्मं  ate  afar

 मावनाशओं  को  इस्तेमाल  करता  रहा  है  ।  भ्रस्प्यता  का  निवारण  इसलिए  नहीं  गया है

 क्योंकि  हम  सामन्तवादी  दृष्टिकोण  से  चलते  रहे  हैं  ।  यदि  fas  संवैधानिक  सुरक्षा  प्रदान  करके
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 हम  पूंजीवादी  पोर  सामन्तवादी  राज्य  भ्रथंन्यवस्था  का  निर्माण  करने  का  प्रयाप्त  करते  रहेंगे  तो

 इस  समस्या  का  कभी  मी  समाधान  नहीं  होगा  ।  इसलिए  हमें  बेईमान

 प्राथमिक  सरकारी  ढांचे  को  पूरा  तरह  समाप्त  करना  होगा  ।  क्योंकि  यह  भ्रादमो  द्वारा  aaa  के

 शोअरा  पर  आघारित  है  ।  श्रावस्यकता  राज  इस  बात  की  है  कि  हम  एक  नया  राज्य-ढाँचा  खड़ा

 कर  झ्रोर  मानव  समानता  तथा  सभी  के  लिए  समान  भ्र घि कार  भोर  समान  भावसार  का  celery

 अपनायें  |  केवल  तभी  हम  भ्रस्पुब्यता  तथा  ऐसी  wea  बुराइयों  को  दूर  कर  जो

 सारे  राष्ट्र  के  लिए  16:  की  बातें  है  प्रो  ये  बातें  राष्ट्र  के  नाम  पर  धब्बा  हैं  ।

 अनाज  हमारे  दे दा वासियों  का  पाँचवाँ  हिस्सों  पशु भों  जेसी  उप-मानवीय  दशा  में

 जीवन  व्यतीत  कर  रहा  एक  किसान  मी  aga  गाय  बेलों  को  इससे  घरलचिक  स्नेह  ate  प्यार

 से  रखता  हैं  ।  वह  प्रपने  प्रो  को  पोषक  भ्राता  देने  के  लिए  सुबह  बाद  बजे  उठता  है  afer

 हम  क्या  करते हैं
 ?  हमने  बेलची  भोर  कई  अन्य  स्थानों  पर  देखा  है  कि  परिजनों  को  जिसदा

 जला  दिया  गया  ।  इम  भूमिका  में  crag  जा  रद्दी  वर्ग मेद  तथा  रंगभेद  की  नीति  के  खिलाफ

 भ्रातृज  बुलंद  करते  हैं  ।  लेकिन  हमारे  धपने  ke  में  at  भेद  पर  ध्राघारित  समाज  में  हमारे  देस

 वासियों  का  पाँवाँ  दट्विस्सा  पशुओं  की  तरह  जीवन  व्यतीत  कर  रहा  है  ।  इस  स्थिति  पर  हम  सभी

 के  सिर  शर्म  से  ya  जाने  चाहिए  ।  मैं  कहता  हैं  कि  हमें  समग्र  कौर  व्यापक  टिकोण

 भ्र पना ना  होगा  ।  यदि  हम  बेईमान  प्राचीन  तथा  राज्य किय  ढांचे  को  समाप्त  करके

 एक  नये  ढाँचे  का  निर्माण  जो  समता  भोर  सबके  लिए  समान  भ्र घि कार  पर  ध्राधारित  हो

 भोर  काम  के  भ्र घि कार  को  एक  मूल  भिकारी  के  रूप  में  संविधान  में  शामिल  awd  तभी  हम  इस

 बुराई  को  दूर  करने  में  प्रगति  कर  सकेंगे  ।  इसलिए  urey  हमें  एक  दूसरे  पर  राजनीतिक  गंदगी

 उद् घालना  छोड़  दें  ।  भाइये  हम  army  सभी  राजनीतिक  सभी  मजदूर  सभी  yaw

 धौर  सभी  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  प्रतिनिधियों  कौ  एक  गोल

 मेज  सम्मेलन  बुलायें  ।  भाइये  हम  सब  मिलकर  खुले  दिल  सै  धौर  गंभीरता  थे  इस  aaa

 समस्या  का  हल  पढने  का  प्रयास  करें  |  प्रस्पृद्यता  निवारण  के  लिए  समय  बद्ध  कार्यक्रम  के  साथ

 एक  श्रास्दोलन  चलाना  जी  यह  इस  प्रतिवेदन  में  at  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  ag  कटा

 था  कि  Sag  के  भीतर  भ्रस्पुद्यता  को  दूर  कर  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  ऐसा  कैदी  gare  ?

 जसे  वर्ष  बीतते  गये  हैं  यह  समस्या  भोर  प्रतीक  जटिल  होती  चली  गई  है  ।  TR  श्रद्धा  है  कि

 यदि  भ्रमण  सभी  राज्य  सरकारें  पौर  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले

 झ्रच्छे  कायें  का  भ्रूण  करेगी  जो  ag  संविधान  की  सितारों  के  मीतर  ही  कर  रही  तो  यह

 समस्या  बहुत  हृद  तक  हल  हो  सकती है
 ।  भूमि  को  भूमि  सुधारों  के  जरिये  भूमिहीन  मजदूरों  तथा

 बँटाईदारों  में  बाँट  दिया  जाये  शीर  रों  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  gat  से  ऋण  की  व्यवस्था  कर

 दी  जाये  ।  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरो  निर्धारित  कर  दीजिये  ।  नगर  पालि काश ों

 तथा  निगमों  के  age  al  के  कर्मचारियों  को  aoa  सिर  पर  मल  ढोने  के  काम  से  मुक्त  कर

 दिया  जाये  ।  हमारे  देश  का  प्रत्येक  नागरिक  के  नाम  से  जाना  जाना  न  कि

 हरिजन  या
 अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  भोर  नहीं  बंगाली  या  श्रसमिया  के  कप  ससी  को

 पुकारा  जाना  चाहिए  शौर  सबका  श्रादर  किया  जाना  चाहिए  ।  गर-भ्रसमियों  को  कब

 असम  से  निकाला  जा  रहा  ag  कितनी  शर्म  की  बात  है  ।  यदि  हम  समग्र  दृष्टिकोण  नवदीं  अपना

 185



 ध्रबुबचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  1908

 यदि  हम  समी  प्रकार  के  प्रत्या चार  शोषण  तथा  ज्यादतियों  के  खिलाफ  एकजुट  होकर

 आंदोलन  नहीं  छेड़  सकते  तो  हम  इस  समस्या  को  समूल  नष्ट  नहीं  कर  सकते  ।  मैं

 जाति  के  लोगों  के  दु:ख  से  aval  तरह  परिचित  हू  ।  कई  नेता  ag  कहते  हैं  कि  उनकी  समस्या

 को  हमन  करने  का  उपाय  जाति  संघर्ष  है  ।  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  मेरा  विचार  है  कि  हमें

 संघर्ष  छेड़ना  हम  देगते  हैं  खेतिहर  कारखानों  मजदूरों  mie  में  करोड़ों

 ऐसे  लोग  हैं  जो  भ्नुसचित  जातियों  के  नहीं  हैं  फिर  भी  उनका  ow  किया  जा  रहा  इस

 लिए  हमें  संयुक्त  वर्ग  संघर्ष  छेड़ना  होगा  star  कि  हमने  परिचय  बंगाल  में  किया  है  ।  हम  देखते हैं

 कि  उसर  मध्य  हरियाणा  शादी  में  हरिजनों  पर  प्रत्या चार  किए

 गए  हैं  ।  लेकिन  ऐसे  मामले  परिचय  त्रिपुरा  तथा  केरल  में  देखने  को  नहीं  मिलते  ।  ऐसा

 क्यों  स्वतंत्रता  araad  के  साथ-साथ  हमने  भस्पृद्यता  शादी  के  खिलाफ

 भी  राजा  राममोहन  स्वामी  विवेकानन्द  भारी  के  नेतृत्व  में  संघर्ष  किया  हैं  ।  वामपंथी

 झाग्दोलन  तथा  माक्सवादी  gray  का  परिचित  बंगाल  केरल  में  भ्रमित  प्रचार  है  ।  इसी  के

 कारण  हम  पर्चम  बंगाल  में  संघर्ष  द्वारा  भरपूश्यता  का  निवारण  कर  सके  हैं  ।  मैं  भ्रमण  समी

 राज्यों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  भ्रनुरोध  sem  कि  वे  दलगत  सम्बन्धों  को  छोड़कर  हमारे

 हारा  रखे  गए  उदाहरण  का  पभ्रनुसरणा  करें  ।  यदि  ड्राप  वास्तव  में  गरोबी  दूर  करना  चाहते

 यदि  org  इस  बारे  में  गंभीर  हैं  तो  भाप  इस  देश  को  समाजवादी  देश  घोषित  कर  दें

 धाप  यह  घोषणा  कर  दें  fear  इस  देश  के  लिए  एक  समाजवादी  संविधान  बनायेंगे  ।

 धाप  पह  घोषित  करदें  कि  धम  एक  व्यक्तिगत  मामला  जाति  एक  व्यक्तिगत  विषय

 होगा ।
 मैं  आप  सब  को  यह  टष्टिकोणा  अपनाने  ales  समय-बद्ध  कार्यक्रम  के  साथ  इस  बुराई

 के  खिलाफ  संयुक्त  तथा  एक  जुट  होकर  dad  करने  के  लिए  ध्रामंत्रित  करता  हूँ  ।

 महोदय  ।

 थ्रो  सन् दर  सिह  सभापति  आपने  इनको  इतना  ज्यादा  समय  दिया

 है  |  परब  भाप  gh  मौका  ताकि  मैं  उनकी  बातों  का  जवाब  दे  सकू  ।

 सभापति  महोदय  :  ag  समय  उनकी  पार्टी  को  wiafea  है  कौर  सदस्य  उस  समय  में

 बोलने  के  हकदार हैं  ।

 झाप  कृपया  यह  देख  लें  कि  भारतीय  साम्यवादी  दल  (Ato)  को  30  मिनट  का  समय

 आबंटित  है  धौर  वे  30  मिनट  ही  बोले  हैं  ।

 श्री  हासिल  मकवाना

 at श्री  सुन्दर  gh  बोलने  का  मौका  मैं  ag  बोले  उसका  जवाब  दूगा  |

 सभापति  महोदय  :  श्राप  कल  बोलिएगा  ।  saga  करके  उनकी  बात  का  जवाब

 दीजिएगा  ।

 भाप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |  कृपया  उन्हें  बोलने  दें  ।

 थो  नरसिंह  मकवाना  :  सभापति  माननीय
 गृहमंत्री

 ने  जो  रिपोर्ट

 सभा-गृह  में
 पेशा

 की  उसके  बारे  में  में  aaa  विचार  रखना  चा इता हूं  Pre

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  उस  ate
 को

 भमिरिचित  स्थिति  को  देखते  हुए  संसदीय  क्येभन्तरी
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 a  वहाँ  होना  चाहिए  ।  उन्हें  नियमित  करने  के  लिए  वहा  कोई  नहीं  हैं  ।  दर  एक  भ्रामक

 हो  रहा  मैं  समझता  हू  कि  श्री  मकवाना  इस  विषय  को  उस  विषय  के  प्रभारी  केबिनेट  मन्त्री

 से  मी  fat  अच्छी  तरह  सम्मान  सकते  हैं  ।  लेकिन  संसदीय  कार्य  मन्त्री  को  कम  से  कम  वादों

 उपस्थित  तो  रहना  चाहिए'**

 सभापति  महोदया  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सुचित  कर  दूँ  कि  सदन  के  सदस्य  एक

 दूसरे  को  नियंत्रित  नहीं  करते  ।  यह  कार्य  पीठासीन  अघिकारी  का  get  माननीय  सदस्य  भ्र पना

 भाषण  जारी  रखें  |

 श्री  नरसिंह  मकवाना  :  इस  रिपोर्ट  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  aaa  विचार  रखें  हैं  ।

 इनके  साथ  प्र सहमत  होने  का  तो  कोई  सवाल  नहीं  है  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  यह  जो  रिपोर्ट  भाई

 है  उसको  बराबर  तफसील  से  देखा  जाए  तो  हमारा  यह  विश्वास  है  कि  जिन  उसूलों  पर

 हम  खड़  हैं  उन  मसलों  से  हमारा  विश्वास  डिंग  जाता  खास  तौर  से  महात्मा  गाँधी

 ने  इस  देश  के  लोगों  को  जो  सिखाया  कौर  इस  देश  के  ata  लोगों  को  उन्होंने  जो

 वचन  दिया  ag  32  साल  की  भ्राजादी  के  बाद  भी  पुरा  नहीं  हो  रहा  है  ।  हर  साल  लोक  सभा  के

 इन्दर  ऐसी  रिपोर्टे  पेश  की  जाती  उसके  ऊपर  चर्चा  होती  मगर  सरकार  को  तरफ  से  जो

 कदम  उठाए  जाने  चाहिए  वह  नहीं  उठाए  जाते  दर  साल  यह्  जो  कमिश्नर  हैं  ag  रिपोर्ट

 पेश  करते  हैं  ।  वह  बहुत  से  सुभाव  मी  रखते  हैं  ।  मगर  उन  सुल्तानों  पर  पूरा-पूरा  aaa  नहीं

 होता  है  ।  wat  समा-गह  जिस  रिपो  पर  विचार  कर  रहा  है  उसको  तफसील  से  देखें  तो  हमें  कया

 है  ?  इस  रिपोर्ट  के  भ्रमर  देश  के  गरीब  लोगों  att  हरिजनों  पर  पिछले  तीन  सालों  के

 इन्दर  जो  अत्याचार  हुए  उसका  पुरा  इतिहास  है  ।  हिन्दू  समाज  के  लिए  ag  बड़ी  है

 बड़े  कलंक  का  टीका  है  ।  इस  टीके  को  खत्म  करने  के  लिए  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  झोर

 इस  समा  गई  की  मी  जिम्मेदारी  ऐसा  मैं  मानता  gt  कमिश्नर  ने  जो  सुभाव  दिए  हैं  वह  qua

 दिये  हैं  वह  सुभाव  सिंह  कागज  में  भीर  फाइल  में  ही  रहते  उन  पर  कमल  नहीं  होता  है
 ।

 मिसाल  के  तोर  पर  मैं  बताना  चाहता  पिछली  रिपोर्ट  के  geat  कमिश्नर  ने  सुभाव  दिया  था

 कि  जो  खानगी  उद्योग  aes  ब्यापार  उस  के  इन्दर  मी  हरिजन  और  भ्रादिवासियों  के  लिए

 नौकरी  में  परसेंटेज  तय  होना  चाहिए  |  मुझे  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उद्योग  मंत्रालय

 ने  इस  बात  को  श्ररुवीकार  उन्होंने  इससे  इनकार  किया  उन्होंने  az  कहा  कि  इसके  लिए  तो

 खानगी  उद्योगों  के  साथ  मिल  कर  कोई  रास्ता  निकालना  चाहिए  ।  इस  लिये  मेरा  ag  कहना  है

 कि  इसके  बारे  में  कोई  कानून  नहीं  अपनाए गे
 ale  कानून  में  तब्दीली  नहीं  करेंगे  तो  कुछ  होने

 बाला  नवदीं  कोई  मी  भादमी  जिसके  अन्दर  खुन  है  बहू  इस  रिपोर्ट  को  पढ़  गा  तो  उसकी  utat

 से  आंसू
 के  सिवाय  भोर  कुछ  नहीं  निकल  सकता  है  ।  भाप  वालों  में  भ्रष्टाचार  पारस

 बीघा  में  पिपरा  में  gar,  बढ़  या  में  पूर्णिया  में  gars  इस  तरह  77,  78  ate  79  के

 को  बाप  देखें  तो  ये  ध्रत्याचार  के  वर्ष  हैं  |

 सारे  देव  में  कोई  मी  राज्य  ऐसा  नहीं  है  जो  यह  कह  सके  कि  हमारे  यहां  यह  नहीं  हो  रहा

 है  ।  पशिचम  बंगाल  के  माननीय  सदस्य  श्रमी  यहां  पर  बोले  मगर  उनके  राज्य  में  मी  यह  जुल्म  हो

 रहे  हैं  ।  इस  तरह  से  इस  देश  का  कोई  राज्य  सनौर  डिस्ट्रिकट  बाकी  नहीं  है  जहां  पर  जुल्म  नहीं  हो

 रहे  हों  are  टूम  इस  रिपोर्टें  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  तो  हमें  इसके  लिए  कुछ
 तय

 करना  वाहनो ं॥
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 1980
 भ्रूण चित

 जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  मान

 सबसे  बड़ी  gw  की  बात  यह  है  कि  जब  हरिजनों  पर  जुल्म  होते  हैं  तो  सरकार  की  तरफ  खास

 तौर  पद  पुलिस  की  तरफ  से  जो  इन्तजाम  होना  चाहिए  भोर  मदद  मिलनी  चाहिए  वह  at

 पिलती  बहुत  सारे  केकेज  में  तो  हरिजनों  पर  जो  जुल्म  होते  हैं  उनके  लिए  पुलिस  ही

 जिम्मेदार  होती  है  ।  इसके  बारे  में  सरकार  की  तरफ  से  जो  मी  जवाब  दिया  जाए  वह  प्लग  बात

 है लेकिन  जो  स्थिति  हे  वह  बहुत  ही  गम्मीर  शरारा  में  1978  में  क्या  हरिजनों  का

 wat  क्या  गुनाह  था  ?  उन्होंने  fag  डा०  अम्बेडकर  के  नाम  पर  जुलूस  निकाला  था  लेकिन  वहां

 पर  हरिजनों  को  मारा-पीटा  गया  भीर  पुलिस  ने  मी  गोलीबारी  किया  ।  तो  इसके  लिए  कोई  रास्ता

 निकालना  चाहिए  ।  महात्मा  गांघी  भोर  सरदार  पटेल  के  राज्य  गुजरात  में  भी  हरिजनों  पर

 धरवाला  हुए  हैं  |  ऐसा  क्या  हो  रहा  इसके  बारे  में  हमें  सोचना  चाहिए
 ?

 सन  1977  में  जब  सरकार  बदली  तो  उस  समय  ag  gar  चली  कि  हरिजनों  का  सुख

 wer  करो  |  सारे  aa  में  परिजनों  के  खिलाफ  एक  वातावरण  तयार  ्र  जिसकी  वजह  से  सारे

 देश  में  हरिजनों  की  पिटाई  हुई  भोर  उनको  जमीनें  छीनी  इसको  रोकने  के  लिए  हमको

 बिचार  करमा  चाहिये  ।  हमको  लगता  है  कि  हरिजनों  पर  जो  प्रत्या चार  हो  रहे  हैं  उसकी  पहली

 बजह  है  छुआछूत  ।  कमिश्नर  ने  मी  इस  रिपोर्ट  में  कबूल  किया  है  ate  कहा  है  कि  पहला

 कारण  हसर  कारण  यह  है  कि  जहां  पर  हरिजन  मजदूरी  करते  हैं  ale  प्रगति  पूरी  पगार

 माँगते  हैं  तो  वहाँ  पर  उनको  पिटाई  होती  है  ।  वहां  पर  हरिजनों  को  मजबूर  किया  जाता  है

 जमीदारों  की  तरफ  कि  बिना  मजदूरी  के  वे  जमीदारों  के  खेतों  में  काम  करें  ।  जहाँ  पर  हरी  जनों

 को  छोटी-छोटी  जमीनें  मिली  मी  हैं  वहां  उनसे  वह  छीनी  जाती  हैं  ।  भ्रमर  देश  में  पिछले  तीन

 सालों  का  सर्ब  क्या  जाए  तो  हजारों  लाखों  एकड़  जमीन  हरिजनों  से  छीन  लों  गयी  है  भोर

 उबको  मारा  पीटा  गया  है  ।  यह  उनपर  जुल्म  दोने  का  तीसरा  कारण  है  ।

 चौथा  कारण  यह  है  कि  जहां  कहीं  हरिजनों  में  खुबसूरत  बहन  भोर  बेटियाँ  हैं  वहाँ

 पर  उनके  साथ  ध्रत्याचार  बलात्कार  होता  सरकार  इसको  रोक  नहीं  पाती  है  ।  डीबोयर  सी

 को  वजह  से  था  किसी  att  वजह  से  सरकार  पर  दबाव  जाता  चाहे  यह  सरकार  हो  या  कोई

 दूसरी  सरकार---लेकिन  पिछले  तीन  सालों  में  हरिजनों  पर  जो  प्रत्या चार  हुए  हैं  उनको  गरीब

 wren  भोर  हम  लोग
 भूल  नहीं  सकते  हैं  देश  के  कोने-कोने में  लोगों के  मन  में  यह  बात  बैठ

 गयी  है  कि  पुलिस  परिजनों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकती  है  ।  इसलिये  जैसा  कि  श्री  चन्द्रजीत  यादव

 बे  सुकून  दिया है  कि  इन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  खास  झ्र दाल तों  का  निर्माण  किया

 जाए  ।

 थो  सुंदर  सिह  सभापति  मेरा  प्वाइन्ट  श्राफ  भीतर  है  ।  माननीय  सदस्य  जो

 बातें  कहू  रहे  हैं  वहू  बातें  तो  हम  लोग  रोज  ही  कहते  हैं  कि  हरिजनों
 के

 साथ  अत्याचार  हो  रहे

 gt  तो  इसके  लिए  हल  निकालना  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  प्वाइन्ट  साफ  धार  तो  प्रोसीजर  के  सम्बन्ध  में  होता  है  ।  यह  प्रा पका

 प्वाइन्ट  ग्राफ  डिसाडर  है  |

 सबसे  बड़ी
 रूख  की
 aot

 ष्  नरसिंह  मकवाना  की  बात  यह  है  faa—fergrara  की  राजधानी

 से  40  किलोमीटर  नजदीक  कंझावला  गांव  में  हरिजनों  पर  क्या  हो  रदा  है
 ?

 हरिजन
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 29  फाल्गुन  1901  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचारें

 वहाँ  से  गांव  छोड़कर  भागना  चाहते  हैं  क्योंकि  वहाँ  पर  उनकी  सलामती  नहीं  है  ।  वहाँ  के  लोग

 बड़े  पसे  वाले  हैं  ate  बे  हरिजनों  को  मार  रहे  हैं  ।

 20  1979  को  कुछ  गांवों  के  बड़े  बड़े  लोगों  ने  श्री  चरणासिहद  का  नारा

 लगाकर  जलूम  निकाला  भोर  हरिजनों  के  खेत  को  उजाड़  हरिजनों  को  उनके

 खेतों  में  जो  माल  पड़ा  था  उनको  खत्म  कर  दिया  भ्र  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकी  ।  राज  गाँवों

 के  अन्दर  हरिजन  जिन्दा  मगर  जिन्दा  नहीं  हे  ag  मुर्दा  उनके  रक्षण  के  लिए  कोई  समुचित

 व्यवस्था  नहीं  है  |

 पिछले  चुनाव  के  प्रकार  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ale  कांग्रेस  पार्टी  को  पार  बहुमत

 मगर  मुझे  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उन  चुनावों  में  देश  के  कई  मागों  के  इन्दर

 हरिजनों  को  वोट  डालने  नहीं  दिया  गया  ।  जो  देश  के  नागरिक  हैं  वे  पिछले  में  भ्रपने  मत

 का  उपयोग  नहीं  कर  सके  ।  इन  चीजों  को  दूर  करने  के  लिये  हमारी  सरकार  को  कुछ  सोचना

 चाहिए  ।  जहां  तक  कानून  भोर  व्यवस्था  को  सम्मालने  का  प्रदान  यह  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार

 को  गरोब  लोगों  आदिवासियों  को  हरिजनों  की  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  को  है

 लेकिन  इन  मसलों  में  राज्य  सरकार  कुछ  नवदीं  कर  पाती  हैं  या  वे  जानबूझ  कर  नवदीं  करती  हैं  ।

 ऐसी  हालत  में  मेरा  भ्रापके  द्वारा  मन्त्री  जी  से  विनम्र  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  विधान  के

 भ्रादिवासियों  कौर  गरीब  लोगों  को  जो  ufaarz  दिये  गये  उनकी  सुरक्षा

 के  लिये  कदम  उठाने  चाहिये  ant  इस  प्रकार  के  कदम  नहीं  उठायें  जायेंगे  तो  वहाँ  के  गरीब

 लोगों  mt  हरिजनों  के  भ्रमर  विश्वास  भोर  हिम्मत  पेदा  होने  वाली  नहीं  है  ।  बहू  मो  मैं  ae
 के

 धर्म  से  मन्त्री  महोदय  को  कहना  चाहता

 इस  प्रनुसूचित  जाति  घोर  जनजाति  की  रिपोर्टे  पद  कमीशन  मे  जो  ग्यारह  सीमा  रीलें

 को  सुभाव  रखे  उन  सुझावों  को  सरकार  कितना
 स्वी

 कार  करती  इस  बात  का
 स्पष्ट  करण

 मन्त्री  जी  करेंगे  तो  बहुत  weal  होगा  ।  सुभाव  नं०  पांच  पर  यह  कहां  गया  है  कि  हरिजनों  पथ

 भ्रष्टाचार  हों  रहे  उनकी  जमीन  छीन  गयी  उनकी  माँ-बहनों  की  इज्ज़त  लूटी  जा  श्टटे

 ऐसे  केसों  के  मैं  मन्त्री  जी  से  उम्मीद  करता  हू  कि  वे  एक  स्पेशल  garg  ताकि

 उन  केसों  को  जल्दी  से  जल्दी  हल  किया  जाए  ॥

 बहुत  से  लोगों  ने  हरिजनोत्थान  के  पूरे  में  कहा  है  कि  विधान  के  30  साल  के  इन्दर  जो

 सुविधायें  इनको  दी  गयी  हैं  उसकी  वजह  से  वे  बहुत  भागे  बढ़  गए  बहुत  पसे  वाले  हों  गये  हैं

 मगर  ये  सब  बातें  गलत  हैं  ।  इसके  बारे  में  बहुत  से  कमीशन  ad  हैं  att  वे  कहते  हैं  कि  थोड़े  के

 लोगों  नौकरियाँ  तो  जरूर  मिली  प्रोमोशन  मी  हुए  मगर  85  फीसदी  हरिजन  कौर

 भ्रादिबासी  भूखे  मर
 रहे  हैं

 ।  देहातों  में  उनके  पास  खाने  के  लिए  न  wars  न  रहने  के  लिए

 घर  कौर  पहनने  के  लिये  कपड़ा  वे  लोग  गुलामी  की  जिन्दगी  बसर  कर  रहे  हैं  ।  बहुत  से  लोग

 प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  सरकार  मे  विधान  के  इन्दर  जो  दूरबीनों  को  सुविधायें  दी  वे  खत्म  कद

 देनी  चाहिए  ।  इसी  वजह  से  हरिजनों  को  जो  नौकरियां  मितली  उनके  प्रोमोशन  होते  वे

 उसके  विरुद्ध  सुप्रीम  कोट  att  grad  में  जाते  हैं  ।  गुजरात  के  प्रकार  मेडिकल  कालेज  में

 पोस्ट-ग्रेजुएट  हरिजन  डाक्टरों  को  प्रोमोशन  मिला  तो  वहाँ  के  लोग  हाई  काट  भोर  सुप्रीम  कोटे

 में  जाकर  स्टे  ले  राज  |  झगर  हमारी  सरकार  MT  हम  कुछ  करना  चाहते  हैं  धौर  यह  सदन  कुछ
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  कै  प्रतिवेदन  6  पर  fast  19  ATa  1980

 करना  चाहता  है  तो  उनकी  इस  प्रकार  की  सदस्यों  को  दूर  करने  के  लिए  हमें  सोचना

 चाहिए  ।  wa  तो  राज्य  सरकारों  भोर  केन्द्र  सरकार  में  मी  जाति  के  नाम  पर  संगठन  बनने

 लगे  हैं  ।  कमंचारी  लोग  अपनी  मागों  को  पूरा  करने  के  लिए  यूनियनें  बनाते  तो  उस  पर  कोई

 atta  नहीं  मैं मीट्रड  यूनियन  में
 काम  करने

 वाला  व्यक्ति  सारी  राज्य  सरकारों  में

 जाति  के  भ्राता  पर  संगठन  बन  रहे  हैं  ।  छड्यूल्ड  काइट्स  भ्रौर  दो डयूल्ड  ट्राइबल  का  संगठन  बन

 रहा  उन  संगठनों  का  पति  काम  है  कि  जहाँ  शेडयूल  कास्ट  भोर  शेडयूल्ड  ट्राइबल  के  लोगों

 को  नौकरी  मिलती  प्रोमोशन  मिलता  वे  सुप्रीम  कोर्ट  धौर  हाई  we  में  जाकर  स्टे  ले  भराते

 इस  बात  को  रोकने  के  लिये  सरकार  को  कुछ  इन्तजाम  करना  चाहिए  ऐसा  लगता

 है  कि  झगर  विधान  में  हरिजनों  झोर  भ्रादिवासियों  के  लिये  इन्तजाम  नहीं  किया  तो  जो

 aca  विश्वास  दिलाया  वह  खत्म  हो  जाएगा  |

 एक  बात  कहू  कर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करू गा  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि

 गुजरात  के  wat  मोची  जाति  के  जो  लोग  हैं  उन  को  शेडयूल्ड  काइट्स  में  लेना  जब

 हमारा  संविधान  बना  उस  समय  देडयूल्ड  कीट्स  में  वहीं  लोग  लिये  गये  थे  जिन  को  हिन्दू

 समाज  के  लोग  श्रस्पृद्य  मानते  थे  ।  गुजरात  में  मोची  जाति  की  wart  5  लाख  लेकिन  वे

 प्र नट चे  बीज  नहीं  गिने  जाते  इन्दर  समाज  के  लोगों  के  साथ  रहते  उनके  खाने  में  मी

 शामिल  होते  बल्कि  वे  खुद  हरिजनों  के  साथ  प्रस्पृद्यता  करते  थे  ।  सारे  देश  के  इन्दर  मोची

 स्पृश्य  प्रनटचेबिल  लेकिन  गुजरात  की  बात  भद्रलक  वहां  वे  प्र स्प स्प  नहीं  हैं  ।  जिन

 माननीय  सदस्य  ने  इस  बात  का  जिक्र  किया  मैं  उन  से  कहना  चाहता  है  कि  किलो  वजह  से

 नो  गलती  उस  vat  हो  गई  उस  को  शब  इस  समा  से  भारत  कर  के  सुधारना  लेकिन

 इस  के  लिए  ऐसी  बात  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  उम्मीद  है  कि  गुजरात  के  मोतियों  का  जो

 स्वाल  उस  के  बारे  में  हमारा  सरकार  फोरन  कुछ  कदम  उठायेगी  |

 इस  रिपॉट  को  मैंने  ध्यान  से  पढ़ा  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने  मी  इस  को  पढ़ा  है--सभी

 सद्य  को  यह  देख  कर  दुख  होता  है  कि  हमारे  32  साल  के  स्वराज्य  के  बाद  मी  इस  देश  में

 लाखों  लोगों  की  ag  हालत  है--इन  के  सुघार  का  काम  तभी  भागे  बढ़  जब  सरकार  इस

 बारे  में  कुछ  कदम  उठाये  |

 भी  सुरज  भाग  (arava)  :  सभापति  मैं  श्री  मकवाना  जी  का  बहुत  शुक्रिया
 war  करता  हू  —*ETr  इस  रिपोर्ट  पर  काफी  जल्दी  यहां  पर  डिस्कशन  शुरू  करा  दिया  है  ।

 लेकिन  एक  बात  का  दुख  मी  है  भोर  वह  यह  कि  यह  रिपोर्ट  पिछले  साल  राज्य  समसा  में  पेश  हो

 चुकी  लेकिन  लोक  सभा  में  पिछले  सुद्दीन  में  पेश  की  गई  ।  उस  के  बाद  जब  मैंने  इस  पर

 डिस्कशन  के  लियेਂ  नो-डे-पेट-तोड  का  नोटिस  दिया  तों  उसी  दिन  गवर्नमेंट  की  तरफ

 से  नोटिस  भा  गया  कि  इस  पर  डिस्कशन  होगा  ।  लेकिन  इस  की  नकल  हमें  कल  शाम  को  मिली

 इस  लिए  इसको  पढ़ने  का  हमें  बिलकुल  टाइम  नहीं  मिला  ।  क्या  नौकरशाही  यह  चाहती  है  कि

 मेम्बेंस  इस  रिपो  को  पढ़े  बगर  इस  बहुत  में  हिस्सा  लें  ?  इस  से  पहले  इस  रिपोर्ट  को  कहां

 छुपा  कर  देखा  गया  कोन  इसको  छुपाये  बेठा  रहा  इस  बात  की  एन्कवायरी  होनी

 हरिजनों  के  साथ  इस  तरह  का  ब्याहकर  नहीं  होनी  चहिये  |

 भाप  ने  8  घन्टे  का  टाइम  इस  पर  बहस  के  लिये  दिलवाया  इस  के  लिये  मैं  बाप  का

 शुक्रिया  प्रदा  करता  हू
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 29  फाल्गुन  1901  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचिय  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 भरी  हरविन्द  नेताम  :  भव  10  घन्टे  हो  गये  हैं  ।

 थ्रो  सुरज भाग  :  यह
 तो

 कौर
 मी

 wat  बात  wa  मेम्बरों
 को  धपने दिल  की  बात

 ज्यादा  खुल  कर  कहने  का  मोका  मिलेगा  |

 सभापति  हिन्दुस्तान  में  हरिजनों  की  क्या  हालत  है  एक  शायर  ने  कहा

 गुनहगारों  में  शामिल  हूर  गुनाहों  से  नहीं

 सजा  तो  जानता  हु  शुदा  जाने  खता  क्या  है  ।

 हजारों  सालों  से  हमारी  क्या  हालत है
 ?  हम  ने  कौन  सा  गुनाह  किया  है  ?  क्यों  हमारे

 साथ  एट्रॉसिटीज  हो  रही  o—g  किसी  ने  नहीं  बताया  |  हरिजनों  ने  हिन्दुस्तान  को  कुछ  दिया

 हमेशा  से  देते  चले  भाये  रिख वे दान  के  हिसाब  से  तो  भाप  ने  कुछ  मामूली  सा  ही  उनको  दिया

 होगा  ।  भाप  रामायण  काल  से  ले  वेद  को  छोड़  कर  जिस  को  ईश्वरी  शान  बतलाया

 जाता  जो  किसी  इन्सान  की  लिखी  हुई  किताब  नही ंहै  दम मारे  यहां  दो  ही  एसी  सामाजिक  या

 कामिक  किताबें  रह  जाती  हैं-जिन  को  सब  मानते  हैं--एक  महाभारत  ale  दूसरो  रामायण  |

 महाभारत  महर्षि  वेद  ब्यास  ने  जो  एक  मल्लाह  को  बेटी  के  पेट  से  पदा  हुए  थे  ।  दूसरी

 किताब  रामायण  महती  बाल्मीकि  ने  लिखी  जो  खुद  एक  aga  इन  दोनों  किताबों  को  देने

 वाले  हरिजन  थे  ।  इसी  तरह  से  भारतीय  संविधान  को  देने  वाले--डा  बाबा  साहेब  भ्म्वेडकर

 मो  एक  भ्र छूत  थे  ।  श्राप  देखिये  हरिजनों  ने  हिन्दुस्तान  को  कुछ  दिया  ही  लिया  कुछ  मी

 फिर  मी  उनके  साथ  इस  तरह  का  व्यवहार  होता  है  ।

 अब  मैं  सब  से  पहले  एट्रॉसिटीज  पर  भ्राता  है  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  कांग्रेस  राज  में

 एट्रासिटीज  ज्यादा  हुई  ave  कुछ  कहते  हैं  कि  जनता  के  राज  में  ज्यादा  हुई  ।  लेकिन  मैं  कहता  हू

 कि  एट्रॉसिटीज  सब  से  पहले  के  काल
 से  शुरू  हुई  ।  राम  ने  दाम्बूक  मुनि  का  गला  काटा

 जब  कि  ag  भगवान  को  पूजा  कर  रहे  थे  ।  उनका  क्या  कुसूर  था  ?  एट्रॉसिटीज  वहाँ  से

 होती  हैं  भोर  उस  के  बाद  लगातार  होती  arg  ।  ऐसा  क्यों  होता है
 ?  मैंने  पहले  कहा  है  कि  इस

 के  लिये  जिम्मेदार  कोन  t—7g  अलग  बात  है  लेकिन  इस  को  रोका  कैसे  जाय  ?  मैं  यहाँ  पर  सब

 से  पहले  कुछ  सुभाव  देना  चाहता  हु  ।  मेरा  सब  से  पहला  सुभाव  यह  है  सि  arg  स्टेट  लेवल  पर

 साल  में  कम  से  कम  एक  बार  देडयुल्ड  काइट्स  शेढ्यूल्ड  ट्राइब्स  के  मेम्बसं  तथा  कुछ  अन्य  Acad

 जो  इस  में  इन्टरेस्ट  रखते  उन  को  प्रूफ-वाइज  मीडिंग  की  जिये  ।  साल  में  एक  बार  हम  मिलें  शरीर

 झपने  दिल  की  बात  श्रापके  सामने  कह  झ्र पने  सुभाव  दे  श्राप  को  रास्ता  दिखा  सकें  ।  हम

 बता  सक  कि  हमें  वहां  क्या  दुख  हैं  शरीर  उनका  इलाज  क्या  साल  में  कम  से  कम  उक  वार

 मुड़वाइए  इसकी  मीटिंग  हो  जाए  ।

 सभापति  एट्रोसिटीज  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  set  तक  मेरा

 स्याल  इस  के  तीन  कारण  हैं  ।  पहला  कारण  सामाजिक  quia  है  कौर  उस  का  आधार

 यहाँ  का  जात-पात  का  सिस्टम है  ।  जब  तक  जांत-पात  का  सिस्टम  खत्म  नहीं  तब  तक

 एट्रोसिटीज  खत्म  नहीं  हो  सकतीं  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  रिजर्वेशन  आधिक  झा घार  पर  की

 मैं  तो  कहता  हु  कि  श्राप  जात  पात  भोर  छुप्राछूृत
 को  खत्म  कर  हम  रिजर्वेशन  ad

 मानेंगे  ।  ड्राप  खत्म  कर  दीजिए  छुआछूत  इस  fea  की  जंजीरों  को  शीर  उस  के  लिए

 मैं  एक  सुजान  देना  चाहता  हू  ।  जात-पात  तब  तक  खत्म  नहीं  होगा  जब  तक

 छुप्नाफृत
 को  बढ़ावा  देने  बाली  भारिक  किताबें  यहाँ  पर  मौजूद  उन  का  रिव्यू  क्यों  नहीं  किया
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 19  मान  1980
 प्रनुसुचित  जातियों  तथा  प्रनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 a

 किया  atat  |  कुछ  किताबों  में  ag  लिखा  है  कि  शूद्रों  के
 साथ  ज्यादती  महिला भों  के  साथ

 ज्यादती  करना  arg  का  भ्रघिकार  है  ।  जब  तक  वे  किताबे  मन्दिरों  में  पढ़ाई  जाए  गी  भोर  कामिक

 सीमाओं  में  रोज  ये  उपदेश  दिये  जाते  तब  तक  छुआछूत  नहीं  मिटेगी  ।  मैं  माँग  करता  हू  कि

 ऐसी  धार्मिक  किताबों  का  रिव्यू  कर  के  ऐसे  पेशनों  el — amt  श्राप  उन  किताबों  को  बन  नहीं

 कर  सकते ---  निकलवा  दे  ।  एक  तरफ  तो  श्राप  यह  कहते  हैं  कि  हम  ने  सिविल  राइट्स  प्रोटेक्शन

 एक्ट  बनाया  न  छुआछूत  दूर  करने  के  लिए  एक्ट  बनाया  हुमा  है  भोर  दूसरी  तरफ  जिन

 किताबों  से
 छुआछूत

 को  बढ़ावा  मिलता  प्रौढ़  शंकराचार्य  ऐसी  बात  को  बढ़ावा  देने  की  बातें

 कहते  उनका  रिव्यू  नहीं  तब  तक  यह  समस्या  हल  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरा  कहना

 पह  है  कि  ऐसी  किताबों  का  रिव्य  होना  बहुत  जरूरी  है  ।

 इस  का  दूसरा  कारण  है  लड  प्राब्लम  ।  उस  के  लिए  कानून  तो  स्टेट्स  में  बने  हुए  हैं

 लेकिन  जब  तक  उन  का  इम्पलीमेंटेशान  नहीं  तब  तक  कुछ  नवदीं  कौर  इम्पलीमेंटेशास

 के  लिए  मैं  लाजमी  तोर  पर  एक  बात  कहना  चाहता  ह  कि  झगर  भाप  यह  चाहते  हैं  कि  सरप्लस

 जमीन  मिले  जोकि  हरिजनों  को  दी  जा  तो  उस  के  लिए  मिली  की  डेफीनदिन  को  रिवाइज

 करना  होगा  |  राज  एक  कुनबा  तो  उस  कुनबा  में  20,  20  प्राप्ति  शामिल  श्राप  मिलो

 प्लानिंग  की  बात  कहते  हैं  प्रौढ़  कहते  हैं  कि  तीन  बच्चे  हों  धौर  va  तो  दो  बच्चों  की  बात  कहते

 लगे  जब  ऐसी  बात  है  तो  फैमिली  की  डेफीनीदान  में  यह  होना  चाहिए  कि  5  से  ज्यादा  उस

 के  मेम्बर  नहीं  होंगे  ane  भाप  मैरे  इस  सुभाष  को  मान  लेते  तो  श्राप  को  काफी  सरप्लस

 जमीन  मिल  जाएगी  वरना  कुछ  नहीं  होने  वाला है  ।  श्राप  चाहे  कुछ  मी  कहत  रहिये  |

 एक  बात  at  कहना  चाहता  ह  कि  भ्र कसर  यह  देखने  में  प्राता  है  कि  wa  मी  इलेक्शन

 होते  तो  उन  इंजेक्शनों  कें  बाद  हरिजनों  पर  भ्रष्टाचार  होते  जब  कोई  हरिजन  सरपंच

 एम०  एल०  ए  या  एम०पी०  बन  कर  कराता  तो  भ्र कसर  दूसरे  जो  ताकतवर  लोग  वे
 .  इन

 कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  दबा  लेते  हैं  भ्र ौर  थे  कमजोर  होने  के  कारण  उन  का  मुकाबला  नहीं

 कर  सकते  ।  इस  के  लिए  मैं  एक  सुभाव  ag  देना  चाहता  g  कि  सेन्टर  की  इस  में  कुछ  न  कुछ

 रेस्पॉन्स  बिलिटी  होनी  चाहिए  -  भाप  इस  मामले  को  प्योरली  स्टेट्स  फर  छोड़  देते  हैं  ale  यह

 कहू  दिया  जाता  है  कि  यह  स्टेट  का  सबजेक्ट  है  ।  gh  याद  है  कि  पिछले  साल  जब  तामिलनाडू

 में  एक  जगह  पर  हरिजनों  पर  अत्याचार  वहां  पर  जब  एक  पार्लियामेंटरी  कमेटी  ने  जाने  की

 बात  तो  वहां  की  स्टेट  ग्वेमेंट  ने  यह  कहू  a  केन  नाट  कम  ।  श्रोप  यहाँ  नहीं  ar  सकते

 इस  तरह  से  वहाँ  जा  कर  कमेटी  उस  मामले  भी  नहीं  देख  सकती  ।  भ्रमर  ag  सिचुएशन

 रहती  है  कौर  सेन्टर  तमाशा  देखते  तो  यह  ठीक  बात  नहीं  है  ।  श्रार्टीकिल  46  जो  हमारे

 altcleaqaa  की  उस  में  सेन्टर  पर  हरिजनों  के  प्रोटेक्शन  जिम्मेवारी  है  कि  ag  उन  के

 राइट्स  को  प्रोटेक्ट  करे  ।  उन  लोगों  पर  अत्याचार  होते  ग्रोवर  यह  कह  दिया  जाए  कि  यह

 तो  स्टेट  का  मामला  है  क्योंकि  ला  एण्ड  झाड़कर  स्टेट  का  सबजेक्ट  यह  मेरी  GH  में  उचित

 बात  नहीं  इस  के  किए  मैं  यह  सुभाव  देना  चाहूँगा  कि  सेन्टर  में  एक  सेल  बनाया  जाना

 चाहिए  कौर  वहू  सेल  मिनिस्ट्री  श्राफ  होम  अफेयर्स  में  बनना  चाहिए  ।

 एक  बात  यह  कहनी  है  कि  सिविल  प्रोटेक्शन  राइट्स  एक्ट  में  यह॒  प्रोविजन  है  कि  स्पेशल

 कोर्स  बनाई  जा  सकती  हैं  लेकिन  मैं  पूछना  चाहता  g  कि  कितनों  स्टेट्स  ने  इन  के  लिए

 192



 29  फाल्गुन  1901(  दाक  )  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचारे

 ‘Ral  स्पेशल  _- Hleq  बनाई  हैं  ।  एक  स्टेट  ने  भी  नहीं  बनाई  हैं  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  जुडिशियरी  को

 क्रीटीसाइज  करू  लेकिन  मैं  कुछ  सुभाव  देना  चाहता  ga  तामिलनाडू  में  तंजावुर  जिले  में  ग्राम

 किलवेनमकी  में  32  हरिजनों  को  जिन्दा  जला  दिया  गया  था  ।  ate  जिस  वक्‍त  केस  कोर्ट  में

 चला  तो  हाई  कोर्ट  का  फैसला  था  कि  ध्रुमिर  ole  सोशल  स्टेट्स  के  आदमी  कत्ल  कर  ही  नहीं

 सकते  ।  वे  सब  के  सवब  छूट  किसी  एक  को  भी  सजा  नहीं  हुई  ।  इसलिए  स्पेशल  चोटें  बननी

 चाहिये

 मैं  प्रगति  स्टेट  जहाँ  से  मैं  भ्राता  का  जिक्र  करना  चाहता  वहाँ  हुये

 भ्रष्टाचार  की  जानकारी  देना  चाहता  हू  ।  इसमें  कोई  व्यक्ति  इनवॉल्व  नहीं  है  बल्कि  वहाँ  wy

 maddie  इनवॉल्व  है  ।  दाहिना  नाम  का  एक  वहां  गाँव  है  जिसका  एक  हरिजन  एक

 चोरी  के  मामले  थामे  में  ले  जाया  जाता  इंकवायरी  के  नाम  पर  पकड़कर  ले  जाया  जाता

 है  ।  वहाँ  पर  उस  पर  ट्राचेर  होता  उसकी  बीबी  थाने  में  खाना  लेकर  जाती  है  ।  उससे  कहा

 जाता  है  कि  तुम  उसे  खाना  नहीं  दे  सकती  ।  क्यों  नहीं दे
 सकती  ?  क्योंकि  ag  areal  थाने  के  aia

 में  कपड़े  से  ढका  ग्रा  लेटा  वह  लेटा  नहीं  था  बल्कि  उसकी  लाश  उस  कपड़े  से  ढकी

 हुई  थी  ।  हकीकत  यह  कि  पुलिस  के  erat  के  कारण  वह  मर  चुका  था  ।  महीला  थाने  से

 रोती  हुई  घर  जाती  है  ।  उसके  तीन  दिन  बाद  दिल्ली  पुलिस  हरियाणा  जाती  है  ।  पता  नहीं  किस

 केस  के  लिये  जाती  है  ।  उस  पुलिस  द्वारा  उस  afgar  को  उसके  घर  से  बुलाया  जाता  है  भोर

 पुलिस  का  सब  इ  स्पेक्टर  उसे  गोली  से  उड़ा  देता  इसमें  एक  स्टेट  नहीं  दो  स्टेट  इनवाल्व  हैं  ।

 आपने  नारायणपुर  को  लेकर
 उत्तर

 सरकार  को  बरखास्त  किया  इसके  बारे  में  तो  मैं  कुछ

 नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  इतना  जरूर  चाहता  हूं  कि  प्यार  किसी  सरकार  को  मी  डिसमिस

 किया  जाना  था  तो  सबसे  पहले  हरियाणा  सरकार  को  डिसमिस  किया  जाता  जहाँ  कि  इस  प्रकार

 का  काण्ड  होता  है  ।

 सभापति  इसके  विषय  में  अघिक  कुछ  नहीं  कहना  केवल  कुछ  सुल्तान

 देना  चाहता  हर  जिले  के  UTe  पी०  कौर  डी०  सी
 ०

 को  ऐसी  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार

 ठहराया  जाना  चाहिये  ate  alo  ग्राम  में  एक  कालम  होना  चाहिये  कि  उस  great  का  इन

 भ्रादिवासियों  ate  हरिजनों  के  प्रति  एटीच्यूड  क्या  है  ।  दूसरा  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  जो  ऐसे

 केसिज  के  विक्टिम्स  हों  उन्हें  फुल  कम्पेनसेसन  दिया  जाय  a  जो  असल  मुल्जिम  हों  ऐसे

 एट्रोसिटीज़  के  केसिज  के  उन्हें  केवल  सजा  नहीं  मिलनी  चाहिये  बल्कि  उसकी  सारी  प्रापर्टी  भी

 कंसफीसकेट  कर  लेनी  चाहिए  ।  यह  न  हो  कि  मुल्जिम  को  सजा  हो  गयी  तो  उसकी  जमीन  कौर

 उसको  प्रापर्टी
 से

 उसके  बच्चे  कौर  परिवार  के  लोग  श्रीराम  से  गुजर-बसर  कर  सकें  ।  अगर

 उसकी  प्रापर्टी  का  कंस फीकेशन  भी  हो  जाएगा  तो  ऐसा  नहीं  होगा  ।  जैसे  कि  हरिजन  एक  कमाने

 वाला  मर  जाता  है  तो  बच्चे  भूखे  हैं  ।  तीसरा  मेरा  सुभाव  है  कि  जिस  एरिये  में  भी  ऐसी  घटना

 होती  उस  एरिये  में  क्लेक्टिव  फाइन  होना  कुछ  सेन्सेटिंव  स्टेट्स  में  कुछ  सेंसिटिव

 एरियाज  हैं  जिनके  कि  orca  लाइसेंसिज  कैंसिल  किये  जाने  चाहिए  कौर  वहाँ  के  ध्नलाइसेंस्ड

 area  भी  ले  लेने  चाहिए  ।  हरिजन  भर  आदिवासी  लाठी  से  कसे  इन  हथियारों  का  मुकाबला
 कर  सकता  नहीं  तो  मुझे  यह  कहने  में  भी  कोई  दट्विचिकिचाहट  नहीं  है  कि  हरिजन  कौर

 ग्रा दि वासियों  को  भी  लिवाली  site  के  लायेंतेंस देने  चाहिए  ।  art  श्राप
 दूसरों  को  भामसं  इं

 तो  हरिजन  ate  आदिवासियों  को  भी  निहत्था  न  रहने  दें  ।
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 19  कमाच  1980
 अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 मैं  एक  बात  wt  कहना  चाहता  ह  राज  हरिजन  ale  झ्रादिवासियों  में  इन  श्रत्याचारों

 के  कारण  एक  जागृति  ar  चुकी  है  ।  पुराने  लोग  तो  इन  जुल्मों  को  बर्दाश्त  कर  लेते  थे  लेकिन

 उनके  नौजवान  बच्चे  बर्दाश्त  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  उनका  खुन  खौलता  है  कौर  इस  चीज  को

 बर्दाश्त  नहीं  कर  पा  रहे  ?  ।  जरगर  इन  चीजों  को  ठीक  ढंग  से  टेबल  नहीं  किया  गया  तो  इस  देश

 में  हरिजन  शरीर  ai fearfaay  के  ऐसे  तत्व  भी  हैं  जिनमें  बटवारे  की  सैर  fesq  की  भावना  चल

 रही  है  ।  मैं  श्राप फो  कहना  चाहता  ह  कि  इस  को  समय  रहते  चेक  कर  वरना  यह  मुल्क

 लावे  पर  खड़ा  है  ।  मैं  भ्रापको  पहले  से  आगाह  कर  रहा  श्रमिकों  चेतावनी  दे  रहा  हू  कि  भ्रमर

 हरिजन  और  आदिवासियों  ने  भी  सिर  उठा  लिया  तो  ag  देश  के  लिए  बरच्छा  नहीं  होगा  ।

 मैं  नहीं  चाहता  कि  देश  में  किसी  के  मन  में  सैर  टीम  की  भावना  ays  अगर  - ह & |  पर  इस  चीज

 को  रोका  नहीं  गया  तो  हरिजन  कौर  श्रादिवासी  भी  जुल्म  प्रौढ़  ज्यादती  के  खिलाफ  खड़ा  हदो

 सकता  है  ।

 एक  बात  मैं  जमीन  के  बारे  में  भी  कहना  चाह  हूं  ।  जहाँ  मैंने  सर पलस  एक्ट  वर्ग रहा  की

 बात  कही  वहाँ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  ह  कि  हर जन  जो  अपने  Tat  से  जमीन  खरीदते  हैं  वह

 जमीन  मी  उन  से  छीन  ली  जाती  है  ।  झप  राइट  ग्राफ  प्रियदर्शन  हुक  गुफा  की  बात  सुन  कर

 हैरान  होंगे  i  एक  गरीब  हरिजन  कोई  जमीन  खरीदता  उसकी  जमीन  को  किसी  से  एप्लीकेशन

 दिलवा  कर  कैमरोक  ज्यादा  पसे  दे  कर  के  ले  लिया  जाता  है  ।  ऐसे  मैं  सेकड़ों  उदाहरण  दे  सकता

 हूं  ।  पंजाब  में  पहली  बार  एक  कानून  बनाया  कि  जहां  हरिजन  tae  कोई  जमीन  खरीदता  है  तो

 राइट  श्राफ  प्रीएम्पट्ान  एप्लीकेवल  नहीं  होगा  |  तब  वहू  खतम  कर  गया  है  ।  श्राप  स्टेट्स

 का  सुभाव  दे  कि  मगर  कोई  हरिजन  या  ग्रा दिवा सी  या  दूसरा  मुजायरा  भी  अपने  पसे  से  जमीन

 खरीदता  है  तो  इस  पर  राइट  ग्राफ  प्रीएम्पशन  लाग  नहीं  होना  चाहिये  ।

 लेंड  के  बारे  में  एक  ate  बत  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कंझावला  की  जो  टैडेंसी  है

 उसको  श्राप  को  कर्ब  करना  चाहिये  ।  एक  wa  से  वहाँ  यह  सब  हो  रहा  इससे  ज्यादा  मैं

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 इनके  वास्ते
 स्कालर  टिप्स  का  एकाउन्ट  भी  आपको  बढ़ाना  चाहिये  ।  प्रोफेशनल

 इ०टीट्यूशेंस
 में  जो  विद्यार्थी  पढ़  रहे  हैं  जेसे  डाक्टर  इ  सीनियर है  उनको  इ  टेस्ट  फ्री  लॉग  टर्म  लोन  दिए

 जाने  चाहिये  ।  प्रोफेशन  में  कराने  के  बाद  उन  से  इन  aka  को  वापिस  लिया  जा  सकता  है  |

 इन  लोगों  को  स्कालरशिप  लेने  में  भी  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता है  ।

 हर
 साल  उन  से  हरिजन  होने  का  सर्टिफिकेट  माँगा  जाता  है  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  एक  बार  ही

 उनको  एटाइटलमेंट  कार्ड  बना  कर  दे  दिया  जए  ale  हर  साल  उस  काड  पर  उनको  पैसा  देने

 की  व्यवस्था  कर  दी  जाए  ।

 फारेन  जो  स्टडी  के  लिए  जाते  हैं  उन  में  हरिजनों  कौर  आदिवासियों  की  संख्या  we  उन

 के  लिए  स्कॉलरशिप  का  नम्बर  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |

 आपने  एक  बुनियादी  बात  कही  है  कि  जबर  तक  इनकी  इकोनोमिक  हालत  नहीं
 श्रनटचेबिलिटी  भ  नहीं  जाएगी  ।  इनकी  आबादी  देश  में  25  प्रतिशत  मेरा  सुभाव  है  कि

 बजट  का  25  परसेंट  इनके  लिए  रिजर्व  किया  जाए  ।  किसी  स्टेट  का  कोई  प्लान  तब  तक  मंजूर
 न  किया  जाए  जब  तक  उसका  25  प्रतिशत  भाग  इनके  लिए  HH  न  हो  ।
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 29  फागुन  1901  )  ग्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार
 का  ———  LD

 1978  में  एक  किंग  ag  इनके  लिए  एप्वाइ ट  gar  था  ।  उसने  रिपोर्ट  पेश  की  जिसको

 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसूचित  जन-जातियों  संबंधी  कार्यकारी  दल  तथा
 ग्न्य  पिछड़े  adit  से

 संबधित  प्रतिवेदन  इस  ग्रूप  ने  अपनी  रिपोर्ट  के  फस्ट  पेज  पर  यह  लिखा  है  :

 गृह  मत्री  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  ग्रनुसूचित  जन-जातियों  शादी  के  कल्याण

 प्राथमिकता  कार्यक्रम  तथा  कार्य  नीति  तयार  करने  के  लिए  8  1977  को  ए  कार्यकारी

 दल  को  नियुक्ति  की  थी  ।  स्त्री  महोदय  ने  sar  कहा  कि  stad  इदिरा  गाँधी  ने  1975  में  एक

 भाषण  दिया  था  कौर  उसके  आघार  पर  यह  रिपोर्ट  बनी  ।  GH  खदशा  था  कि
 कहीं  इस  रिपोर्ट

 को  फेंक  न  दिया  जाए  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इसको  श्राप  एडाप्ट  कर  रहे  हैं  ।  चु  कि  जनता  पार्टी ,  के

 राज्य  में  द्र  है  इस  वास्ते  मुसे  खदशा  था  i

 श्री  योगेन्द्र  सिवाना
 :

 मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।  मैंने  यह  कहां  कि  उनके  भाषण  के

 बिक  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  रखा  गया  है  |

 थी  सुरज  भान  :  मैं  प्रा पका  बड़ा  मशकूर  हू  कि  श्राप  इसको  एडाप्ट  कर
 रहे  हैं  डर

 यही  था  कि  कहीं  इसको  फेकने  दिया  जाए  इस  आधार  पर  कि  जनता  पार्टी  के  राज्य  में

 gas

 आज  बिड़ला  देश  का  सबसे  बड़ा  जुलाहा  टाटा  सब  से  बड़ा  लुहार  बाटा
 सब

 से  बड़ा  चमार है
 ।  इन  के  जो  भी  प्रोफेशन  हैं  इनके  पास  जो  भी  टेक्नीक  इनको  जो  कुछ .  मी

 जाता  है  वह  सब  इन  से  छीना  जा  रहा  है  ।  कुछ  तो  इन  लोगों  के  पास  श्राप  रहने  दें  ।  इन  लोगों

 को  फ्री  लोन  इनके  वास्ते  इ  डस्ट्रियल  tea  बनाए ,  डिस्ट्रीब्यूशन  एजंसीज  में  इनको

 इनका  देयर  दें  तभी  इनको  हालत  सुधरेगी  |  बहुत  से  अर  सुभाव  हैं  जो  बाद  दिए  जा  सकते

 है
 ।

 नेशनलाइज्ड  वैक्स  की  एक  अरार  अराई  स्कीम  मैं  च  हता  ह  कि  इन  बैकों  से  इस

 लोगों  को  कम  से  कम  पच्चीस  परसेन्ट  लौन  दिया  ज।ना  चाहिये  ।

 जब  मैं  सर्विसिस  के  बारे  में  थोड़ा  सा  कहना  चाहता  ह  ।  इतने  साल  की  grad

 बाद  1178  को  जो  पोजिशन  थी  वह  मैं  श्राप
 के

 सामने  रखना  चाहता  हू  ।  काइट्स  पौर

 दोड्यूल्ड  ट्राइबल  के  लिए  साढ़े  22  परसेंट  का  रिज़वान  पंद्रह  परसेंट  हरिजनों  के  ade

 साढ़े  सात  परसेंट  दोड्युल्ड  areca  के  लिए  ।  क्लास
 1

 में  श्राप  देखें  कि  सेंट्रल  सर्विसिस
 में  शैडयूल्ड

 कास्टट्स  4.49  प्रतिशत  थे  ate  दोड्यूल्ड  ट्रायल  0.84  प्रतिशत  |  क्लास  2  में  6.33  परसेंट  शरीर

 .-74  परसेंट  ।  क्लास  3  में  11.46  प्रतिशत  अरर  2.01  प्रतिशत  ।  रिज  बैंक  जो  गवर्नमेंट  आफ

 इंडियाका  है  उस  में  इन  दोनों  का  कम् बाइ ड  रिज़वान  1,88  प्रतिशत  ही  था  ।  इसी  तरह  से
 स्टेट

 बैंक  में  1.36  प्रतिशत  था  atte  फिगजें  इन्होंने  नहीं  दी  है  ।  इतनी  बुरी  हालत  है  ।  हर  स्टेट  में

 यह  हालत है  ।  मैं  केवल  बीमारी  प्वाइन्ट  आउट  नहीं  चाहता  ।  श्रगर  बाप  ईमनदारी  से

 चाहते  हैं  कि  इन  की  हालत  सुधारे  तो  आपको  इसके  उपाय  करने  होंगे  ।  वेस्ट  उड़ीसा

 ate  मणिपुर  ने  एक्ट  बना  दिए  हैं  ।  वैस्ट  बंगाल  ने  तो  बहुत  बरच्छा  काम  किया है
 ।  उसने  पीनल

 इलाज  को  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  अगर  कोई  अफसर  ठीक  काम  नही  करेगा  तो  उसको
 पीनेलाइज

 किया  जा  सकेगा  ।  मामूली  चोरी  कोई  करता  है  तो  उसके  लिए  तो  सजा  का  प्रावधान  है  a  fara

 रिजर्वेशन  जिस  के  वास्ते  संविधान  में  व्यवस्था  नगर  उस  व्यवस्था  को  कोई  लागू  नहीं  करता
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 भ्रनुसूचित

 जातियों  तथा  प्रनुसूचित
 जन जा  तियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  मारे

 है  तो  उस  के  लिए  कोई  सजा  नहीं  है  ।  मैंने  एक  बिल  पिछने  सप्ताह  इंट्रोड्यूस  किया  है  इसके

 बारे  में  ale  art  arg  एश्योरेंस  दे  देते  हैं  कि  श्राप  इसके  बारे  में  सेंट्रल  एक्ट  बनाएंगे  तो  मैं

 agar  बिल  वापिस  लेने  के  लिए  तयार  हूँ  ।  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  जब  तक  एक्ट  नहीं  बनेगा

 धौर  स्टेटस  में  भी  वैसी  ही  व्यवस्था  नहीं  होगी  तब  तक  काम  नहीं  बनेगा  ।

 सभापति  उनकी  सर्विस  अ्रसोसियेशन्स  बनी  हुई हैं
 उनको  भी  रि करनी शन

 दीजिये  ।  मिनिस्ट्री  श्राफ  होम  भ्रफेय सं  की  तरफ  से  लागू  मेंट  जाता  है  कि  कास्ट  के  ग्रा घार  पर  हम

 शिकिग्नाइज  नहीं  करते  हैं  ।  जब  कि  सुप्रीम  कोर्ट  कहता  है  कि  शेड्यूल  कास्ट  कोई  कास्ट  नहीं  है  ।

 उन्होंनें  कहा  हैभनुसचित  जाति  कोई  जाति  नहीं  यह  कई  जातियों  का  मिश्रण है

 कोई  एक  जाति  है  ।  इसलिये  प्रापके  सामने  कठिनाई  नहीं  areal  चाहिये  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  अगर  श्राप  उनकी  हालत  सुधारना  चाहते  हैं  तो  हरिजनों  कौर

 भा दिवा  सीटों
 के  लिए  एक  सेपरेट  मिनिस्ट्री  होनी  चाहिये  i  वैस्ट  पंजाब  से  जब  कुछ  लाख  दश रसरा र्थी

 धाये  थे  तो  उनके  लिये  asa  एक  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  बनायी  ।  मैं  पुछना  चाहता हूँ
 कि

 जो  हजारों  साल  से  करोड़ों  रिफ्यूजीज  हैं  उनके  लिये  श्राप  क्यों  नहीं  wad  से  मिनिस्ट्री  बना

 सकते  हैं
 ?  पाकिस्तान  से  तो  कुछ  लाख  शरणार्थी  gat  जब  fH  शेड्यूल  काइट्स  कौर

 ट्वाइब्स  हजारों  साल  से  करोड़ों  की  तादात  में  रिप्यूजीज  हैं  ।  इसलिये  इनके  लिये  अलग  मिनिस्ट्री

 होनी  चाहिये  ।

 एट्रोसिटीज  का  मतलब  यही  नहीं  कि  feat  गला  काट  दिया  ।  एक  ate  एट्रोसिटीज़

 उनके  साथ  हो  रही  है  ।  राज  जैनियों  के  गुरू  मुसलमान  भाइयों  के  धार्मिक  सिखों

 के  कामिक  नेतायों  के  जन्म  दिन  की  छुट्टियां  हैं  लेकिन  किसी  हरिजन  नेता  के  जन्म  दिन  की
 gel

 नहीं  बावा  साहब  गुरु  महर्षि  बाल्मीकि  के  जन्म  दिन  की  कोई  पट्टी  नहीं

 है  ।  पिछली  बार  गुरु  रविदास  के  जन्म  दिन  की  छूटी  की  थी  जनता  पार्टी  लेकिन  wa  उसको

 भी  किसी  कर  दिया  गया  ।  इस  लिये  मेरी  माँग  है  कि  महर्षि  गुरु  रविदास  कौर

 बाबा  साहब  भ्रम्बेडकर  के  जन्म  दिन  की  पट्टी  होनी  चाहिये  ।  कौर  नगर  नहीं  कर  सकते  तो  बाप

 सारी  छुट्टियां  बन्द  कर  ate  हिन्दुस्तान  में  केवल  दो  छुट्टियां  ही  एक  15  अगस्त  की

 धौर  दूसरी  26  जनवरी  की  |

 भ्रामरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  रिवीजन  श्राफ  दी  लिस्ट  ग्राफ  teres  काइट्स  कौर

 शेड्यूल  ट्राइट्ब्स  के  लिये  पार्लियामेंटरी  कमेटी  जरूर  बननी  चाहिये  ।  एक  कमेटी  कांग्रेस  ने  1968

 में  बनायी  जनता  पार्टी  ने  भी  बनायी  थी  ।  इसकी  जरूरत  क्यों  है
 ?  राज  wae  क़सम  में

 35  लाख  आदिवासी  ऐसे  हैं
 जो  चाय  के  बागों  में  काम  करते  हैं  लेकिन  उन्हें  राजनीतिक  कारणों

 से  भ्रनुसूचित  जन-जाति  के  रूप  में  मान्यता  नही  दी  गई  दिल्‍ली  में  भी  कानून  है  कि  1952

 के  बाद  जो  यहाँ  आरा  कर  बसते  हैं  उनको  शेड्यूल  काइट्स  तौर  शेड्यूल  ट्राइबल  नहीं  माना

 जायगा  |  ag  हरियाणा  में  शेड्यूल  कास्ट्रीस  लेकिन  देहली  में  श्राकर  नहीं  माने  जाते  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  हिन्दुस्तान  में  कम  से  कम  1  करोड़  हरिजन  श्रादिवासी  ऐसे  हैं  जिनको  उनके
 हकूक

 थे  वंचित  रखा  गया  मैं  पूछना  हूँ  कि  क्या  जम्मू  ale  कश्मीर  में  हरिजन  कौर

 बासी  नवदीं  हैं
 *

 काफी  हैं  ।  लेकिन  एक  भी  मेम्बर  उस  स्टेट  से  उनका  प्रतिनिधित्व  यहां  नहीं

 करता है
 ।  इस  लिये  मेरी  मांग हैं

 कि  इस  प्रकार  की  एक  कमेटी  बननी  चाहिये  ताकि  इस

 A> *
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 39  1901  तरनुम चित  जातियों  तथा  अ्रनुसंचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  करें  विचारें

 प्रकार  झपने  ्र घि कारों  से  वंचित  जो  करीब  1  करोड़  के  हरिजन  और  aifzarat  हैं  उनको  मी

 हम  शेड्यूल्ड  काइट्स  को  श्रेणी  में  शामिल  कर  सके  भ्र ौर  उनके  भ्र धि कारों  को  उनको  वापस

 दे  सकें  ।  धन्यवाद  |

 सभापति  प्रापने  वह  सारा  समय ले  लिया  है  जो  आपकी  पार्टी  को  त्राव टित  था  ।

 ae  बात  आपकी  भ्र ौर  आपके  सदस्यों  की  सुचना  के  लिए  है  ।

 श्री  अरविन्द  नेता  सभापति  कुछ  कहू  उससे  पूर्व  मैं  गृह  मंत्री  जी  को  भोर

 कमिशनर  जिनकी  रिपोर्ट  है  उनको  ale  उनके  सहयोगियों  को  घन्यवाद  देना  चाहता  बहुत

 मेहनत  से  बहुत  भ्रमणी  रिपोर्ट  इस  सदन  के  सामने  उन्होंने  पेश  की  ag  25  वीं  रिपोर्ट  है

 जिस  पर  हम  लोग  चर्चो  कर  रहे  हैं  ।  कौर  इस  प्रकार  से  मैं  समझता  हूँ  कि  जितनी  महनत

 यह  कमेटी  करती  है  उस  पर  अगर  पिछने  25  साल  से  गौर  करें  तो  पायेंगे  कि  उसका  जो  परिणाम

 कराना  चाहिये  ag  हमें  नहीं  दिखता  ।  इसलिये  कि  जितनी  मी  रिपोटर्स  पायी  हैं  करीब  करोड़  उन

 सब में  बहुत  सी  पुरानी  सदस्यों  का  मी  जिक्र  किया  गया  है  ।  भ्रम  सदन  में  बहुत  से  हमारे

 साथियों  ने  जो  हरिजन  कौर  भ्रादिवासियों  की  सदस्यों  के  बारे  में  कहा  मैं  भ्रादिवासी

 क्षेत्र  श्र  उनकी  समस्यथाश्ों  के  बारे  में  कहना  क्योंकि  बहुत  कम  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध

 में  कहा है

 सबसे  पहले  मैं  भ्र पके  माध्यम  से  गृह-मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहूँगा  कि  हरिजन  ate

 प्रा दि वासियों  की  समस्याएਂ  मुख्यत:झाधिक  के  साथ-साथ  सामाजिक  भी  हैं  ।  आदिवासियों  को

 समस्याए  श्रमिक  हैं  ।  इस  रिपो  के  चेप्टर  8
 में  अगर  देखेंगे  तो  उसमें  जितने  मी  सुभाव

 व  उल्लेख  यह  सब  श्रमिक  समस्यांश्रों  से  संबंघित

 मैं  गृह-मंत्री  जी  से  खासतौर  पर  एक  चीज  कहता  चाहूंगा  कि  इस  सदन  लोक-समा

 संसद  में  इतनी  रिपोर्ट  पेश  की  गई  उनमें  सुभाव  दिये  गये  लेकिन  उन  पर  aaa  नहीं

 किया  जा  सका  है  फिर  wae  कहीं  किया  मी  गया  है  तो  उसका  परिणाम  ठीक  नहीं  धाया  है  ।

 जितने  भी  आदिवासी  क्षेत्र  उनमें  प्रशासनिक  व्यवस्था  की  सबसे  बड़ी  कमी  मैं

 मध्यप्रदेश  के  बस्तर  जिले  से  भ्राता  मैं  जानता हूँ
 कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  लिये  बस्तर

 जिला  एक  पनिशमेंट  डिस्ट्रिकट  माना  जाता  है  ।  यह  प्रशासन  व्यवस्था  भ्राजादी  के  पहले  भी  वहीं

 कौर  gist  भी  वही  है  ।  जिन  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रो  को  सजा  का  जिला  माना  जाता  उनमें

 aux  किसी  जिम्मेदार  अघिकारी  को  सजा  के  तौर  पर  भेजें  तो  भाप  क्या  उमीद  उनसे  कर

 सकते  हैं  कि  जितने  भी  विकास  के  ard  कौर  योजनाएं  हैं  उनको  वह  वहाँ  सही  ढंग  से  लागू  कर

 सकेंगे  ।

 संविधान  की  घारा  275  में  उल्लेख  मैं  उसका  अंतिम  वाक्य  पढ़  रहा

 उस  राज्य  के  ग्रन्तगंत  शभ्रनुसुचित  आदिम जातियों  के  कल्याण  की  safe  करने  के

 प्रयोजन  के  लिए  agar  उस  के  gata  अ्रनुसुचित  क्षेत्रों  के  प्रशासन  स्तर  को  उस  राज्य  के

 शेष  क्षेत्रों  के
 प्रशासन

 स्तर  तक  उन्नत  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  उस  राज्य  ने  भारत  सरकार

 oR!

 इसके  मुताबिक  md  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  मैं  anwar है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  ag  संसद्‌  we  राज्य  सरकार  के  बीच  पोस्ट-भाकसी  का  कार्य  करे
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 भ्रंनुसू  चित
 जातियों  तथा  प्रमुख चित  जनजा  तियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  ard,  1980

 रही  है  iF  चाहता  हूँ  कि  राज्यों  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  जो  प्रशासन  व्यवस्था  होनी

 उसमें  कहीं  न  कहीं  केन्द्रीय  सरकार  का  दखल  होना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  से  काफी  पैसा

 जाता  है  ।  उसका  किस  लग  से  वहां  उपयोग  होता  इसकी  सही  तस्वीर  केन्द्रीय  सरकार  के

 सामने  नहीं  कराती  ।  यह  सबसे  बड़ी  समस्या  है  ।

 संविधान  के  तहत  पाँचवें  शेड्यूल  में  है  कि  गवर्नर  की  वहाँ  पर  विशेष  भूमिका  है

 वासी  क्षेत्रों  के  लिये  ate  हर  साल  गजनेर  को  राष्ट्रपति  को  रिपोर्ट  देनी  पड़ती है
 ।  यह  रिपोर्ट

 गवर्नर  सीधे-सीधे  राष्ट्रपति  को  भेज  देते  ऐसी  स्थिति  में  गवर्नर  का  रोल  भी  महत्वपूर्ण  रोल

 मैं  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  भी  ae  राज्यपाल  के  व्यक्तिगत  श्रमिकों  में  मी  कहीं

 न  कहीं  आदिवासी  क्षेत्रों  से
 संबंधित  व्यवस्था  में  कोई  कंट्रोल  होना  चाहिये  ताकि  समय-समय  पर

 सही  तस्वीर  राज्यपाल  महोदय  राष्ट्रपति  को  दे  सकें  ।

 श्राप  इस  रिपोर्ट  पार्ट  1  के  पेज  18,109  में  देख  इसमें  जो  गवर्नरों  को  अपनी

 रिपोर्ट  गवर्नमेंट  श्राफ  a  fear  को  भेजनी  चाहिये  उनमें  कुछ  ऐसे  राज्यों  का  हवाला  है

 जिनकी  रिपोर्ट  निर्धारित  समय  के  अन्दर  नहीं  पहुँची  इसमें  मध्य

 उड़ीसा  भोर  राजस्थान  जसे  राज्यों  के  नाम  हैं  !

 इसी  तरीके  से  जो  ट्राइबल  एडवाइजरी  काउन्सिल  होती  है  हर  राज्य  में  उनकी  मीटिंगों

 के  बारे  में  मी  इसके  पेज  19  में  लिखा है
 कि

 राजस्थान  कौर  बस्ट  बंगाल  में  सब  जगह  1977-78  में  केवल  एक  बार  मीटिंग  हुई  है  ।  fas  वेस्ट

 ama  में  ही  दो  बार  मीटिंग  हुई  यह  महत्वपूर्ण  काउ  सिल  होती है  राज्य  सरकार  के

 जब  कि  इसकी  gan  बहुत  ज्यादा  होनी  हम  देखते  यह  हैं
 कि  एक  साल  में

 एक-एक  मीटिंग  ही  हुई

 मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  राज्यों  की  ट्राइबल  एडवाइजरी  कौंसिल  की  मीटिंग  कम  से  कम

 दो  तीन  महीने  में  एक  बार  होनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  संस्था  है  ।

 जसा  कि  मैं  ने  कहा  मुख्य  समस्या  भ्रमित  विकास  की  अगर  श्राप  चैप्टर  8-

 ट्राइबल  पेज  125  को  तो  उससे  साफ  जाहिर  होता  है  कि  अच्छी  प्रशासनिक

 व्यवस्था  के  जमाव  में  कोई  काम  नहीं  हो  पा  रहा  मैं  उसको  उद्ध,त  करना  चाहता  हूँ  =

 vag  विदित  gard  कि  इस  भ्रवधारण  जो  स्वीकार  करने  में  पर्याप्त  समय  लगा  है  कि

 जनजाति  विकास  का  काय  प्रत्येक  विकास  विभाग  की  जिम्मेदारी  समी  राज्यों  में  .

 जाति  विकास  विभागों  के  अघिकार  wal  मी  वरिष्ठ  अघिकारी  नहीं

 यह  सब  से  बड़ा  agar  है  ।  जितने  भी  ट्राइबल  व्यास  जिनके  माध्यम  से  हम

 वासियों  का  विकास  करना  चाहते  मैं  मध्य  प्रदेश  की  बात  कह  सकता  हूँ  वहां  ऐसे  अफ़सर  नियुक्त

 किये  गये  जो  न  तो  सक्षम  है  भोर  न  a  तीब्र  गति  से  कम  करा  सकते  जब  तक  केन्द्रीय

 सरकार  देश  के  विभिन्‍न
 प्रा दिवा सी  क्षेत्रों  में  प्रशासन  की  व्यवस्था  मैं  सुधार  नवदीं  तब  तक

 हम  चाहे  जितना  मी  पेसा  खच  करें  ate  कितनी  भी  प्रो जनाये  वह  सब  बेकार  होगा  ।  रिपोर्ट

 के
 पेज

 125  परदों  उदाहरण  दिये  गये  हैं  :  बिहार  का  सिमदेगा  ब्लाक  कौर  उड़ीसा  का  गुनुपुर
 ब्लाक  ।  भ्रमर  गृह  मंत्री  महोदय  इन  दो  उदाहरणों  पर  विचार  तो  वह  स्वयं  महसूस  करेंगे

 कि  ऐसी  व्यवस्था  के  रहते  दुए  करोड़ों  रुपये  ्  करने  पर  भी  भ्रादिवासियों  का  विकास  नहीं  हो

 सकेगा  ।
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 29  फाल्गुन  1901  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसूुचित  जनजातियों  के  प्रतिदिन  6  पर  विचार

 जहाँ  तक  जंगलों  का  सम्बन्ध  ग्रा दिवा सी  जीवन  में  जगल  का  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।

 gist  विभिन्न  राज्यों  की  जंगल-नीति  केवल  राज्यों  के  हितों  की  ही  रक्षा  करती  आदिवासियों

 के  हितों  की  रक्षा  नहीं  करती  है  ।  राज्य  प्रशासन  के  द्वारा  जितने  भी  काम  जंगल  में  हो  रहे

 उन  सब  को  राज्य  सरकार  केवल  अपनी  प्राय  बढ़ाने  के  लिए  कर  रही  मैं  मध्य  प्रदेश  की

 बात  कह  सकता हूं
 कि  वहाँ  सारी  फारेस्ट  केवल

 व्यापारियों  या  प्राईवेट  कद्र  कर्जा  के  माध्यम  से  होता  ei  इस  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  गई  है

 कि  atfaaifaat  की  भ्रामक  स्थिति  को  सुघारने  के  लिए  यह  काम  श्रादिवासियां  के

 रेटिब्ज  के  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रा दि वासियों  को  जंगलों  से  लकड़ी  आदि  की  जो  सुविधाएं  मिलती  रही  राज्य  सरकारें

 उनमें  दिन-ब-दिन  कटौती  करती  जा  रही  हैं  ।  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।  भ्रादिवासियों  की  रक्षा

 भ्र  विकास  के  लिए  उनको  किसी  न  किसी  तरीके  से  जंगल  के  साथ  इनवाल्व  करना  चाहिए  |

 कमिश्नर  साइब  ने  यह  fe  मेहनत  करके  बहुत  भ्रच्छे  ढ्  से  तेयार  की  है  ।
 मैं  चाहूँगा  कि

 मंत्री  महोदय  फारेस्ट  पालिसी  के  बारे  में
 गम्भी

 रता  से  विचार  करें  ।

 इस  रिपोर्टे  में  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकारें  बहुत  प्लांटेशन  कर  रही  हैं  ।  मेरे  जिले

 में  प्लांटेशन  केवल  सागवान  का  हो  रहा  जो  आदिवासियों  के  आधिक  जीवन  में  बहुत  सहायक

 नहीं  हो  सकता  है  ।  प्लान्टेशन  उन  विशेषकर  फन दान  होना  जो

 श्रादिवापी  जीनव  में  श्रमिक  मदद  कर  सकते  जिसके  बारे  में  इस  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  |

 तीसरी  बात  मैं यह  कहना  चाहुंगा  खास  कर  के  एक्साइज  के  बारे  में  ।  उस  दिन  मैंने

 एक्साइज  पालिसी  के  द्वारे  में  कहा  ari  इस  समय  मैं  खास  तौर  से  यह  कहना  मध्य

 प्रदेश  के  बारे  में  इस  में  लिखा  है  :

 प्रदेश  सरकार  ने  पहिले  नई  उत्पादन
 शुल्क

 नीति  लागू  की  थी  we  पांच

 जिलों  तथा  रायगढ़  जिले  के  मंडल  कौर  जयपुर  तहसील  को  इसके

 श्रीसंत  लाया  गया  था  ।  1  1977  से  यह  नीति  अन्य  जिलों  यथा  बिलासपुर

 ale  रायगढ़  के  समूचे  जिले  में  लागू  की  गई  ग्

 इस  रिपोर्ट  में  जिस  लग  से  बात  कही  गई  है  वहाँ  तक  तो  सव  पर  ars  जो  स्थिति

 है  वह  ठीक  इसके  उलटे  है  ।  पिछले  दो  सालों  से  राज्य  सरकार  ने  अपनी  प्राय  बढ़ाने  के  लिए

 ये  सारी  सुविधाए  वापस  ले  ली  हैं  ।  मैंने  उस  दिन  भी  कहा  था  श्र  ary  भी  गृह  मंत्री  से

 कहना  चाहूँगा  कि  आदिवासियों  का  शराब  से  वहुत  घनिष्ठ  सम्बन्ध  है  ।  उनके  धम्म  उनकी

 सामाजिक  परम्परा  से  शराब  जुड़ी  हुई  है  ।  श्राप  इसे  इनकार  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  राज्य

 सरकार  केवल  अपनी  झाय  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  उसके  बारे  में  न  सोचे
 ।  मैं  चाहुंगा  कि  इसके

 अलावा  और  भी  जितने  आदिवासी  क्षेत्र  हैं  वहां  शराब  चाहे  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  चल  रही  हो

 या  सरकार  अपने  डिपार्टमेंट  के  माध्यम  से  रही  आदिवासियों  को  उसके  लिए  ge
 मिलनी  पीने  के  लिए  ate  बनाने  के  लिए  ।

 मैंने  राज्य  सरकार  को  अल्टीमेटम  दिया है

 कि  झगर  lata
 के  पहले  इन  नीतियों  को  लागु  नहीं  किया  गया  तो  हम  इसके  खिलाफ

 प्रान्दोलन  यह  मैं  गृह  मत्री  से  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  इसमें  हमारी  धार्मिक
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 प्रनुसुचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  मैचों  1980

 ee aqlaatat  को  ठेस  पहुँचती  है  ।  जो  नई  पालिसी  सरकार  ने  बनाई  है  हम  उसको  बिलकुल  बर्दाश्त

 नहीं  करेंगे  |

 aa  में  खासतौर  पर  इम्पैक्ट  श्राफ  इंडस्ट्रिलाइजेशान  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  में  कहा  गया

 है  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ag  बहुत  aval  बात  कही  गई  है  ।  प्रादिवासी  क्षेत्र  में

 नगर  श्राप  बिना  सोचे  समझे  उद्योग  लगाएंगे  तो  हमारे  सामाजिक  जीवन  पर  उसका  बड़ा

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।  मैं  चाहता  हू  कि
 इंडस्ट्रियल  इजेक्शन  उद्योग  बढ़  परन्तु  उसके

 बढ़ने  के  पहले  क्या-क्या  कम्पनी  केशांत  हमारे  सामाजिक  जीवन  मे  होते  हैं  उसका  प्रोटेक्शन  होना

 तब  वहाँ  इंडस्ट्री  खोलनी  चाहिए  ।  जितनी  भी  हमारी  बड़ी-बड़ी  खनिज  सम्पदा  है  वह

 प्रादिवासी  क्षेत्र  में  लेकिन  मैं  समय  नहीं  इतने  साल  ग्रा जा दी  के  बाद  मी  अनाज  तक  वह

 चाहे  राज्य  सरकार  हो  या  केन्द्र  सरकार  वह  वहाँ  छोटे  उद्योग  लगाने  के  बारे  में  सोच  नहीं

 सकी  ।  खास  कर  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  मैं  यह  चाहुंगा  कि  बड़े  उद्योगों  के  बजाय  छोटे  उद्योगों  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाय  ।  उद्योग  से  हमारे  श्रादिवासी  जीवन  में  कोई  काम्पीकेशन  tar  न  हो  इसका

 ध्यान  रखा  जाय  ।  इसी  सदन  में  faqy  लोक  सभा  में  यह  बात  ais  बैलाडिला  बस्तर

 जिले  में  जो  हम  लोगों  ने  सामाजिक  समस्याएं  झेली  हैं  वह  हम  लोग  जानते  हैं  ।  इसलिए  मैं

 चाहता  g  कि  इंडस्ट्री  के  मामले  में  छोटे  उद्योगों  को  ज्यादा  महत्व  दिया  जाय  ।

 दूसरी  aia  इस  रिपोर्ट  में  कही  गई  उसे  उद्धत  कर  के  मैं  खत्म  कर  रहा  हु-ल्एञ

 यह  भ्रद्धयंजनक  है  कि  प्रदेश  में  बस्तर  कौर  उड़ीसा  में  फुलबनी  जसे

 पिछड़े  जिलों  को  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  की  gal  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।

 इसलिए  यह  सुभाव  दिया  जाता  है  कि  पू  जगत  राजसहायता  के  प्रयोजन  के  लिए  ग्राग्माह्य

 पिछड़े  क्षेत्रों  की  सूची  में  सभी  उप  योजना  क्षेत्रों  ate  ग्रामीण  जाति  क्षेत्रों  को  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  ताकि  जनजाति  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उपक्रम  आकर्षित

 हो  सकें  ।  वास्तव  में  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  प्रतीक  राज  सहायता  देने  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  हरी

 यह  जो  बात  रिपोर्ट  में  कही  गई  मैं  गृह  मंत्री  से  ams  माध्यम  से  कहना  चाह

 ant  ag  चाहते  हैं  कि  भ्रामक  टूटी  से  हम  उन्नति  करें  कौर  वहाँ  की  जो  खनिज  सम्पदा  है

 उसका  ठीक  ढंग  से  हम  उपयोग  कर  सकें  तो  यह  जो  रिकमेंडेशन  है  इस  पर  विशेष  तौर  से  वह

 ध्यान  देंगे  att  इंडस्ट्री  से  हमें  जो  भी  समस्याए  हो  रही  जेसा  मैंने  कहा  उस  दौर  भी  ध्यान

 देंगे  ate  मैं  चाहूंगा  कि  जानेवाले  साल  में  भारत  सरकार  की  कौर  से  बड़ी  इंडस्ट्री  के  लिए  बिना

 इस  बात  का  सर्वे  किए  ग्रनुमति  नहीं  जानी  चाहिए  ताकि  हमें  सामाजिक  समस्याथ्रों  का

 सामना  न  करना  पड़  |

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  कमिश्नर  साहब  को  भ्र ौर  माननीय  गृह  मंत्री  को  भी

 धन्यवाद  देता  हूं  ।
 HARA  साहब  ने  यह  बहुत  अच्छी  रिपोर्ट  पेश  की  है  थ्रोट  काफी  भ्रमणी

 सिफारिशें  की

 श्री  डी०  पो०  यादव  :  सभापति  ae  रिपोर्ट  25  वीं  रिपोर्ट  है  ate  हमें

 मरजाद  हुए  आज  33  वर्ष  हो  गए  साल  में  हम  25  बार  इस  रिपोर्ट  को  देख  चुके  हैं  ।

 दोनों  इधर  वाले  भी  रोक  उधर  वाले  6  साल  से  मैं  भी  इसका  पार्टनर  हू  इसलिये  इसका

 200



 29  फाल्गुन  1901  )  प्रनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 दोष  झर  गुण  सभो  को  स्वीकार  करना  मैं  भी  स्वीकार  करता  मैं  मानने  वालों  में

 से  नहीं  gt

 ga  सवाल  यह  है  कि  हमारा  विचार  क्या  है
 ?  रिपो  oral  ate  जाती  रहेंगी  ।  एक  से

 एक  बढ़िया  seal  में  कितनी  ही  रिपोर्ट  arg  हैं  उसका  भाप  प्रदान  कर  लोजिये  ।  सेन्ट्रल

 सेक्  मैरियट  लाइब्र  री  में  मैंने  पुछवाया  कि  कितनों  रिपोर्ट  are  हैं  तो  पता  चला  कि  कुल

 कर  37  हजार  छोटी  ate  बड़ी  सभी  मिलाकर  बनाई  हैं  ।  केवल  हरिजनों  पर  सभी

 मामलों  की  यह  रिपोर्ट  हैं  ।  लेकिन  इन  रिपोर्टों  पर  जो  होता  है  ag  सभी  जानते  हैं  ।

 इस  रिपोर्ट  में  जितनी  भी  रेक्मेंडेशन्स  हैं  उनसे  घ्रघिक  are  कोई  बोले  तो  मैं  उसकों

 बेकार  qa tdl  हूँ  ।  इससे  ज्यादा  कोई  बोल  ही  नहीं  सकता  है  ।  सवाल  इसके  इ  प्लीमेन्टेशन  का

 विचार  at  व्यवहार  में  इसको  लावें--यह  सवाल  जाताहै  |  उदाहरण  के  लिए  मैं

 मकवाना  जी  से  ग्राग्रहपुवेक  कहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  मौलिक  मुद्दा  इस  देश  के  मानस

 को  तैयार  करने  का  है  ।  उदाहरण  स्वरूप  एक  हरिजन  खेत  खलिहान  में  काम  खलिहान

 तक  अनाज  को  ले  दावे  वहाँ  तक  अनाज  में  कोई  छूत  नहीं  हुई  लेकिन  जब  बह  cara  कोठी  में

 चला  जावे  तो  कोठी  के  मालिक  का  wast  सात  हो  गया  धौर  हरिजन  age  हो  गया  जिसने

 कि  उस  अनाज  को  पदा  किया  ।  इस  विचार  को  हमें  परिवर्तित  करना  होगा  ।

 इसी  प्रकार  से  देहातों  में  सभी  बच्चे  घरों  में  ही  पदा  होते  हैं  oe  प्रसतियृह  में  सबसे

 पहला  काम  करने  वाली  दाई  जो  होती  है  वह  किसी  किसी  प्रकार  दोड्यूल्ड  कास्ट  महिला  ही

 होती  है  ।  बच्चे  को  पालने  पोसने  वाली  महिला  श्रीपत  कौर  जब  बच्चा  बड़ा  हो  गया  तो  वह

 छूत  ।  हमें  राज  इस  बात  पर  विचार  करना  होगा  कि  इस  तरह  की  बातें  क्यों  हो  रद्दी  हैं  ।  यह

 एक  खास  मुद्दा  है
 जिस  पर  आपको  सोचना  विचारना  होगा  |

 रह  गई  बात  भ्राँसुगध्रों  की  तो  ग्रां  दो  तरह  के  होते  हैं--घड़ियाली  ata  प्रो  सहृदयी

 घड़ियाली  भ्रॉँस रों  से  इस  देश  को  बचायें--यह  एक  मुद्दा  भी  मैं  ama  निवेदन  करना

 त्राहुता  हु  ।  हम  बड़ी-बड़ी  बातें  हरिजनों  के  उद्धार  को  करते  हैं  लेकिन  केवल  बात  करने  से  कुछ

 नहीं  होगा  ।  इस  देश  के  खजाने  में  भ्रौर  कुर्सी  में  हरिजनों  की  जो  मांग  है  ate  जितना  उसका

 हिस्सा  कम  से  कम  उसका  बटवारा  कर  देने  की  क्षमता  हमारे  मन  में  होनी  चाहिये  ।  arr

 बटवारा  कर  देने  की  क्षमता  नहीं  होगी  तो  फिर  श्राप  समय  लें  कि  जब  जनता  सरकार  भाई  तो

 सने  झ्रत्योदय  प्रोग्राम  चला  दिया  att  उससे  पहले  बीस  सत्री  कार्यक्रम  के  ग्रन्तगंत  हरिजनों

 में  जमीन  का  बटवारा  किया  गया  था  दो  सौ  स्क्वायर  गज  मैक्सिमस  प्रति  परिवार  ।  जनता

 सरकार  ने  ग्रत्योदय  के  ग्रसित  एक  मंत्र  या  तीन  बकरियाँ  दे  दी  थीं  ।  रोते  ga  बच्चे  को  जिस

 प्रकार  से  भुनभुना  पकड़ा  जाता  है  उसी  तरह  से  एक  मस  या  पांच  बकरियाँ  दे  दीं  ae

 त्योदय  हो  गया  ।  उसकी  जो  नेशनल  alga  नेशनल  स्टेण्ड  के  श्राघार  पर  जो  मौलिक

 लीड्स  बनाई  गई  मेरे  कहने  का  तात्या  यह  है  कि  इस  देश  के  एक  नागरिक  एक  हरिजन

 की  मिनिमम  लीड्स  क्या  सबसे  पहले  उनके  अधार  पर  एक  नोड-बेस्ड  प्रोग्राम  बनाइये  ale

 यह  fagaa  खोजिये  कि  सबसे  पहले  हरिजन  को  मिलेगा  कौर  उसके  बाद  aaa  को  मिलेगा  |

 इस  बात  का  हमेशा  ध्यान  रतना  चाहिये  |

 अब  रह
 गई  दम्पती  Rersa  ar

 प्  सासर्द्ाग  |  Ti  समय  बहुत  कम  @—  मैं  उसमें  ज़्यादा  कुछ  aval
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 19  मारे  1980
 ध्रुव चित

 जातियों  तथा  भ्र नू सूचित
 जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 कहनी  चाहता  हु  जहाँ  तक  संस्कार  बनने  wit  बनाने  ताल्लुक  मैंने  शिक्षा  मंत्री  की

 धत  से  बड़े  नजदीक  से  देखा  है  कि  शिक्षकों  का  सामाजिक  परिवर्तन  में  बहुत  बड़ा  हाथ  होता

 मकवाना जी
 से  मेरा  निवेदन  वह  इस  समय  यहाँ  नहीं  उनके  साथी  यहाँ  पर  बैठे

 वे  एक  बात  नोट  करें  कि  इस  देश  में  शिक्षण  संस्थापकों  में  शिक्षकों  की  बहाली  केवल  qa  या

 रोज़ी-रोटी  के  लिये  नहीं  बल्कि  मजबूत  खुब  निष्ठावान  कौर  सजग  शिक्षक  इस

 देश  में  बहाल  कीजिये  |  ऐसे  शिक्षक  तैयार  किये  जाय॑  तो  बहुत  अच्छा  होगा  ।  मेरा  सुभाव  है  कि

 कम  से  कम  एक  लाख  ऐसे  शिक्षक  जरूर  तयार  किये  जाय॑  जो  हरिजन  बच्चों  को  ase  शिक्षा

 दे  सके ं।

 मैंने  रिपोर्ट  में  केन्द्रीय  विद्यालय  की  चर्चा  भी  पढ़ी  थी  gh  खुश  है  कि  केन्द्रीय

 विद्यालयों  के  निर्माण  में  मैंने  भी  योगदान  दिया  है  ।  मैं  यह  मांग  करूंगा  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों

 में  प्रतीक  से  भ्रमित  बच्चे  हरिजनों  शर  आदिवासियों  के  लिये  जाय॑  ।  कानून  बनाने  वाले  लोग

 बड़े  चालाक  होते  हैंਂ  धत  होते  हैं--होता  क्या  है  कि  सरकारी  नौकरियों  के  लिये  पार्लियामेंट

 पौर  असेम्बली  में  कानून  पास  करा  कर  झ्राटोनामस  बाड़ी  बना  देते  हैं  ate  उसको  गैरसरकारी

 wa  देते  हैं  ।  सारो  सुख-सुविधायें  उसमें  डाल  दी  जाती  चाहे  हरिजन-ग्रादिवासी  gee  में

 उसकी  किसी  को  चिन्ता  नहीं  होती  है  ।  इस  प्रकार  से  ठगी  और  घूमता  से  बनी  संस्थायें

 भाई  asa  restart  गये  हैं  ।  वहां  मी  इनको  बराबर  safes  दिया  तभी

 ईमानदारी  से  बाप  हरिजनों  का  उधर  कर  सकते  हैं  ।

 एक  उदाहरण  मैं  हाल  का  देता  हु--मेरी  समय  में  इस  देश  में  राज  तीन  आदमी  करते

 Geren,  डो०  को  MIT  उससे  ऊपर  उठें  तो  कलेक्टर  ।  11  1979  की  बात

 मेरे  क्षेत्र  में  एक  हरिजन  की  हत्या  उसका  नाम  था  --  जगदेव  पासवान  ।  ता ०  17  तक

 उसकी  कोई  भाई  नहीं  लिखी  गई  ।  जब  मैं  लौट  कर  कराया  att  उस  क्षेत्र  में  गया

 तो  बयाँ  जो  दरोगा  थे  ate  जो  तत्कालीन  मंत्री  कहने  लगे  कि  aa  यादव  जी  ar  गये  इस

 fad  कुछ  हंगामा  होगा  ।  इसलिये  arg.  ग्राम  दर्ज  की  जाय  कौर  दफा  164  में  वह  दर्जे

 की  गईं  ।  उसके  बाद  असेम्बली  में  बड़ा  हंगामा  चुकी  एक  हरिजन  की  हत्या  हुई  इस

 सिये  कुछ
 करना  चाहिये  ।  सौभाग्य  से  या  दुर्भाग्य  से  कहिये--वहाँ  श्री  राम  सुन्दर  दास  मुख्य

 बंगी  उन्होंने  बयान  दिया  कि  हम  स्पेशल  कोर्ट  लेकिन  जगदेव  पासवान  की  gear

 की  कारनीजेंस  उस  वक्त  तक  नहीं  लिखा  गया  ।  सात  दिन  तक  मैं  जेल  में  रहा  कौर  उसके  बाद

 मैंने  कहा  कि  जब  तक  इस  हत्या  काण्ड  की  जांच  ठीक  से  नहीं  मैं  जेल  में  रहना  पसन्द

 करू  तब  जाकर  अनार  लाज  हुमा  ।  मैंने  यह  एक  छोटा  सा  उदाहरण  wigs

 तामने  रखा  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मैं  ही  ऐसा  हीरो  हू  जो  हरिजनों  के  लिये  अपनी  जान

 देने  को  तयार  लेकिन  यह  एक  एक्जाम्पिल  है  ।  राज  इस  सदन  को  इसकी  गहराई  में

 जाकर  देखना  होगा  ।  मैं  माई  रामविलास  पासवान  थे  मी  निवेदन  करू  गा--जरगर  इस  रिपोर्ट

 को  पढ़ेंगे  तो  ऐसा  महसूस  होगा  कि  हरिजनों  के  साथ  जो  एट्रॉसिटीज  की  घटनायें  होती  हूँ--उनके

 पीछे  कुछ  इतिहास  की  गहराई  में  हम  को  जाना  होगा  ।  उदाहरण  के  लिये  पिपरा  काण्ड  की

 बहुत  चर्चा  हुई  हरिजनों  को  मारा  लेकिन  प्रदान  यह  है  कि  यह  घटना  क्यों  घटी  ?

 इस  घटना  के  पटले  26  कुर्मी  लोगों  की  gear  किस  प्रकार  से  उस  gear  का  श्रोरिजिन  क्या
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 मेरा  मतलब  है  दोनों  हत्याओं  का  श्रोरिजिन  क्या  aI—saat  गहराई  में  war  चाहिये  1

 इसके  लिये  सोशल  इकानामी  कौर  सोशल  कल्चर  दोनों  जिम्मेदार  हैं  ।  इन  तमाम  बातों  को

 लेकर  हम  सोचेंगे  तब  समस्या  का  समाधान  होंगा  ।  नारे-बाजी  या  बोट  लेने  के  लिये  या  भ्रखबारों

 में  नाम  छपाने  के  लिये  कि  हमने  पालियामेंट  में  स्पीच  दी  या  रेडियो  पर  हमारी  स्पीच  झा

 जाय--इस  तरह  के  घड़ियाली  फ़्रांस  बहानेवाली  बात  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमें  यह
 देखना  दै

 कि  जितनी  मी  क्राइम  fea  हैं  उन  सब  में  कुछ  हरिजन  हैं  ake  कुछ  सवर्ण  हैं--इसका  कारण

 कया  है  ?  इसका  श्रमिक  कालरा  है  या  वे  क्रिमनल  क्यों  बने  मैं  उसमें  नहीं  जा  रहा  लेकिन

 उनका  वापस  में  टकराव  क्यों  है  ?  यह  गोर  करना  होगा  |

 agate  इतना  ही  कहूँगा  कि  इस  देश  के  भ्रादिवासियों  ate  धन्य  पिछड़े

 लोगों  को  किसी  की  कया  का  पात्र  नहीं  बनाइये  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  भाषण  दे  दियां  था

 कुछ  कह  दिया  तो  उससे  उनका  उद्धार  हो  जायगा  या  चौधरी  चरणसिंह  ने  भाषण  दे  दिया  तो

 उससे  उनका  उद्धार  हो  ऐसी  बात  नहीं  यदि  श्राप  हरिजनों  को  किसी  को  दया  का

 पात्र  बनायेंगे  तो  वह  कभी  भी  act  परों  पर  खड़ा  नहीं  हो  उसके  अन्दर  जो  grease

 वह  नहीं  or  सकेगा  |  उसके  संस्कार  को  इसके  लिये  जिंन  उपायों  को

 कता  उसके  लिये  दोनों  पक्ष  वापस  में  बैठकर  बात  करं  भ्र ौर मैं  समझता  हु  सारा  सदन  भोर

 सारा  देश  इसके  लिये  तेयार  रहेगा  |

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूँ  ale  मकवाना  साहब  को  भी  धन्य वां दं

 देता  हूँ--वे  इसको  यहाँ  लाये  शौर  मुझे  मी  बोलने  का  अवसर  मिला  ॥

 श्री  दलीपसिंह  भूरिया  :  सभापति  हमारे  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने

 प्रनुसूचित  जातियों  तथा  प्रसूति  जन-जातियों  की  रिपोर्ट  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  कौर  उस

 पर  इतनी  जल्दी  चर्चा  करने  का  मौका  इसके  लिये  मैं  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  देता  हूँ  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  भ्रादिवासी  प्लान्ट  के  बारे  में  चर्चा  की  ।  मैं  मी  मध्य  प्रदेश  के

 ध्रादिवासी  क्षेत्र  से  प्राता  मेरे  क्षेत्र  में  भी  आदिवासी  तीन  सब  cara  चल  रहे  हैं  ।  यह  बढ़ी

 बिडम्बना  है  कि  जब  हम  झ्राँ कड़ों  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  इस  रिपोर्ट  में  करोड़ों  के  आकड़े

 मिलते  लेकिन  जब  हम  गाँव  में  पिछड़े  हुये  आदिवासियों  के  मकानों  को  देखते  तो  जो

 हालत  अराज  से  32  साल  पहले  वही  हालत  ग्राम  मी  दिखाई  देता  है  ।  भ्रमर  मैं  यह  कहूँ  कि

 शोषण  का  कोई  भ्रष्टाचार  की  कोई  चरागाह  है  तो  वह  आदिवासी  एरिया  है  ।  हम

 को  इस  बात  पर  गम्भीर  रता  से  विचार  करना  होगा  कि  चाहे  जितना  बड़ा  प्राधिकारी  मनीलेंडर

 दुकानदारी  का  काम  करने  वाला  30  साल  पहले  उसकी  कपा  आमदनी  थी  धौर  ara

 उसको  क्या  प्रा मदनी  भ्रादिबासी  एरिया  में  जाकर  ही  उसकों  देखें  तो  वह  लखपति  हो  गया

 लेकिन  ग्रा दिवा सी  ara  मी  वही  जहां  पहले  था  |

 बैंकों  के  द्वारा  ऋण  देने  की  बात  कही  गई  है  ।  जब  हमारे  देश  में
 सबका

 रिता  प्रान्दोलन

 हमारे  बैकों  का  नेशनलाइजेशन  करके  गरीब  किसानों  को  लोन  दिये  लेकिन
 उसके बाद

 यह  शिकायतें  at  लगी  कि  उन  कमजोर  वर्गों  को  जो  लोन  दिये  उनमें  श्रंघिकाँश
 फर्जी थें  ।

 उन  सोसायटियों  में  जो  पदाधिकारी  वे  सब  खा  क्योंकि  वे  उन  कमजोर  ant  को  ऊ  पर

 उठने  नहीं  देना  चाहते  थे  ।  श्राज  वे  किसान  डिफाल्टर  हो  गये  हैं  ।
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 19  1980
 प्रनुसूुचित॑

 जातियों  तथा  प्रनुसुचित
 जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 सभापति  मेरी  यह  माँग  है  कि  हमारे  जो  प्रा दिवा सी  किसान  उनके  कर्जे  माफ

 होने  चाहिए  ।  राज  वे  बैंकों  के  कर्जे  में  डूबे  हुए  हैं  ate  दूसरे  बैंक  उनको  लोन  नहीं  देना  चाहते

 मैं  खास  तौर  पर  यह  कहना  चाहता  हु  कि  मेरे  इस  सुभाव  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिए  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हु  कि  हमारे  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  एक  बात  यह  कही

 घोर  यह  ठीक  बात  कि  अत्याचार  जो  होते  वे
 खासकर  हरिजन  आदिवासी  एरिया  में

 होते  हैं  ।  उनकी  इस  बात  से  मैं  सहमत  मगर  इस  रिपोर्ट  में  यह  साफ  लिखा  gary  कि

 1976-77  ध्रौर  1978  में  75  प्रतिशत  बढ़ौतरी  हुई  ae  यह  जनता  पार्टी  के  राज्य  में  हुई  है  ।  मैं

 एक  ताजा  उदाहरण  देना  चाहता  है  भोर  ag  मेरे  जिले  का  मामला  है  ।  एक  हमाली

 का  घंटा  करने  वाला  35  वर्षीय  मील  9  फरवरी  को  एक  बाजार  में  पाया  था  शरीर

 उसको  पुलिस  ने  गिरफ्तार  कर  लियां  पौर  तीन  घन्टे  के  बाद  उसकी  मृत्यु  हो  गई  ।  ag  पुलिस

 कस्टडी  में  मारा  गया  ।  यह  खेदजनक  घटना  है  ।  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  भी  यह  कहा  है  कि

 हमारा  जो  पुलिस  विभाग  उसके  में  हमें  सोचना  पड़  पुलिस  का  क्या  कतेंव्य  होना

 चाहिए  ।  हमारे  यहां  थाना  दानापुर  में  पहले  एक  आदिवासी  पुलिस  कस्टडी  में  मर  गया  था  |

 यह  दूसरी  घटना  है  वे  क्यों  मारे  जाते  यह  देखने  को  बात  उनमें  कुछ  खा मियाँ  रहती  हैं

 भोर  वे  ये  हैं  कि  वे  पुलिस  को  रिश्वत  नहीं  देते  ।  रिश्वत  लेने  के  लिए  पुलिस  उनको  मारती  है  ।

 हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  को  इस  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  कि  जहाँ  पर  आदिवासी  ax

 पिछड़ी  जातियों  के  लोग  रहते  वहाँ  पर  इस  तरह  की  बातें  नहीं  होनी  चाहिए  |

 शिक्षा  की  बात  अरब  करता  हू  ।  आजादी  के  बाद  गांव-गाँव  में  स्कुल  खोले  गये  ।

 प्राइमरी  स्कूलों  में  अगर  हम  देखें  तो  लाखों  लड़कों  के  नाम  दर्ज  होते  हैं  मगर  पास  होने  में  उनका

 परसेन्ट  जीरो  रहता  है  ।  पहले  पहली  कक्षा  में  उनका  नाम  लिखा  जाता  है  ale  पाँचवी  क्लास

 के  बाद  जाने  के  बाद  फिर  वापस  पहली  बलास  में  नाम  दर्ज  हो  जाता  है  ।  इस  तरह  की  बातों

 को  मो  समाप्त  करना  चाहिए  |

 एक  बात  बह  भोर  कहना  चाहता  हु  कि  दलिया  बाँटने  का  काम  भी  प्राइमरी

 स्कूलों  के  टीचर  को  सौंप  दिया  जाता  है  ale  इसी  में  ही  दिन  भर  उनका  खराब  हो  जाता  है  ।

 झोर  बच्चों  की  पढ़ाई  नहीं  हो  पाती  इसको  चलाने  के  लिए  कोई  दूसरी  एजेन्सी  होनी  चाहिए  ।

 भ्रादिवासी  जो  मीख  नहीं  मांगता  राज  उसको  दूघ  दलिया  खाने  के  लिए  दिल  बड़ा  करता

 इसको  पाने  के  लिये  कीमती  समय  बरबाद  करता  है  |  इसके  साथ  ही  एक  सुभाव  यह  देना  चाहता

 चूंकि  ata  में  जो  स्कुल  gt  वे  काफी  दूरी  पर  हैं  ait  शहरों  से  टीचर  वहाँ  पर  रोज

 साइकिलों  पर  भाते  हैं  झोर  चार  घंटे  ही  वहाँ  रहते  हैं  |  ate  चले  जाते  हैं  इसके  अलावा  यह

 भी  होता  है  कि  महीनों  तक  वे  स्कूल  नहीं  जाते  हैं  फिर  फर्जी  एजेंसी  हो  जाती  इस

 मामले  को  मी  देखा  जाना  चाहिये  ate  इसके  लिये  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  5  किलोमीटर  के  geez

 एक  आश्रम  भ्र वश्य  होना  चाहिये  जिसमें  200  लड़के  रहने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कौर  बे  एक
 साथ  रहें  भोर  वहीं  पर  उनके  पढ़ने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  गुज  रात  wer

 प्रिया  है  ।  मैंने  जो  यह  सुभाव  दिया  उसके  लिये  पूरा  खर्चा  शासन  aw  उठाना  चाहिए  ।  इस

 तरह  की  व्यवस्था  हमारे  होम  मिनिस्टर  को  करनी  जिससे  हमारे  यहां  जो  आदिवासी
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 फालन

 1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों के  प्रतिवेदन  6  पर  विचर

 लोग
 वे  nt  जाए  ate  पढ़ने  लिखने  के  बाद  उनको  weet  नौकरी  मिले  ।  एक  बात  q  मी

 कहना  चाहता  हं  कि  यहाँ  पर  रिजर्वेशन  की  बात  भाई  है  ।  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  भानपुरा  जिला

 *
 ©)  जहाँ  पर  85  प्रतिशत  प्रा दिवा सी  लोग  रहते  हैं  ।

 मगर  श्राप  देखेंगे  कि  वहाँ  का  जो  कलेक्ट्रेट  है  वहां  तीन  सौ  arg  रहते  हैं  ।  भ्रमर  कोई

 प्रा दिवा सी  वहाँ  जाकर  aval  पोस्टिंग  के  लिये  कहता  है  तो  कहा  जाता  है  कि  यहाँ  पोस्टिंग

 राजनीतिक  व्यक्ति  करते हैं
 ।  वहां  तीन  at  बाबू भों  में  से  प्राकार  एक  भी  झा दिवा शी  नहीं

 मिलेगा  ।  रसिकों  इन  पिछड़े  हुये  जिलों  के  साथ  न्याय  करना  पढ़ेगा  ।  वहां  एक  भी  ब्यक्ति

 प्रा दिवा सी  नहीं  सब  दूसरे  वर्ग  के  लोग  हैं  ।  उन्होंने  एका  किया  हुआ  है  ।  इस  पर  भी  स्त्री

 महोदय  को  विचार  करना  होगा  |

 राज  हमारे  समाज  में  जो  कुरीतियाँ  हैं  उन  कुरीतियों  को  दूर  करना  होगा  |  हमारे  समाज

 को  इसके  ऊपर  उठना  होगा  ।  जो  हमारी  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  जी  कहती  हैं  तभी  जा  कर  वह

 हो  सकेगा  नहीं  तो  हम  लोग  भी  संसद  में  भाषा  कर  के  चले  जाएंगे  ate  समाज  वहीं  का  वर्दी

 पिछड़ा  guar  रह  जायेगा  ।  इसको  कसे  ऊपर  उठाया  जायें  इसके  लिये  हमें  करनी  ate  कथनी  के

 स्तर  को  दर  करना  होगा  |

 जेसा  कि  sat  हमारे  साथियों  ने  कहा  कि  नगर  आ्रापको  आदिवासियों  की  हालत  को

 सुधारना  है  तो  इनके  लिये  आपको  एक  लक्ष्मण  रेखा  खींचनी  होगी  ।  श्राजाकल  क्या  होता  है  कि

 कोई  भी  वर्ग  का  आदमी  भ्रादिवासी  इलाके  में  जाता  है  जहां  उसके  पास  पहले  एक  बस  होती

 वहाँ  दस  साल  के  बाद  वह  दस  बसों  का  मालिक  हो  जाता  शराब  का  ठेकेदार  अगर  वहां  भ्राता

 है  तो  वह  भी  पांच  सालों  में  बहुत  पैसे  वाला  बन  जाता  यह  सब  किस  का  पेसा  है  ?  यह

 कहाँ  से  grat  है  सब  आदिवासियों  का  पैसा

 सभापति  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  हम  लोग  इतना  पता  देते  हैं  मगर  वहाँ  जो

 केनाल  उसमें  wee  ।  उस  क्षेत्र  में  पानी  जाना  जिस  क्षेत्र  को  अराज

 दिखाना  चाहिये  वह  हराभरा  नहीं  दिख  रहा  है  ।  उसको  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  भ्र ौर

 बराबर  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  ।  उसको  सींचा  जा  रहा  है  ।  शभ्रादिवासियों  के  बारे  में  आपको

 खास  तौर  पर  देखना  होगा  कि  उन्हें  सभी  सुविधाएं  मिलें  ।  आदिवासी  देश  के  लिये  इतनी

 कुर्बानी  किये  उन  लोगों  ने  देश  के  लिये  इतना  संघ  किया  है  ale  व  राज  रोजी-रोटी  को

 भी  तड़फ  रहे  हैं  ।

 इडस्ट्रीज  एरियाज  कहाँ  बनने  हैं
 ?  बे  पिछड़े  हुये  इलाके  में  नहीं  बनते  हैं  क्योंकि

 पान  नहीं  मिलता  रहने  को  भ्र ौर  सुविधायें  नहीं  मिलती  हैं  ।  फैक्ट्री  के  जो  बड़  लोग

 भ्र ौर  मेनेजर  aa  हैं  उनके  बच्चों  के  पढ़ने  की  वहाँ  कोई  व्यवस्था  नहीं  होती  है  ।  इसलिये  आपको

 उन  पिछड़  हुये  इलाकों  में  मकानों  पानी  जमीन  बिजली  की  सभी  प्रकार  की

 व्यवस्था  करनी  होंगी  तभी  वहाँ  इडस्ट्रीज  डवलप्ड  होंगी  |

 मेरा  क्षेत्र  wa  है  ।  वहाँ  मेघनगर  में  फास्फोराइट  मिलता  उस  फास्फोराइट  से

 वहाँ  सुपर  फास्फेट  फर्टिलाइजर  का  कारखाना  खोला  जाना  चाहिये  ।  इसके  लिये  भी  श्रमिकों

 सब  सुविधाओं  की  वहां  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  भ्रमर  श्राप  इन  सुविचारों  की  वहाँ  व्यवस्था  नहीं

 करते  हैं  तो  ग्रा दिवा सी  बहीं  का  वहीं  उसके  इलाके  का  विकास  नहीं  होगा  |
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 भ्रनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार  19  1980

 a
 “

 a  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  ्  ।  नेताम  साहब  ने  भी  यह  बात  कही  है  कि  शराब

 करा  सम्बन्ध  atfearfaat  के  कामिक  त्योहारों  से  जुड़ा  हुजरा  श्रगर  दीवाली  होली

 शादी  ब्याह  है  तो  दूसरे  समाज  वाले  तो  अगर  बत्ती  ate  नारियल  से  पूजा  करते  हैं  लेकिन

 afzaray  शराब  से  पूजा  करता  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुँ  कि  शराब  पीना  wear  नहीं  है  ।

 मगर  जिनका  नाभिक  परम्पराश्रों  से  सम्बन्ध  है  उनको  इसकी  छूट  मिलनी  सुविधा

 मिलनी  चाहिये  |

 धन्य  में  मैं  आपका  प्रभारी  हूँ  कि  आपने  gh  समय  दिया  ate  मंत्री  महोदय  ने  मेरी

 बातों  को  इसके  लिये  बहुत-बहुत  घन्यवाद  |

 श्री  कोडियन  :  सभापति  हरिजनों  भ्र  प्रत्य  निबल  वर्गों  पर

 जो  अत्याचार  हुए  उनकी  भ्र ौर  समूचे  देश  का  ध्यान  गया  है  |

 सभी  समझदार  चाहे  वे  किसी  मी  समुदाय  अथवा  जाति  के  हरिजनों  पर  होने

 बाली  हिसा  ध्रौर  भ्रष्टाचार  की  बढ़ती  घटनायें  पर  प्रत्येक  चिन्तित  हैं  ।  मैं  हाल  के  महीनों  में

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  प्राप्त  विभिन्‍न  घटनाश्रों  के  ब्योरे  पर  नहीं  जाना  चाहती  हूँ  ।  परन्तु  मैं

 एक  बात  कहना  चहता  हू  कि  यह  अत्याचार  कोई  हाल  की  घटनाएं  नहीं  हैं  ।  अत्याचार  पहले

 मी  हुए  है  कौर  अत्याचार  भ्र भी  हो  रहे  हैं  भ्र ौर  भ्रष्टाचार  चरागे  भी  होते  मैं  भ्रष्टाचारों

 की  घट नाश् ों  के  आंकड़े  दिखाकर  ag  बताने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा  हू  कि  सबसे  अधिक

 at  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  अथवा  किसी  विशेष  दल  के  शासन  में  हुए  हैं  ।  मेरे  विचार  में  ऐसा

 करना  बेकार  शरीर  निर्थक  है  ।  सत्ता  में  चाहे  कोई  मी  दल  हरिजनों  कौर  sea  निबंध  वर्गों

 पर  होने  वाले  ग्रत्याचारों  पर  इस  देश  के  सभी  राजनीतिक  sal  चाहे  वह  सत्तारूढ़  है  अथवा

 विपक्ष  में  चिन्ता  होनी  चाहिए  क्योंकि  हरिजनों  ग्रोवर  ग्न्य  निबंध  वर्गों  पर  होने  वाला

 चार  राष्ट्र  के  लिए  agar  है  ।  क्या  कारण  है  कि  सरकार  द्वारा  दिए  गए  विभिन्‍न  श्राइवासनों

 के  अनुसूचित  जाति  थ्रोट  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  लिए  agar  द्वारा  अपने  नवीनतम

 प्रतिवेदन  att  पिछले  प्रतिवेदनों  में  दिए  गए  विभिनन  ash  aaa  के  बावजुद  कौर  संसद  की

 अनुसूचित  जाति  ate  भ्रनुसुचित  जन-जाति  संबंधी  स्थायी  समिति  द्वारा  दिए  गए  पति  उत्तम

 सुझावों  के
 बावजूद  ag  अत्याचार  हो  रहे  हैं  ?  ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ?  हम  ऐसी  लगातार  होने

 वाली  हिंसा  ate  हत्यारों  से  हरिजनों  ग्रोवर  अन्य  निबल  वर्गों  को  क्यों  नहीं  बचा  सक  रहें  हैं
 ?

 क्या  इसका  कालरा  यह  नहीं  है  कि  ara  हिंदु  जाति  में  जाति  संबधी  गलत  धारणा  झ्र ौर  जाति

 विभाजन  तथा  सामाजिक  गलत  घारा  बहुत  पुरानी  व्याप्त  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इन  अत्याचारों  के  कारणों  का  विश्लेषण  करते  यह  बताया
 कि  इसका  मुख्य  कारा  अथवा  पहला  कारण  जाति  संबंधी  गलत  धारणा  ate  जाति  विभाजन है
 भोर  जब  तक  जाति  विभाजन  ऐसे  भ्रष्टाचार  होते  रहेंगे  ।  मैं  इस  विचार  से  पूरी  तरह  सहमत
 नहीं  हू  परन्तु  साथ  ही  साय  मैं  यह  कहना  चाहता  ह  कि  हरिजनों  site  श्रव्य  निर्बल  वर्गों  पर  जो
 भ्रष्टाचार  हो  रहे  हैं  उनमें  जातिगत  भेदभाव  we  जाति  संबंधी  गलत  वारदातों  की  एक

 पूर्ण  भूमिका  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  wit  मंत्री  महोद॑य  को  यदि  ag  सुनना  चाहते  यह  बताना

 चहता  हूँ  कि  हमें  जो  भारत  का  देहात  ग्रामीण  भारत  है  की  att  ata  खोलनी  हैं
 प्रौढ़  गाँवों  में  बढ़ते  हुए  सामाजिक  तनावों  के  वास्तविक  कारणों  का  पता  लगाना  मेरे  विचार
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 अनुसूचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिवेदन  6  पर  विचार

 ES  कुछ  समय  a  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  भ्रष्टाचारों  के  बारे  में  जो  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं a

 गांवों  में  सम्पत्ति बान  लोगों  द्वारा  जागरुक  हरिजनों  और  ger  दुबई  वर्गों  का  जिन्होंने

 प्राधिकारों  पर  जोर  देना  शुरू  कर  दिया  दमन  करने  के  प्रयास  का  aaa  है  ।  जब  हरिजन

 भ्र ौर  श्रव्य  निर्धन  लोग  जमीन  पर  अपने  भ्र धि कारों  पर  जोर  देते  अपनी  जमीन  पर  मकान  के

 निर्माण  के  ग्र धि कारों  पर  जौर  देते  जब  उनके  पास  कृषि  के  लिए  थोड़ी  सी  जमीन  जब

 वे  काम  करने  के  अपने  भ्र धि कार  पर  जोर  देते  हैं  ale  अपने  कार्य  के  लिए  लाभप्रद  मुनरो

 की  मांग  करते  जब  निधन  जो  aaa  क्षेत्रों  में  छोटे  खेतिहर  मजदूर  अ्रपने

 प्राधिकारों  पर  जोर  देते  हैं  तो  सम्पत्तिवान्‌  लोग  (  चाहे  वे  पुराने  सामंतवादी  किस्म  के  हैं  जो

 पुरानी  सामंत  वादी  व्यवस्था  के  अवशेष  अथवा  नवधनाढ्य  वग  क  हैं  जो  प्रगतिशील

 जाति  अथवा  पिछड़ी  जाति  के  इन  निर्धन  व्यक्तियों  पर  हमला  कर  देते  क्योंकि

 उनमें  हजार  ag  पुराने  इतिहास  में  पहली  बार  खड़े  होकर  aga  अधिकार  माँग  सकने

 की  हिम्मत  भाई  राज  हमारे  देव  के  गांवों  में  बढ़ते  हुए  तनाब  का  यही  मूल

 काररा  है  ।  जमींदार  कौर  नवधनाढ्य  लोग  हमारे  गांवों  में  विद्यमान  जातिगत  गलत  धारणाएं

 भ्र ौर  जाति  विभाजन  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  जिससे  वे  अपनी  च् श्र्णी  के  लोगों  के  feat  को  लाभ

 पहुँचा  सकें
 ।  दूसरे  शब्दों  में  भूमिहीन  किसानों  द्वारा  अपने  संगठन  बनाए

 जाने  से  wit  ava  भ्र धि कारों  पर  जोर  दिए  जाने  से  तथा  उनके  लिए  संग  श्रीराम  किए  जाने

 के  परिणामस्वरूप  भारत  के  गाँवों  में  tat  संघर्ष  रोक  जाति  way  के  बीच  भ्रातृ  दिन  ब  दिन

 कम  होता  जा  रहा  है  ।  इसलिए  हमें  ग्रा मारा  भारत  में  हो  रही  गतिविधि  के  महत्वपूर्ण  पहलू

 भारत  के  गाँवों  में  araifsra-nifaa  परिवर्तनों  के  लिये  होने  वाले  सघषं  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 इस  लिऐ  जब  तक  गाँवों  में  हो  रही  गतिविधि  के  इस  पहल  को  aaa  नहीं  जाता  किसी  मी

 तरह  के  उस  तरफ  के  मंत्रियों  को  बड़ी-बड़ी  इस  देश  के  निघन  व्यक्तियों  को  रक्षा

 नहीं  कर  सकेंगे  ।  यह  मेरा  अ्रनुभव है है  ।  मैंने  पिछने  हरनेक  वर्गों  से  खेतिहर  हरिजनों

 तथा  wea  लोगों  के  साथ  काम  किया  है  ate  मैं  सपूर्ण  देश  में  घूमा  हू  ।  म  भारत  में  लगभग  सभी

 राज्यों  के  गाँवों  में  गया  है  कौर  मैंने  इन  निर्देश  व्यक्तियों  के  अनेक  संघर्षों  में  भाग  लिया  मैं

 प्रपने  प्रभुत्व  से  भ्रापकों  बता  रहा  गांवों  में  बढ़  रहे  संघ  का  यह  मुख्य  कारण  इसलिए

 मैं  कह  रहा  हुं  कि  ऐसा  कुछ  समय  कौर  होता  रहेगा  क्योंकि  सामन्ती  प्रथा  के  पुराने  अवशेष  भ्र ौर

 नवधनाढ्यों  ने  यह  महसूस  करना  ye  किया  है  कि  भारत  के  गाँवों  में  नये  उग्रवादी  ताकतें  उमर

 झा  हैं  alt  aa  हरिजन  तथा  अन्य  निर्धन  लोग  गुलामों  की  तरह  रहने  को  dare  नहीं  हैं  reg

 अपने  अधिकारों  के  लिए  लड़ने  को  तथ  र  हो  गये  ale  ग्रामों  की  भाँति  रहने  की  बजाए

 aaa  अधिकारों  के  लिए  मरने  को  उद्यत  ate  तब  वे  हिसा  ate  ग्र त्या चार  बंद  कर  इस

 लिए  मरा  प्रश्न  यह  है  ।  सरकार  ने  विभिन्न  कदमों  की  घोषणा  की  है  कौर  हाल  में  प्रधान  मंत्री

 ने  स्वयं  यह  घोषणा  की  है  कि  बीस सु  त्री  कार्यक्रम  शादी  आरम्भ  acy  ate  इससे  भूमि

 होन  लोगों  तथा  खेतिहर  श्रमिकों  को  कुछ  रियायतें  मिलेंगी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  ऐसी  घोषणा

 करने  के  बाद  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ae  उनकी  सरकार  इन  निधन  व्यक्तियों  की  सहायता

 करेगी  जिससे  वे  जमीन  के  छोटे  से  प्लाट  पर  अपने  मकान  बता  सकें  अथवा  aw  लिए  न्यूनतम

 मजूरी  तथा  इसी  प्रकार  के  ध्वन्य  अघिकार  कानूनी  रूप  से  निर्धारित  करवा  सकें  ।  जब  ये  निधन

 ब्यक्ति  अपने  भ्र घि कारों  के  लिए  सघन  करेंगे  तो  क्या  श्रीमती  इ  feu  गाँधी  तथा  उनकी  सरकार
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 wat  श्री  मकवाना  तथा  अरन्य  सहयोगी  aoa  अधिकारों  के  लिए  संघर्ष  हेतु  उद्यत  इन

 निर्धन  व्यक्तियों  को  संरक्षण  देने  के  लिए  पुरी  ताकत  तथा  राज्य  के  अधिकार  के  साथ  रगे

 mat  ag  मौलिक  प्रश्न  है  ।  इन  निर्धन  व्यक्तियों  के  बीच  काम  कर  रहे  व्यक्ति  के  नाते  मुझे

 यह  मौलिक  प्रदान  पूछना  पड़ा  है  ।

 ध्रापातकाल  के  दौरान  जब  20  सूत्री  कार्यक्रम  घोषित  किया  गया  देवा  के  विभिन्‍न

 मागों  के  निर्धन  लोग  इस  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए  भागे  परन्तु  उन्हें  काफी  दुख

 उठाने  पड़े  और  हर  जगह  राज्य  का  वासन  उनको  संरक्षण  देने  में  सफल  इसलिए

 सरकार  से  भ्रनुरोघ  है  कि  यदि  श्राप  ईमानदार  हैं  तो  देहातों  में  घोषणापत्रों  के
 विरुद्ध  श सधघपे  कर

 रहे  इन  निर्धन  व्यक्तियों  का  समर्थन  करें  ।

 उनके  समकक्ष  जो  मूल  seq  है  वह  अधिक  समस्या  का  है  ।  मैंने  पहिले  ही  मजूरी

 इरादी  का  उल्लेख  किया  है  i  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  ऐसी  कोई  व्यवस्था  है  कि  a  feat  के

 बावजूद  विभिन्‍न  राज्यों  में  भूमि  श्घिकतम  सीमा  कानूनों  को  लागू  किया  जायेगे  ।

 धाप  भूमि  प्रीतम  सीमा  कानून  के  क्रियान्वयन  के  परिणाम  से  अवगत  होंगे  कितनी  फालतू

 भूमि  श्राफ ग्र होत  की  गई  है  ale  कितनी  वितरित  को  गई  है  ?  श्राहुमा  के  प्रतिवेदन  में  तो  alias

 दिखाए  गए  हैं  वे  बताते  है  कि  इस  संबंध  में  प्रगति  पुरी  तरह  से  संतोष  जनक  हैं  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूँ  कि  भूमि  अधिकतम  सीमा  कानून  की  क्रियान्वित  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 व्यवस्था  की  जा  रही
 है  ।  इसी  प्रकार  मजूरी  का  प्रदान  है  ।  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई

 व्यवस्था  है  कि  कानूनी  रूप  से  निर्घारित  न्यूनतम  मजूरी  को  लाग  किया  जाये  ?  क्या  श्राप  कह

 सकते  हैं  कि  भ्रधिकादा  राज्यों  में  ऐसी  व्यवस्था  विद्यमान  है  |

 सभापति  महोदय  :  प्रा पका  समय  पूरा  हो  गया  है
 ।

 कृपा  अपना  वक्तव्य  समाप्त

 कीजिए  ।

 कोरिया  :  मैं  वक्तव्य  समाप्त  कर  रह  हूँ  ।  अंत  में  मेरी  मंत्री  महोदय  से

 प्रपील  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  मूल  aitaa  प्रदान  का  संतोषजनक  ढंग  से  हल  किया

 प्रस्ताव  विचारों  करते  समय  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  कहा  कि  मुख्य  प्रत  यह  है  कि  उनकी

 प्राथमिक  समस्याएं  किस  प्रकार  हल  की  जायेगा  ।  gh  आशा  है  कि  वह  इस  संबंध  में  cla

 कार्यवाही  करेंगे  ।

 ara  मंत्रणा  समिति  का  तीसरा  प्रत्  tae
 | et द  त

 गृह  मंत्रालय  में  ae  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  वेंकट

 मैं  काय  मंत्रणा  समिति  का  तीसरा
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 मध्याह्न  पश्चात  6°00  बजे

 तत्परता
 लोकसभा  गुरुवार  20  1980/30  1901  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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